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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11.04  म०पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 ]
 अध्यक्ष  सह्ेबय  ?  मुझे  सदन  को  श्रीमती  इन्दुमती  भट्टाचायं  के  दुखद  निधन  को  सूचना

 दैनी  है  जो  1984-89  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  के  हुगली  निर्वाचन  क्षेत्र  से  आठवीं  लोकसभा  की
 सदस्य  थीं  ।

 श्रीमत्ती  भट्टाचायं  एक  शिक्षिका  थीं  ओर  1918-79  में  उन्हें  राष्ट्रीय  शिक्षक  के  सम्मान
 से  अलंकृत  किया  मया  बहू  एक  जानी-मानी  शाज  सेविका  थीं  और  वहू  भारत  सेवक  समाज
 के  काय-कलापों  में  गहरी  रुचि  लेठी  थीं  ।  बहू  महिलाओों  के  उत्थान  में  लगी  अनेक  ब्वस्थाओं  में
 सक्रिय  रूप  में  जुड़ो  हुई  थी  ।

 वह  एक  योग्य  संसद-विद्ध  थीं  ओर  सदन  की  कायंवाहौ  में  गहरी  रुश्ि  लेती  थीं  तथा  उम्होमे
 उनमें  बहुमूल्य  योगदान  दिया

 श्रीमती  भट्टाचायं  का  निधन  71  वर्ष  कौ  आयु  में  20,  1990  को  पश्चिण  बंगाल
 में  चन्द्रननर  में  हुआ  |

 हम  अपनौ  इस  सित्र  के  अपने  बीच  से  चले  जाने  पर  गहरा  शोक  भ्यक्स  करते  हैं  और
 मुझे  यकीन  है  कि  यह  सभा  शोक  सत्पत  परिवार  को  अपनी  संवेदनाएं  व्यक्त  करने  म॑  ग्रेरा
 साथ  देगी  ।

 सभा  के  सदस्य  अब  दिवंगत  भात्मा  के  सम्मान्र  में  थोड़ी  देर  के  खिए  मोन  खड़े
 रहेंगे  ।

 सदस्थगण  थौड़ो  देर  भोत  खड़े

 11.05  झन्०  प०

 प्रश्तों  के  मोखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हुकुमदेव  नारायण  यादवब--उपस्थित  नहीं

 श्री  बी०  एन०  रेड्टी--छपस्थित  नहीं



 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर  14  1990

 आठवों  योजना  का  दृष्टिकोग-पत्र

 कक  ठोड़ा 502
 पं  डो०  एन  )

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  आठवीं  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र  का  अध्ययन  करने  के  लिए  हाल ही  में  मंत्री
 तथा  योजना  आयोग  के  सदस्यों  की  बं>क  आयोजित  की  भयो

 प्रदि  तो  क्‍या  दृष्टिकोण  पत्र  का  अनुमोदन  किया  गया  और

 इसे  मंजूरी  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिया
 जाएगा  ?

 घोजना  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 भागेय  :  ओर  हां  ।  दृष्टिकोण  से  सम्बन्यित  विभिन्‍न  पहलुओं

 पर  व्यापक  विचार-विमर्श  हुआ  ओर  इन  विचार-विमशों  के  प्रकाश  में  कुछ  संशोधन  सुझाया
 गया  था  ।

 दृष्टिकोण  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  उसकी  15-6-1990  को  होने  वाली
 आगामी  बैठक  में  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  क्या  यह  सच  है  कि  जब  निर्यात  आयात  नीति  की  घोषणा की  गई  थी
 तो  योजना  आयोग  से  परामशं  नहीं  किया  गया

 को  भागेय  गोबर्धन  :  मेरे  विच्वार  में  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जोकि  माननौय  सदस्य
 द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  के  अन्तगंत  नहीं  भाता  है  ।  अतः  मैं  अभी  इसके  बारे  में  कुछ  कहने  की  स्थिति  में

 नहीं  हूं  ।  लेकिन  मैं  उसके  बारे  में  उम्हें  बाद  में  बताऊंगा  ।

 को  डसस  राठोड़  :  अभौ  तक  योजमा  भवन  में  ऐसा  महसूस  किया  जाता  रहा  है  कि  उनके

 शुझावों  को  माना  महीं  जाता  उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ओर  इसी  आशय  से  मैं  मंत्री  जी  से

 उत्तर  जानना  चाहता  वो  भौ  यही  कहते  हैं  कि  योजना  आयोग  द्वारा  जिस  दृष्टिकोण  अथवा

 नौति  को  अपनाया  गया  था.वह  प्रप्तान  मंत्री  को  भी  पस्नन्द  को  नहीं  है  ।  इन  परिस्थितियों  के
 गंत  पैंने  ऐसा  कहा  कृपया  इसका  उत्तर  दीजिए  ।

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  माननीय  सदस्य  की  आशका  सही

 नहीं  योजना  आयोग  के  साथ  लगातार  पारस्परिक  संपक  रहा  केवल  हतना  ही  मैं
 स्वयं  योजना  आयोग  में  गया  और  मैंने  कहा  :  योजना  आयोग  के  साथ  एक  बार  थोड़ी  देर  के

 लिए  नहीं  बल्कि  नियमित  रूप  से  बंठक  करेंगेਂ  ओर  इसके  मेरे  विचार  में  माननीय

 सदस्य  का  सम्बन्ध  उस  बात  से  है,जो  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  हैं  ।  मेरे  विचार  में

 आपको  इस  पर  ध्यान  नहीं  देना  चाहिए  ।  इसके  कार्यकरण  में  पूर्ण  समन्बय  और  सामन्‍्जस्य

 है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  भ्रधान  मन्त्रौ  ने  उन्हें  पूरो  तरह  सन्तुष्ट  नहीं
 किया  -

 क्री  उत्तम  राठोड़  :  ऐसा  कहा  गया  है  कि  सरकार  योजना  आयोग  को  सांविधिक  दर्जा
 देना  चाहती  है  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  प्रस्तावित  विचारों  में  से  एक  था  |  लेकिन  सरकार
 ने  इस  पर  अभौ  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 श्रोमतो  उमा  गजपति  राज्‌  :  अथंशास्त्री  कहते  सातवीं  योजना  की  तुलना  में
 जोकि  विकासोन्मुख  योजना  अःठवीं  योजना  विकास  की  दर  में  कमी  आएगी  ।  मैं  माननीय
 प्रधान  मंत्री  अथवा  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह  हमें  आश्वासन  दें  कि  ऐसा  नहीं  होगा  और
 हम  अधिक  दृष्टि  से  अवनति  नहीं  करेंगे  इस  आठवीं  योजना  में  केवल  कृषि  पर
 आधारित  उद्योगों  पर  बल  दिया  गया  यदि  ओद्योगिक  क्षंत्र  पर  बल  नहीं  दिया  जा  तो  हम
 सभी  जानते  हैं  कि  विकास  कौ  दर  कम  हो  जाएगौ  ।  श्या  मंत्री  जी  इसका  उत्तर  देंगे  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता  हं  कि  योजना 5  ह्  |
 आयोग  के  मूल्यांकन  जिस  विकास  दर  की  उन्हें  आशा  वह  सातवीं  योजना  में  कम  नहीं Tet
 होगी

 ।  अतः  उन्हें  वह  भय  दूर  कर  देना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  खड़  हुए

 )

 ः्  प्रताप  सिह  :  समाचार  पत्र  ऐसा  कह  सकते  ले  मै भ्रो  विश्वनाथ  प्र  ह  कह  सकते
 हा

 ।  मैं  यह  कह  रहा
 हूं  ।  निश्चित  रूप  से  हमने  रोजगार  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  फिर  कृषि  सबके  बड़ा
 रोजगार  देने  वाला  क्षेत्र  इसीलिए  ग्रामौण  क्षेत्र  में  निविश  पर  बल  दिया  गया

 फिर  हम  भौद्योगिक  क्षेत्र  को
 नहीं  भूले  यदि  हमें  अपना  निर्यात  बढ़ाना  है  अथवा

 अपने  उद्योगों  को  आधुनिक  बनाना  तो  इसे  प्रोत्साहन  देना  होगा  ।  इसमें  हम  कृषि  पर
 भाधारित  उद्योगों  को  अपने  सामाजिक-आर्थिक  प्रणाली  में  सामंजस्य  स्थापित  करके  तथा  उत्पादन
 में  विकेन्द्रीकरण  के  माध्यम  से  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अबसर  पे  दा
 किये  जा  इस  भूमि  को  उस  पर  पड़ने  वाले  दशाव  से  मुक्त  किया  जा  ये

 ही
 हमारा  उद्ृश्य

 श्री  हम्नान  मोललाह  :  हमें  बताया  गया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  में
 नया  दृष्टि  कोण  अपनाया  जा  रहा  नए  दृष्टिकोण  में  जिन  बड़े  मुद्दों  पर  बल  देना  होगा  बह  यह
 है  कि  जिनके  बारे  में  प्रधान  मंत्री  बार-बार  देश  के  युवकों  के  बारे  बात  करते  रहे  हैं  ।  पहां  तक

 सों  उन्‍होंने  कहा  था  कि  अधिकतर  अकेले  सबसे  बड़े  म  हाद्दीप  की  जनसंख्या  , कि  पर  |

 युवकों  की  है  और  वे  विभिन्‍न  समस्याओं  से  पीड़ित

 अतः  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  दृष्टिकोण  पत्र  में  युवाओं  की  समस्याओं  स
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 निपटने  के  लिए  अलग  से  एक  अध्याय  होगा  और  तदनुसार  कार्यत्रम  तेयार  किए  जायेंगे  ताकि
 आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यान्दयन  से  हमारे  देश  के  यूवा  लोगों  की  काफी  अधिक  समस्याएं

 हल  हो  जाएगी  ।

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  यवाओं  की  ओर  सही  ध्यान  केन्द्रित  किया

 है  और  हमारा  भी  ध्यान  उस  पर  केन्द्रित  है  ।  यवा  जनसंख्या  का  73
 प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्र  में  है  ।

 यदि  हमें  यवाओं  की  समस्याओं  को  हल  करना  है  तो  हमें  इसके  लिए  भौ  ग्राभीण  क्षेत्रों  में

 रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  सविधः!न  में  काम  के  अधिकार  को  शामिल  करने

 में  उसे  वास्तविक  रूप  से  तंयार  क

 होगा  ।  इस  व्यवस्था  से  हम  जो  करना  चाहते  हैं  वह  यह  कि  विकास  प्रक्रिया  को  पर्याप्स
 रूप  से  बड़े  पैमाने  पर  और  व्यापक  रूप  से  अलग  अलग  तरीके  से  इस  प्रकार  तेयार  करना  होगा

 निश्चित  रूप  से  साधनों  के  दबाव  के  अन्दर

 जिससे  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवप्सर  पंदा  हो  सक॑  भौर  जिसमें  बढ़ते  हुए  बेरोजगार  श्रमिक  बल
 और  अधं-रोजगारों  एवं  पिछले  बकाया  बेरोजगारों  को  खपाया  जा  सके  ।  यही  रोजगार  के  अधिकार
 के  लक्ष्य  सतत  आधार  पर  स्वीकार  करना  है  ।  केवल  यहौ  व्यवहायं  तरोका  है  ।  मेरे  विचार  में

 यह  आते  बाले  वर्षों  में  युवकों  अथवा  आने  वाली  सरकारों  के  लिए  एक  बड़ी  देन  होगी  ।

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  जहां  तक  आठवीं  योजना  और  शिक्षा  नीति  का  सम्बन्ध  हम
 नए  दृष्टिकोण  के  बारे  में  सोच  रहे  शिक्षा  के  बारे  में  वास्तविक  समस्या  व्यवसायिक  शिक्षा

 कोहਂ
 अतः  रोजगार  की  समस्या  को  देखते  युबाओं  को  देखते  जहां  तक  व्यावसायिक

 शिक्षा  का  सम्बन्ध  हम  ध्वीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अवसर  पैदा  करने  के  बारे  में  सोच
 रहे

 क्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हां  ।

 क्री  बाल  मोपाल  सिल  :  सातवीं  योजना  पूरी  हो  गई  है  और  हम  योजना  अवधि
 में  प्रदेश  कर  रहे  हैं  ।  भ्रब  तक  देश  में  विगत  में  जो  भी  हुआ  वह  बहुत  ही  अनूठा  है--यह्‌  बह
 जारत  का  अथं  छड़ीसा  का  अर्थ  पश्चिम  बंगाल  का  अथं  आंध्र  प्रदेश
 का  अथं  हैदराबाद  आदि  भादि  ।  अतः  मैं  प्रधान  मंत्री  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 श्था  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  जंसे  क्षेत्रों कौ ओर  जोकि  अधिकसित  कोई  विशेष  ध्यान  दिया  या

 रहा  है  ।  यहां  देश  के  कुछ  अन्य  पिछड़े  क्षेत्र  भी  हैं  जहां  बहुत  समय  से  सूखा  पड़ता  है  और  बाढ़

 भ्रातों  है  ।  विशेषकर  ग्रामीण  शहरी  भारत  से  पूर्णतया  शतताब्दयों  पीछे  अतः  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  ग्रामीण  भारत  को  शहरी  भारत  के  बराबर  लाने  के  लिए  कः

 कदम  उठा  रही  है  ।

 धो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैंने  पहले  हौ  उल्लेख  किया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 मनिवेश  पर  बल  दिया  गया  ग्रामीण  क्षेत्र  में  50  प्रतिशत  निवेश  के  लिए  वच्चन  दिया  गया  है  और

 यह  ठौक  ही  कह्दा  गया  यदि  हमें  गरोबी  कौ  सभस्या  से  निपटना  तो  हम  उन  क्षेत्रों  की
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 ओर  ध्यान  देना  होगा  जहां  अधिकतर  निधंग  लोग  रहते  यह  काल्पनिक  रूप  से
 गरीबी  को  हटाना  होगा  ।  हमें  इसकी  पहचान  करनी  होगी  ।  यही  वजह  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  की ओर
 विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  क्‍योंकि  उस  क्षेत्र  में  काफी  संख्या  में  निधन  लोग  रहते  हैं

 )

 एन०  जो०  रंगा  :  अजिल  भारतीय  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  का
 अधिकतर  ग्रामौण  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  में  विशेष  योगदान  रहा  क्‍या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इसकी  गतिविधियों  को  कोई  विशेष  महत्व  देने  तथा  खादी  भौर

 ग्रामोद्योग  आयोग  के  माध्यम  से  तथा  अन्य  ऐसे  संगठनों  के  माध्यम  जो  पहले  ही  मौजूद  हैं
 जिन्हें  सरकार  द्वारा  बनाया  जा  सकता  उसी  के  अनुरूप  और  गतिविधियों  को  विकसित  करने
 का

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  जब  नयी  सरकार  सत्ता  में  आयी  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  और
 भोद्योगिक  विकास  के  बारे  में  चिता  व्यक्ति  को  गयौ  सरकार  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के

 लिए  अलग  से  कोई  स्थान  नहीं  था  ।  हमने  इल  पर  ध्यान  देने  क ेलिए  एक  अलग  विभाग  बनाया  है
 जिसका  एक  सचिव  है  |  हमारी  यह  चिता  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  कह  रहे  इसके
 बारे  में  विचार  करते  समय  हम  यह  देखते  हैं  कि  यह  केवल  सरकार  का  हौ  प्रणास  नहीं  बल्कि
 इससे  सम्बन्धित  अन्य  लोगों  को  भौ  अपने  कार्यों  को  जारी  रखना  चाहिए  ।

 क्रो  सन्‍तोष  मोहन  देव  :  अध्यक्ष  पूर्वोत्तर  राज्यों  सात  राज्यों--में  संसाधन  जुटाने
 कौ  समस्या  वे  हमेशा  भारत  सरकार  तथा  योजना  आवंदन  पर  निभंर  रहते  माननीय
 प्रधान  मंत्री  ने असम  का  दोरा  किया  ओर  यहू  भाश्वासन  दिया  कि  पूर्वत्त  र  क्षेत्र  के आर्थिक  विकाश॒
 के  सम्बन्ध  में  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  पिछली  सरकार  में  भी  इस  घनराशि  का  आवंटन  किया

 जाता  था  लेकिन  फिर  भी  अधिक  घनराशि  की  मांग  विशेषतः  असम  के  लिए  कौ  जाती  थी  क्‍योंकि
 अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  90  प्रतिशत  अनुदान  और  10  प्रतिशत  ऋण  दिया  जाता  हैं  जबकि
 असम  उस  श्रेणौ  में  नहीं  इस  दृष्टि  से  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  आथिक  पिंछड़ेपन  के  कारण  यवकों
 में  असंतोष  व्याप्त  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  पर्वोत्त  र  राज्यों  में  किस  बात  १२  बल  दिया  गया  है  तथा  समस्थाओं  के  समाधान  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  असंतोष  समाप्त  किया  जाए  तथा  और  अधिक  धनराशि  प्रदान  की

 जाए  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  योजना  के  सम्बन्ध  में  विचार-विभश  हुआ  है  ।  जथ  मैं
 वित्त  मंत्री  तो  मुझे  याद  है  कि  योजना  सम्बन्धी  चर्चाजों  के  पश्चात  मुख्य  मंत्रियों  को
 रिक्त  आवंटन  के  लिए  पक््ति  में  लगना  पड़ता  कम  से  कम  इस  बात  तो  योजना  आयोग  ने
 राज्यों  के  मांग  सम्बन्धी  दृष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  मांगें  पूरी  करने  का  प्रयास  किया
 है  तथा  अधिकांश  राज्य  संतुष्ट  परन्तु  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  धन  जुटाने  की  समस्या  है  क्योकि  धन
 जुटाने  के लिए  उनके  अपने  संसाधन  नहीं  जहां  तक  असम  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  को
 याद  होगा  कि  ज्यों  ही  नयी  सरकार  सत्ता  में  तेल  की  रायल्टी  जो  असम  का  घन

 जुटाने  का  मुख्य  श्ोत  100  रुपये  कौ  वृद्धि  कर  दी  गयी  |  पर  न्तु  अब  हम  यह  चाहते  है  कि
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 मुख्य  मंत्री  को  दिल्ली  आने  के  बजाए  हर  एक  ऐसे  फामू'ले का  निर्माण  करें  जिसके  द्वारा
 राज्य  को  घन  जुटाने  का  साधन  निश्चित  रूफ  से  प्राप्त  हो  जाए  तथा  असम  के  युवकों  को
 रोजयार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विशेष  योजनाएं  बनामी  मैं  इस  दृष्टिकोण  से  सहमद्  हूं
 कि  ऐसा  करना  आवश्यक  है  ।

 थी  निर्मल  कांति  ऋटर्जा  :  जहां  तक  विभिन्‍न  योजना  अवधियों  की  आयोजना  प्क्िता  में
 विक्ृति  का  सम्बन्ध  योजना  निवेश  में  केन्द्र  की  तुलना  में  राज्पों  के  हिस्से  में  कमी  आयी

 वास्तव  में  सरकार  क्षेत्र  को  तुलना  में  निजी  क्षेत्र  के  हिस्से  में  वृद्धि  हुई  है  ।  अब  मेरा  प्रश्न
 बडा  सीघा  सादा  क्‍या  इस  प्रक्रिया  को  बदला  जाएगा  यदि  तो  इसमें  कितना  परिवतंन
 किया  जाएगा  !

 क्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  सोचता  कि
 राज्यों  ने  इसके  बारे  में  शिकायत  को  है  ।  हम  सभौ  बातों  पर  अधिक  से  अधिक  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 थी  निमंल  कांत  चटर्जो  :  कुल  मिलाकर  योजना  निवेश  में  55:45  का  प्रतिणत

 हिस्सा  था  ।

 थ्यो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ः  क्‍या  आप  घाहते  हैं  कि  मैं  आपको  आंकड़े  भी  बताऊं  ?  **

 जहां  तक  निजी  ओर  सरकारो  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  जब  किसी  क्षेत्र  का  विकास  शुरू
 होता  है  तो  इसके  प्रतिशत  अनुपात  में  परिवर्तन  हो  जाता  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि
 सरका रौ  क्षेत्र  का  ह्ास  हो  रहा  आप  सांछियकी  में  विद्वान  हैं  इसलिए  आप  इनसे  लाभ  उठा

 रहे  आपं॑  अपनी  कुशलता  तथा  अन्य  बातों  का  प्रयोग  इसे  बताने  के  लिए  कर  रहे

 आप  ऐसा  समझते  हैं  |  देश  की  अथंव्यस्था  में  सरकार  ओर  निजी  क्षेत्रों  के  बीच  संतुलन  निश्चित
 रूप  से  बनाए  रखा  जाएगा  ।

 |

 झरो  एस०  छुण्ण  रुमार  :  मुझे  दो  अथवा  तीन  भागों  में  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने
 की  अनुमति  दी  जाए  का  पहला  भाग  यह  है  कि  1977  में  जनता  सरकार  ने  देश  की
 आयोजतना  प्रक्रिया  में  झकावट  डाली  और  कोई  योजना  नहीं  बनाई  तथा  एक  रोलिंग  योजना  शरू
 की  जिससे  देश  की  अथंव्यवस्था  फो  बड़ा  धक्का  मुख्य  प्रश्त  के  जवाब  में  बताया  गया  है  कि

 जून  के  मध्य  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  समक्ष  दृष्टिकोण  पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया

 योजना  आयोग  ने  अभौ  तक  मंत्रालयों  को  प्रशासनिक  निर्देश  जारी  नहीं  किए  इन
 स्थितियों  को  देखते  हुए  क्‍या  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  1990-91  की  वाषिक  योजना  को
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  से  अलग  रखा  जाएगा  ?  यह  मेरे  प्रश्न  का  पहला  भाग  है  ।  आठवीं
 पंच्रवर्षीय  योजमा  में  6  प्रतिशत  विकास  दर  प्राप्त  करने  के  लिए  अनेक  रामीटरਂ  निश्चित  किये
 गये  ।  पहला  पंरामीटर  यह  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  मुद्रास्फीति  की  दर  को
 5  प्रतिशत  वाधिक  पर  सीमित  रखना  द्ोगा  ।  सभी  अधंशास्त्रियों  के  मतानुमार  इस  सरकार  के
 द्वारा  प्रस्तुत  प्रथम  बजट  से  मुद्रास्फीति  दो  अंको  में  हो  इस  प्रकार  अआराठवीं  पंचबर्षीय
 वोजना  के  बुनियादी  का  बिल्कुल  भी  रुपाल  नहीं  रखा  गया  कांग्रेस  सरकार
 ने  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  परिव्यय  को  दो  गुना  किया  उदाहरणाथ्थ॑
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  1.6  लाख  करोड़  रुपये  ब्यय  किये  गये  जिन्हें  आठवीं  पंचवर्षीय  योोजमा
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 में  बढ़ाकर  3.2  लाख  करोड़  कर  दिया  ।  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  पांच  वर्षों  में  योजना
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  होने  वाले  परिव्यय  को  दो  गुना  करने  करने  के  लिए  वार्षिक
 विकास  दर  20  प्रतिशत  बनाई  जाएगौ  अथवा  यह्‌  सरकार  परिव्यय  की  समूचो  क्कास  दर  ँ
 कटोती  करने  पर  विचार  करेगी  |  मैं  समझता  हूं  कि  जेसा  कि  वे  इस  समय  विचार  कर  रहे
 उससे  विकास  दर  20  प्रतिशत  से  घटाकर  14  प्रतिशत  हो  सकती  अन्त  क्‍या  प्रधान  मंत्री
 ने  योजना  आयोग  द्वारा  जिसके  सदस्यों  का  दर्जा  राज्य  मंत्री  का  होता  अनुमोदित  दृष्टिकोण
 पत्र  सचिवों  की  समिति  कौ  जांच  के  लिये  भेजकर  योजना  आयोग  को  उच्च  दर्जा  प्रदान  करने  को
 अपनी  घोषित  इच्छा  का  उल्लंघन  नहीं  किया  है  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  सदस्य  मे  एक  बहुउद  शीय  मिसाइल  छोड़ने  की

 तरह  प्रश्त  पूछे  सबसे  पहले  क्‍या  मैं  यहू  कह  सकता  हूं  कि  वतंमान  सरकार  योजना  आयोग
 सम्बन्धी  प्रक्रिया  के  प्रति  वचनबद्ध  योजना  आयोग  सम्बस्धी  प्रक्रिया  के  महत्व  को
 कम  करने  का  प्रश्न  ही  नह्टीं  है  और  इसके  बारे  में  यदि  कोई  सन्देह  तो  उसे  पूते  तरह  समाप्त
 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आपको  यह  भौ  बताना  चाहता  हूं  कि  इसे  पहले  से  अधिक  सम्मान
 ऊचा  दर्जा  प्रदान  किया  मैं  इसके  पहले  दर्ज  के  बारे  में  जानता  हूंਂ  इसे
 तब॑  किस  प्रकार  माना  जाता  था  और  अब  इसको  किस  प्रकार  माना  जाता

 जब  नयी  सरकार  आती  है  तो  योजना  प्रत्रिया  में  कुछ  समय  लगता  है  ।  हम  कोई  समय
 खोये  बिना  बड़ी  तेजी  से  काम  कर  रहे  पहले  वर्ष  को  योजना  मात्रात्मक  दृष्टि  से  उचित  नहीं
 है  परन्तु  मुख्य  बल  उस्रौ  बात  पर  है  क्योंकि  राजनंतिक  इच्छा  और  दिशा  स्पष्ट  इस  बोजना
 में  हमने  जो  कुछ  किया  है  उसमें  ओर  आम  विचार  घारा  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 जद्दां  तक  मुद्राश्फौति  का  सम्बन्ध  यह  एक  बास्तविक  समस्या  है  ।  परन्तु  इस  बात  को
 समझा  जाना  चाहिए  कि  जब  यह  सरकार  सत्ता  में  तो  !2,000  करोड़  रुपये  से  अधिक
 का  घाटा  पहले  ही  था  हम  इसे  पूरा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  प्रकार  घन  आपूर्ति  का
 दबाव  बना  हुआ  हम  इसे  यथासम्भव  कम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  कुछ  ऐसे  दबाव  आते
 हैं  जिन  पर  हमें  प्रतिक्रिया  करनो  पड़ती  है  जंसे  रक्षा  सम्बन्धी  दब।व  ।  हमें  इन  सभी  पैरामी
 पर  ध्यान  देना  है  परन्तु  उनके  अन्तगगंत  हम  इन  दबावों  को  कम  करने  का  प्रवास  कर

 टरों

 मानतदीब  धदस्य  ने  श्वरका दी  क्षेत्र  के  एरिज्यय  के  सम्बन्ध  में  पूछा  भाज  योजना  फा
 प्रारूप  हमारे  सामने  है  जिसे  अनुमोदित  किया  जाना  जब  अंतिम  रूप  से  योजना  तैथार  ह्दो
 जायेगी  तथा  सभी  क्षेत्रों  सम्बन्धी  विवरण  तथा  आंकड़े  तेयार  हो  उस  समय  इसके  बारे  में
 ध्यान  रखा  जाएया  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखा
 जाए

 योजना  आयोग  के  दर्ज  के  बारे  में
 मैं

 आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  इसका  सर्वाधिक
 सम्मान  करता  हूं  ।  मैं  योधना  आयोग  के  प्रति  सम्मान  दर्शाने  के  लिए  व  हां  गया  तथा  वहां
 विमश  तत्पश्चात्‌  आयोग  के  सदस्यों

 ने  मुझसे  मुलाकात  कुछ  तकनीकी  बातों  का

 7
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 हस्तेशा  उल्लेख  किया  गया  जो  नयी  बात  नहीं  है  इससे  योजना  आयोग  की  प्रतिष्ठा  कम  नहीं

 होती  है  तथा  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  अंतिम  निणय  नौकरशाही  के  बजाए  राजनंतिक  रूप  से

 ल्विया  जाता  .

 गरोबो  के  स्तर  का  माप

 +803.  श्रो  कल्पनाथ  रायां
 श्रो  एडुआर्डो  फंलोरो  ;

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 किसी  व्यक्ति  अथवा  परिवार  के  बरीदी  के  स्तर  को  किप्त  प्रकार  परिभाषित  किया
 जाता  है  अथवा  किस  प्रकार  मापा  जाता

 मूल्य  सूचकांकों  में  परिवतंन  के  साथ-साथ  किसी  व्यक्ति  अथवा  परिवार  के  गरीबौ  के
 स्तर  की  किस  प्रकार  तथा  कितने-कितने  अन्तराल  पर  पुनरीक्षा  की  जाती  और

 विभिन्‍न  गरोबी  उन्मूलन  कायंत्रमों  के  प्रभाव  पर  निगरानी  रखने  तथा  उनका
 मूल्यांकन  करने  के  लिए  क्‍या  संस्थागत  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भागेय  :  से  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरज

 जिस  किसी  व्यक्ति  अथवा  परिवार  के  व्यय  का  स्तर  गरोबी  की  रेखा  से  नीचे  है
 उस  व्यक्ति  अथवा  परिवार  को  गरोब  के  रूप  में  परिभाषित  किया  जाता  है  |  न्यूनतम  आवश्यकता
 तथा  प्रभावी  उपभोक्ता  मांग  से  सम्बन्धित  कृतिक  बल  (1979  द्वारा  दी  गई  की
 रेखाਂ  को  1973-74  की  कीमतों  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  49.09  रुपये  प्रति  व्यक्ति  माप्तिक  व्यय
 ब्यय  भोर  शहरो  क्षेत्रों  में  56.64  रुपये  के  रूप  में  परिभाषित  किया  गया  जो  ग्राभौण  क्षेत्र ut  छा  जी  ।
 में  2400  कैलोरी  और  शहरी  क्षेत्रों  में  2100  कंलोरी  प्रति  व्यक्ति  दिन  की  आवश्यकता  के

 अनुरूप  है  ।

 व्यक्ति  के  लिए  गरोबो  को  रेखा  को  मूल्य  सूचकांकों  में  परिवतंनों
 के  संदर्भ  में  समीक्षा  की  जाती  जो  सामान्यतः  पंचवर्षीय  योजना  के  आधार  वर्ष  अथवा  उन
 वर्षों  से  सम्बन्धित  द्वोते  जिनके  लिए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  पारिवारिक  उपभोक्ता  ब्यय
 सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  होते  सर्वेक्षण  के  पूरे  आंकड़े  लगभग  5  वर्षों  के  अन्त्रेलों  पर
 लब्ध  होते  हैं  ।  राष्ट्रीय  लेखा  सांख्यिकी  में  अनुमानित  निजी  उपभोक्ता  व्यय  में  उपलक्षित  समग्र
 मूल्य  सूचकांक  इस  उदंश्य  के  लिए  मूल्य  परिवतंनों  के  एक  सूचक  के  रूप  से  प्रयुक्त  होते  हैं  ।  इस
 सम्बन्ध  में  प्राककलन  हेतु  अपनायी  जा  रहद्दी  पद्धति  को  समीक्षा  भी  की  जा  रहौ

 ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  एकौकृत  ग्रामौण  विफास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स  द्वायता
 प्राप्त  परिवारों  का  एक  नमूना  लेकर  इस  कायंक्रम  का  प्रतिमास  एक  समवर्ती  मूल्यांकन  किया  जा
 रहा  ग्रामोण  विक।|स  विभाय  द्वारा  प्रबोधन  के  अतिरिक्त  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  तथा  राज्यों
 मैं  नोडीय  विभागों  द्वारा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लाभ
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 के  लिए  गरीबी  उन्मूलन  कारयंक्रमों  का  भी  प्रवोधन  किया  जाता  राज्यों  में  ऐसे  मूल्यांकन  के
 सम्बन्ध  में  जनजातीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  उपयोग  किया  कल्याण  मंत्रालय
 ने  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  का  अध्ययत  करने  में  भी  विशिष्ट  व्यावसायिक  संस्थानों  को  सेवाओं  का
 उपयोग  किया  है  ।

 शो  कल्पनाथ  अध्यक्ष  गरोबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  के  सम्बन्ध
 में  सर्वेक्षण  करवाने  पर  कुल  कितना  खत्रचं  भाया  है  ?

 भो  भागेय  गोवर्धन  :  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  माननौय  सदस्य  ने  मुझे  काफी
 कठिन  स्थिति  में  डाल  दिया  है  ।  मैं  यह  जानकारी  इनको  बाद  में  दू  गा  क्‍योंकि  मैंने  यह  आशा  नहीं
 की  थी  कि  वे  यह  प्रश्न  पूछेंगे  ।

 को  कल्पनाथ  राय  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  रहे  हैं  भमौर  बह  मान  भौ  रहे  हैं  ।  उनके  पास  आंकड़े
 नहीं  व ेआपको  बाद  में  देंगे  ।

 फिलहाल  उनके  अध्कः

 ]

 क्रो  कल्पनाथ  राय  :  में  आपसे  अपने  अधिकारों  के  संरक्षण  की  मांग  कश्ता  हूं
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपके  अधिकारों  की  संरक्षण  किया  है  ओर  कर  रहा  हूं  ।

 ।
 हिन्दो  |

 प्रधान  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  खदस्य  ने
 ने  कहा  कि  वे  स  वें  में  कितना  खर्च  हुआ  ओर  भांकड़  चाहे  हैं  तो  मेरा  कहना  है  कि  इसका  सर्ये
 क  रके  जो  आंकड़े  तब  हमारे  राज्यमंत्री  बता  सकंगे  क्योंकि  अभी  इनके  पाख-नहीं हैं  ।

 |

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  क्‍या  सरकार  ने  यह  जानने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  गरीबी
 के  स्तर  को  कंसे  नापा  जाता  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मानदण्ड  निर्घारित  किये  गए

 को  भागेय  गोबधंस  :  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  पहचान  करने
 करने  के  लिय  न्यूनतम  भावश्यकता  तथा  प्रभावी  उपभोक्ता  मांग  सम्बसरधी  कृतिक  बल  के  सझावों
 को  आधार  बनाया  गया  है  जो  कि  वर्ष  1979  में  प्रस्तुत  किये  गए  उसकी  रिपोर्ट  में  की  गई  थीं  ।

 इस  रिपोर्ट  के  गरीबी  की  रेखा  को  1973-74  को  कोमतों  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  49.09

 रुपए  प्रति  व्यक्ति  मासिक  ब्यय  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  56.64  रुपए  माना  गया  अब

 इन  आंकड़ों  को  अद्यतन  बनाया  गया  है  ।  अब  इसके  अनुसार  ग्राभीण  क्षेत्रों  में  2400  कंलोरी
 भोर  शहरो  क्षेत्रों  में  2100  कंलोरी  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  को  अधवश्यकता  निर्धारित  की  गई

 है  ,  इस  प्रकार  परिभाषित  गरौबी  कौ  रेश्घा  में  खाद्य  पदार्थों  पर  तथा  गे  र-खाद्य  पदार्थों  जंसेकि इस  प्रकार  ५
 शिक्षा  तथा  सामाजिक  सेवाओं  पर  खर्चों  न ेसम्मिलित  किया
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 गया  है  और  उनऊी  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  पर  बल  दिया  गया  जहां  तक  मानब
 जाति  का  सम्बन्ध  यह  उनके  द्वारा  की  गई  खपत  १२  आधारित  है  ।

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  अनुमानित  संख्या  कां  पता  लगाने  के  लिए

 राष्ट्रीय  प्रतिवर्ष  सर्वेक्षण  से  पारिव!रिक  उपभोक्ता  खपत  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  आधार  बनाया
 जाता  है  ।  ध्यय  में  अन्तर  सम्बन्धी  सूचना  के  अभाव  में  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  निजी  खपत
 सम्बन्धी  आंकड़ों  को  आनुपातिक  रूप  समायोजित  करके  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुल  निजी  खपत  के
 के  समतुल्य  लाया  जाता  है  |  गरीबी  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  अनुभान  राष्ट्रीय  प्रतिदर्ष  सर्वेक्षण  के

 दौर  के  परिण!मों  पर  आधारित  हैं  ।

 भ्रो  स्रलो  देवरा  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  आई०  आर०  डौ०  पौ०  आर०  एल०  ई०  जी०
 पी०  जेसे  कई  गरौबी  निवारण  कायंत्रम  वर्ष  1985  के  बजट  जिसे  श्री  सिंह  ने  स्वयं  प्रस्तुत
 किया  पहली  बार  शहरी  गरीबी  का  जिक्र  किया  गया  था  और  एस०  ई०  पी०  यू०  पी०

 अर्थात्‌  शहरौ  गरीब  लोगों  के  लिए  स्वयं  रोजगार  योजना  का  सूत्रपप्त  क्रिया  गया  फिर  भी

 मुम्बई  जँसे  शहरों  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बंकों  ने  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  उन्हें  भी  प्राप्त

 नहीं  किया  जा  सका  तथा  इसलिए  एस०  ई०  पी०  यू०  पी०  कार्यक्रम  को  और  अधिक  व्यवस्थित
 करने  की  आवश्यकता  इस  तथ्य  के  सामने  रखते  हुए  कि  वर्तमान  में  कुल  आबादी  का  एक
 चोथाई  हिस्सा  अब  शहरों  भें  रहा  है  ओर  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  यह  एक  तिहाई  हो
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  शहरीौ  क्षेत्रों  के  गरीब  लोगों  के  लिए  और  कार्यक्रम
 बनाए  हैं  और  क्‍या  सरकार  वर्तमान  में  चल  रहे  एस०  ई०  पी०  यू०  परी०  जंसे  कार्यक्रमों  को
 व्यवस्थित  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ?

 झो  विश्वनाथ  प्रताव  सिह  :  हम  इस  बात  की  जांच  करेंगे  कि  इन्हें  लागू  क्‍यों  नहीं  किया
 जा  सका

 !
 मेरे  बिचार  में  श्री  देवरा  जी  को  इस  सम्बन्ध  में  और  जानकारी  होगी  कि  इन्हें  लागू

 क्यों  नहीं  किया  जा

 श्री  मुरली  देवरा  :  लेकिन  वर्तमान  बजट  में  संफ्प  के  सेपफ  एम्पलायमैंट  फार  अबंन
 पूअर  स्फौम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कद्दा  गया  अबंन  पूअर  के  लिए  बणट  में  कोई  प्रावधान
 नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  लेकिन  निश्चित  रूप  में  बह  ऐसे  मुद्दों  को  बड़े  जोरदार  ढंग
 से  उठाया  करते

 शहरी  गरीबों  की  समस्या  काफी  महत्वपूर्ण  अब  जबकि  ग्रामीण  जनसंख्या  शहरों  कौ
 ओर  आ  रही  है  तो  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  अन्तर  कम  होता  जा  रहा  अगर  आप

 झुग्गियों  को  देखें  तो  उनकी  स्थिति  ग्रामीण  क्षेत्रों  स
 भी

 कहीं  अधिक  खराब  हम  ने  झुग्गी
 सुधार  कार्यक्रम  आरस्भ  किया  है  और  कुछ  ऐसे  दूसरे  कार्यक्रम  भी  शुरू  किए  माननीय  सदस्य  ने
 एक  विशेष  कार्यक्रम  की  चर्चा  को  है  ।  निश्चय  दो  हम  वंमान  कार्यक्रमों  को  चालू  रखेंगे  और
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 उन्हें  समाप्त  नहीं  परन्तु  जब  कि  अन्तिम  योजना  को  स्वीकृति  दौजा  रही  तो  इसः
 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करना  होगा  ।

 राव  बोरेगतर  गरोबी  रण  कायंतक्रमों  पर  प्रतिवर्ष  बहुत  सा  धन  खचं  किया  जाता

 है  ।  कया  माननीय  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितने  प्रतिशत  परिवारों  को  वास्तव
 में  गरौबी  को  रेखा  से  ऊपर  उठाया  जा  सका  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के

 तीस  लाख  परिवारों  को  गरीबी  कौ  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  प्रति  बषं  सहायता  दी
 जाती  है  ।  प्रत्येक  क़ण्ड  से  600  परिवारों  के  हिसाब  एक  वर्ष  में  तीस  लाख  परिवार  होते
 हैं  ।  क्‍या  माननीय  प्रधान  मंत्री  सहायता  राशि  बढ़ाने  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  पहले
 फिस  गए  अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  इन  परिवारों  को  दी  ज'ने  वाली  9000  से  10,000
 ₹०  तक  प्रति  परिवार  की  राशि  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  सहायता  के  द्वारा  वास्तव  में  लोग  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठ  पा  रहे  हैं  ।

 श्री  भागेय  गोबर्धन  :  गरीबी  की  रेखा  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए
 गए  प्रयत्नों  का  इन  आंकड़ों  से  पता  चलता  यह  आंकड़  सारे  देश  के  हैं  वर्ष  1983-84  में
 27.10  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रद्दे  थे और  कूल  आबादी  के  हिसाब  से  इमका
 प्रतिशत  37.4  था  ।  परन्तु  वष  1987-88  में  इनकी  संख्या  कम  होकर  23.24  करोड़  रह  गई
 और  इनका  प्रतिशत  कूल  आबादी  के  हिसाब  से  29  2  माननीय  सदस्य  ने  विशेष  रूप  से
 आई०अर०डी०पी०  के  सम्बन्ध  में  पूछा  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  योजना  आयोग  के  पास
 उपलब्ध  इस  समय  मेरे  यह  भांकड़  नहीं  हैं  वर्ना  मैं  पअभौ  दे  देता  फिर  भी  मैं  बाद  में
 उनको  भेज  दू  गा  ।

 थ्री  पो०  आर०  कमारमंगलभ  :  अध्यक्ष  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  को
 स्मरण  होगा  कि  जब  वे  वित्त  मंत्री  थे  तो  मैंने  उनसे  ऐसा  ही  प्रश्न  पूछा  बषं  1960  की
 तुलना  में  आज  रुपए  की  कीमत  केवल  11  पेंसे  इसका  अर्थ  यह  है  कि  रुपए  का  अवमुल्यन

 है  और  यह  आंकड़  हमें  कुछ  ही  दित  पहले  बड़ती  हुई  कीमतों  हुईं  चर्चा  दोरान
 सरकार  द्वारा  उपलब्ध  करवाए  गए  थे  ।  अब  इस  वस्तु  स्थिति  को  स.मने  रखते  सरकार
 से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  सचमुच  यह  महसूस  करती  है  कि  1970.  के  मुकाबले  में
 गरीबी  के  स्तर  में  कमी  आई  है  भ्रथवा  स्थिति  में  कोई  सुधार  नद्वीं  हुआ  इस  मापदण्ड  तथा
 धन  के  वास्तविक  मूल्य  के  वास्तविक  बड़ोतरी  कितनी  हुई  है  जबकि  तथा  कथित  कंलोरी
 उपभोग  तथा  उपभोग  मूल्य  के  आधार  पर  यह  राशि  3000  रु०  से  बढ़कर  500  रु०  हो  गई
 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  यह  स्तर  ठीक  है  अथवा  वह  यह  समक्सतर  में  गिरावट
 आई  है  और  यह  कथन  झूठा  है  कि  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊपर  उठ  गया  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मुद्रा  स्फीति  के  पहलुओं  को  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  जाता
 दष  1973-74  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  रेखा  49  रु०  प्रति  माह  आय  तक  वर्ष

 1987-88  में  यहू  राशि  बढ़कर  131.80  रु०  द्वो  गई  ।  अब  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध है
 कि  क्‍या  यह  बढ़ोतरी  ठौक  है  अथवा  इसमें  कोई  हेराफेरी  को  गई  तो  मुझे  विश्वास  है  कि
 पिछली  सरकार  ने  यह  बड़ी  ईमानदारी  से  की  आपने  पूछा  है  कि  पिछले
 पांच  सालों  में  क्या  उन्होंने  पूछा  कि  1973  के  बाद  जो  गरीबी  की  रेखा  में
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 परिवतंन हुए  बे  ठीक  हैं  या  नहीं  ।  मुझे  आशा  है  कि  उन्हें  विश्वास  है  कि  यह  ठीक
 अगर  आप  इन  पर  विश्वास  नहीं  तो  ठोक  है  ।

 झौ  पौ०  आर०  कम्ाश्मंगलभ  :  अगर  जं।पको  याद  हो  तो  मैंने  उस  अवधि  की

 जानकारी  मांगी  है  जब  आप  पित्त  मंत्री  थे  !

 थ्रौ  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  श्री  पांजा  काफो  गुस्से  में  जब  वे  योजना  मंत्रालय  का

 कार्यभार  संभाले  हुए  उसे  अच्छी  तरह  याद  शापद  1587-88  में  तब  यह  आंकड़  वर्ष
 1973-74  में  49.09  रु०  से  बढ़ कर  वर्ष  1987-08  में  13:.80  रु०  हो  गए  थे  |  मुझे  आशा

 कि  श्री  पांजा  ने  इस  ठीक  तरह  से  ही  किया  होगा  ।  मैं  भी  यही  कह  रह्मा  हुं  अब
 जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  आप  उसका  विरोध  करना  चाहते  आप  इससे  इन्कार  कर  सकते  हैं  ।
 लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  आशंका  व्यक्त  को  है  कि  यह  ठीक  से  नहीं  किया  वहू  कह  रहे

 हैं  कि  यह  ठीक  से  नहीं  किया  जा  रद्दया  हम  इसमें  की  गई  कमियों  या  की  गई  ऐसी  किसी

 को  देखेंगे  !

 श्रो  राजमंगल  पांडे  :  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बहुधा  ऐसे  लोगों  को  जिनकी  प्रतिथ्यक्ति

 आय  बढ़  गई  थी  ओर  वे  गरौबी  रेखा  के  ऊपर  उठ  गए  लेकिन  बाद  में  उनकी  प्रति  ब्यक्ति  आय
 कम  हो  गई  ओर  वे  फिर  से  गरीबी  रेखा  से  नीचे  आ  गए  दूसरौ  बार  सहायता  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  अगर  तो  सरकार  इन  लोगों  के  बारे  में  क्या  करने  का  प्रयास  कर  रही  जो  पुनः
 बरोबी  रेखा  से  नीचे  भा  गए  हैं  ?

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यद्यपि  माननीय  सदस्य  को  चिन्ता  उचित  है  लेकिन

 हमें  उन  लोगों  को  भी  सहायता  देनी  है  जिन्हें  एक  बार  भौ  सहायता  नहीं  मिलौ  है  ।

 थरो  भोगेन्ा  झा  :  अध्यक्ष  पूर्व  योजवा  काल  के  दौरान  गरीबौ  रेखा  निर्धारण

 माप्रदण्ड  प्रति  अ्ष  6400/-  रुपए  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  मापदण्ड  को  बढ़ाया  गया

 है  या  इसे  बढ़म्या  का  रहा  है  ?  अयर  तबे  नये  आंकड़  क्‍या

 करो  भागेश्  भोब्धंस  ?  इस  पर  विचार  किया  का  रहा  है  ।

 क्री  अजोत  पांजा  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  लिखित  उत्तर  में  1973-74  के  मूल्यों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  गरीबी  रेखा  की  परिभाषा  के  बारे  में  उत्त  या  है  ।

 महोदय  मुद्दा  यह  है--आपने  देखा  होगा--इस  परिभाषा  में  व्यय  को  ध्यान  में  रखा  गया

 है  आय  को  नहीं  और  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  बिकासभील  देशों  भें  कंलोरी  की  आवश्यकता  को
 ध्यान  में  रखा  है  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  यह  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  द्वारा  किया  जा  रहा  है  जिसे  बहुत
 पहले  प्रो०  प्रशान्त  महालानोबिस  द्वारा  प्रतिज्ञापित  किया  भया  था  ।  आठवीं  योजना  तंयार  हो  रही

 गरीबी  रेखा  निर्धारित  करने  के  लिए  घर-बर  जाकर  सर्वेक्षण  करना  इतना  महंगा  पड़ता  है
 कि  कभौ-कभो  ऐसा  करमा  असम्भव  भी  हो  जाता  लेकिन  अब  इस  सरकार  फो  यह  अवस+ः
 प्राप्त  जनगणना  का  काम  शुरू  होने  जा  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रधानमंत्री  इस
 पर  विचार  करेंगे  कि  जनगणना  के  समय  व्यय  कौ  इन  मदों  को  लेते  श्र॒णय  कंलोरी  को  खपत  को
 भी  उस  प्रपत्र  में  शामिल  किया  जाये  ?
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 इससे  काफी  धन  हम  जानते  हैं  कि  योजना  भली  प्रकार  बनाई  जाएगी

 जंसा  पूवं  सरकार  द्वारा  किया  गया  था  ।  नमूने  के  रूप  उन्होंने  शक्षद्वीप  ग्रूप  ढ्वीपों  लिया
 था  ।  इससे  एक  छोटी  सौ  यूनिट  बनती  है  वहू  रिपोर्ट  योजना  आयोग  के  पास  है  ।  मैं  जानना
 चाहता  हूं

 कि  क्या  सरकार  जनगणना  का  सभन्वित  दृष्टिकोण  या  बहुविध  दृष्टिकोण  या
 शीप  दृष्टिकोण  अपनाने  जा  रही  है  जिससे  हम  भारत  में  वास्तविक  गरीबी  की  सही  रिपोर्ट

 ने  में  समर्थ  हो  सक  सोभाग्य  से  भ्राज  माननीय  प्रधान  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  भौर
 इसलिए  उन्हें  इस  मोके  का  फायदा  उठना  चाहिए  जो  पूर्व  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  दो
 पाथा  था

 थ्वी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  निश्चय  ही  इन  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 थभ्रो  अमात  :  वे  लोग  जो  1947  में  कंगाल  आज  करोड़पति  बन  गए  हैं  ।  वे  भिलें
 ओऔर  फंक्टरियों  चला  रहे  उनकी  कई  कारें  चल  रही  उनके  पास  दर्जनों  टेलिफोन  उनके
 पास  में  सब  चीजें  गरौब  लोगों  के  कारण  हैं  जो  जंगल  में  फलों  और  पत्ते  खाकर  अपना  जीवन
 बसर  कर  रहे  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम
 ओर  एकौकृत  ग्रामौण  विकास  कार्यक्रम  जसी  विभिन्‍न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार
 द्वारा  घन  को  मंजूरी  दी  गई  थी  तथा  जिन  लोगों  द्वारा  इन  योजनाओं  को  क्ियान्वित  किया  जा

 रहा  वे  द्वी  इस  घन  को  हड़प  कर  रहे  क्‍या  सरकार  इस  धत  को  इन  लोगों  से  जब्त  करने
 का  प्रयास  करेगी  और  इसे  गरोब  लोगों  के  ह्वित  तथा  उत्थान  के  लिए  इस्तेमाल  करेगी  ?  मैं  जानता
 हूं  यह  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  यह्‌  जादूगर  सम्राट  पी०सौ०  सरकार  नहीं  है  जो  सम्मोहन
 विधि  से  रातोंरात  सब  कुछ  कर  देंगे  ।

 |

 भ्रो  भागेय  गोबश्ंन  :  सदस्य  ने  एक  बहुत  कठिन  प्रश्न  पूछा  है  जिसे  आजकल
 प्रत्येक  ब्यक्ति  द्वारा  पूछा  जा  रहा  लेकिन  सरकार  इस  घन  को  जब्त  करने  की  कोई
 कायंवाद्दी  करने  से  हमें  उन  व्यक्तियों  का  पता  लगाना  चाहिए  जो  अपराधी  हैं  |  अपराधियों
 का  पता  लगाने  के  बाद  ही  हस  बात  को  जांच  को  जा  सकतो  है  ।

 ]
 प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मत्री  जी  से  जानना  चाहता

 क्या  कोई  ऐसा  सर्वेक्षण  किया  गया  जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  सचमुच  में  पावर्टी  लाइन  के
 कितने  लोग  नीचे  हैं  ओर  कितने  ऊपर  आ  गए  हैं  ?  कोई  सर्व  किया  गया  है  या  केवल  आंकड़ों  को
 जगलरी  से  यह  चोज  की  जाएगी  कि  गरौबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  47  प्रतिशत  से  32  प्रतिशत
 पर  ले  आए  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  इसमें  भयंकर  करप्शन  आज  ही  अश्वबार  में  आाया  है
 कि  राजस्थान  में  डेढ़  करोड़  रुपया  पकड़ा  गया  है  जो  इसो  स्कीम  में  अन्तगंत  खाया  गया  था  ।  एक
 ही  क्‍्लक  के  यहां  से  35  लाख  रुपए  रिकवर  हो  गए  इस  स्कीम  से  बोगस  आदमी  रखकर
 इसमें  पंसा  खाया  जाता  रहा  है  ।  इस  बारे  में  पिछले  प्रधान  मंत्री  जी  न  कहा  था  कि  15  प्रतिशत
 पैसा  पहुंचता  है  और  ४5  प्रतिशत  नहीं  पहुंचता  इससे  लोगों  ने  यह  रुमझ  लिया  था  कि  85
 प्रतिशत  तो  खाना  ही  इसको  रोकने  के  लिए  और  वास्तव  में  यह  रुपया  इन  स्क्रीमों  के  द्वारा
 उन  लोगों  तक  पहुंचे  भौर  सचमुच  में  वे  लोग  पावर्टी  लाइन  से  ऊपर  आएं--इसके  लिए  क्‍या  किया
 जा  रहा  है  ?
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 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह
 :  अध्यक्ष  इसके  लिए  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  पर  विचार

 हो  रहा  उसके  अन्दर  जब  जनता  का  अकुश  नीचे  से  रहेगा  तो  कुछ  इन  मामलों  में  काबू
 आ  सकेगा  ।

 रंगोन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात

 ]

 अन्बारास  भक्त  |
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रंगीोन  टेलीविजन  सेटों के  लिए  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात
 विदेशों  से  करती

 यदि  तो  किन-किन  देशों  और

 इस  आयात  का  भारतीय  रंगीन  टेलौविजन  पिक्चर  ट्यूब  के  निर्माण  पर  क्या  प्रभाव
 पड़ता  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०जो०के०  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  इलेक्ट्रॉनिकौ  विभाग  के  अन्तगंत  इलेक्ट्रॉनिउस  ट्रेड  एण्ड  टैक्नोलॉजी  डेबलमेंट
 का  रपोरेशन  लि०  एण्ड  नामक  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  रगीन  दूरदूशंन  सेटों
 के  लिए  समय-समय  पर  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  करता  रहा  है  ।

 ः

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  दिनांक  21.3.1989
 तक  करने  कौ  अनुमति  दी  गई  थी  बाद  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  स्वदेशी  बिनिर्माताओं  द्वारा
 तेमार  की  जा  रही  उत्पादन-क्षमता  की  ध्यान  में  रखते  इस  मद  को  आयात  तथा  निर्यात  नीति

 के  परिशिष्ट  2  ख  में  डाल  दिया  गया  ।  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  स्वदेशी  उत्पादन  और  वर्ष
 1989-90  के  दोरान  इनकी  मांग  का  आकलन  किए  जाने  पर  यह  पता  चला  कि  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूबों  क ेआयात  कौ  जरूरत  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  अनुमानित  अन्तराल  को  दूर
 करने  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  दोरान  रंगीन  दूरदर्शन  के  विनिर्माताओं  तथा  ई०टी०  एण्ड  टी०
 को  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  करने  की  भ्रनुमति  दी  ई०  टौ०  एण्ड  टी०  ने  दक्षिण
 कोरिया  से  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  वर्ष  1987-88  में  ई०टी०  एण्ड  टी
 जापान  से  भौ  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया  था  ।

 ई०टी०  एण्ड  टी०  की  भारतीय  पार्टियों  कौ  सप्लाई  करने  के  लिए  ऐसे  कुछ  गर-परम्परागत
 आकर  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दी  गई  जिनका  विनिर्माण
 स्वदेश  में  नहीं  होता  जिसका  उहूं  श्य  भारतौय  पार्टियों  की  उनको  निर्यात  की  वचनबद्धता  पूरी
 करने  में  उन्हें  सहायता  देना  था  ।  इस  उपयुक्त  दोनों  मामलों  में  किए  गए  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूबों  के  उक्त  आयात  का  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  स्वदेशी  विनिर्माताओं  पर  कोई  प्रतिकल

 प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 क्रो  अन्यारासु  इरा  :  स्वदेशी  रंगोन  पिक्चर  टयूबों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार
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 ने  अभी  तक  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?  वर्ष  :989-90  के  दौरान  दणिक्ष  कोरिया  और  जापान  से
 रंगौन  पिक्चर  ट्यूबों  के  आयात  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कौ  गई  कितनी  निजी

 ग्रों  को  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ? कम्पनियों

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  माननोय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गए  प्रथम  प्रश्न  का  उत्तर  यह  है
 कि  देश  में  इस  समय  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  तीन  निर्माता  हैं  तथा  इसका  उत्पादन  इस  समय  देश
 में  बनाये  जा  रहे  रंगीन  टी०  वो०  सेटों  की  आवश्यकताओं  को  लगभग  पूरा  करता  दूसरे  प्रश्न
 का  उत्तर  यह  है  कि  यह  बताना  कठिन  होगा  रंगीन  पिक्‍्दर  टयूबों  के  आयात  के  लिए  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गयी  है  ।  निःसन्देह  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  जब  आयात  लाइसेंस
 दिया  जाता  है  तो  यह  लाइसेंस  जारो  करने  की  तारीख  से  18  महीने  तक  के  लिए  वंध  होता  है  ।
 लाइसेंस  का  प्रचलन  जून  1989  में  शुरू  किया  था  ।  अतः  इसका  अथ्थं  है  कि  बहुत  से  लाइसेंस  अभी

 भी  वंध  इसलिए  वास्तव  में  यह  जानना  कठिन  है  कि  कितनी  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबें  आयात  कौ
 गईं  और  अवधि  की  वेघता  रूत्म  होने  तक  कितनौ  और  भायात  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 तीसरे  मुद्दे  के  बारे  में  उत्तर  यह  है  कि  39  रंगीन  टी०  वी०  निर्माताओं  को  कुल  चार

 लाख  रगीन  पिक्चर  ट्यूबों  क ेलिए  आय।त  लाइसेंस  जारी  किए  गये  थे  ।  इसके  दो  लाख
 पिक्चर  ट्यूबों  के  लिए  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  ई०  टी०टी०  को  आपात  लाइसेंस  दिए  गए  थे  जो

 इलक्ट्रोनिबस  विभाग  के  अन्तगंत  आता

 श्री  अन्यारासु  हरा  :  मुझे  उत्तर  से  पता  चला  है  कि  इलंकट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलोजी
 कारपोरिशन  को  गेर-परम्परागत  आकार  कौ  रंभौन  पिक्चर  ट्यूबें  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दी
 गई  थी  जो  देश  में  नहीं  बनती  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इसे  सरकार  के  पास  तकनीकौ
 कारी  प्राप्त  करने  के  बजाय  और  जापान  या  दक्षिण  कोरिया  से  गे  र-परम्परागत  आकार  की  रंगीन
 पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  करने  के  बजाय  भारत  में  ही  इन  देशों  के  सहयोग  से  इनके  निर्माण
 का  कोई  प्रस्ताव  है|

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  मुख्य  मुद्दा  पह  है  कि  तीन  निर्माता  जो  फिलहाल
 साइजਂ  को  रंगीन  पिल्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जिनका  इस्तेमाल  किया  जाता  है
 और  इसलिए  वे  उत्पादन  की  दृष्टि  से  आथिक  रूप  से  ब्यवह्यायं  माननीय  सदस्य  ने  जिस  बात
 का  जिक्र  किया  उसके  उत्तर  में  एक  तो  अपेक्षाकृत  कम  मात्रा  की  बात  है  ओर  इसका  उत्तर  हैं

 कुछ  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब्स  के  कुछ  गेर-पा  रम्परिक  प्रकार  ।  यह  विशेष  रूप  से  निर्यात  मांगों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  जिसके  लिए  कुछ  विशेष  प्रकार  की  टेलीबिजन  पिक्चर  ट्यूब  चाहिए  ।  इतनी
 फम  मात्रा  के  लिए  इनका  निर्माण  करना  भाथिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  यह  केवल  तकनीक  की
 जानकारी  का  ही  प्रश्न  नहीं  है  बल्कि  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  इनका  निर्माण  आध्थिक  दृष्टि  से

 उपयुक्त  है  ।

 जहां  तक  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  के  निर्माण  का  सम्बन्ध  नई  तकनीक  उपलब्ध  इसका
 आयात  किया  गया  है  ओर  जे०  सी०  सेमटेल  और  अपट्रान  ये  तीन  निर्माता  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूब  विदेशी  सहयोग  से  बना  रहे  ।  रंगीन  पिक्चर  ट  यूब  के  निर्माण  में  ग्लास  सेल  मुख्य  होता
 जिसका  बतंमान  में  आयात  किया  जा  रहा  ये  लाइसेन्स  इसलिए  जारी  किए  गए  क्योंकि  यह
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 प्रश्नों  के  मोरिक  उत्तर  15  1990

 मुख्य  आयातित  वस्तु  होगी  अन्यथा  हमें  इस  स्थिति  से  बचना  है  वष  ।  1989-90  के  दौरान

 ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलोजी  डेबलेपमैंट  कार्पोरेशन  लिमिटेड  '  द्वारा  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब्स  के

 लिए कल  करोड़  स्पये  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  व्यय  किए  जिसमें  44  लाख  रुपय  का  खर्च
 गेर  परम्परागत  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  के  लिए  भी  शामिल

 झरो  भडानो  शंकर  होटा  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वारा  अभी  दिए  गए  उत्तर  के  अनुसार
 रंगीन  टेलीविजन  का  आयात  फरने  में  लगभग  ८0  करोड़  रुपये  विदेशी  मृद्रा  के  रूप  में  खच॑  किए  जा

 रहे  हम  सब  जानते  है  कि  यह  देश  और  इसके  गरीब  लोग  करजं  के  जाल  में  फंस  ज  एंगे  ॥  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  रंगीन  टेलीविजनों  के  आयात  पर  इतनी  कीमतौ  विदेशी  म॒द्रा  व्यय  करना
 बांछनौय  है  ओर  कया  सरकार  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  के  आयात  पर  रोक  लगाने  का  विचार  कर

 रहो  है
 7

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  रंगीन  टेलीविजन  1982  में  प्रचलित  हुआ  तत्पश्चात्‌  रंगीन

 टेलीविजन  कौ  मांग  बढ़ती  रही  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  रंगीन  टेलीविजन  का  मुख्य  संघटक  होतौ
 हैं  ।  इनके  निर्माण  के  लिए  लाइसेन्स  जारो  किए  गए  थे  और  इसके  उत्पादन  में  कृमिक  वद्धि  होती

 रही  व्ष  1989-90  तक  देश  में  रंगौन  टेलीविजनों  की  मांग  तेजी  से  बढ़  रही  थी  और  इनका
 वास्तविक  निर्माण  अपेक्षाकृत  कम  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब्स  का  आयात  बड़े  पंमाने  पर  करना
 पड़ा  ।  वर्ष  1989-90  में  भी  आयात  बड़  पंमाने  पर  किया  गया  ।  यद्यपि  अब  स्थिति  यह  है  कि
 भारत  में  रंगीन  टेलीविजन  के  उत्पादन  के  लिए  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब्स  की  मांग  देश  में  ही  इनके
 उत्पादन  से  पूरी  की  जा  सकती  है  ।  अतः  मैं  यह  अपेक्षा  नहीं  करता  कि  भविष्य  में  रंगीन  पिक्चर
 टयब्स  के  आयात  की  कोई  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  संयोग  से  मैं  यह  बताना  चाहंगा  कि  मैंने
 जो  रकम  बताई  वह्‌  16  करोड़  रुपये  है  न  कि  60  करोड़  रुपये  इसे  अवश्य  स्पष्ट  करूंगा  ।

 थरो  पो>»  सो०  महोदय  उत्तर  के  अनुसार  तीन  कम्पनियां  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूब्स  का  उत्पादन  कर  रहो  हैं  ।  यह  भी  बताया  गया  कि  हम  अपनी  आवश्यकतानुसार  इनका
 उत्पादन  कर  रहे  और  मेरी  जानकारी  के  मैं  समझता  कि  हम  इनका  निर्यात  सोवियत

 बंगला  देश  भौंर  अन्य  छोटे  देशों  को  कर  रहे  यद्यपि  हम  ग्हु  सकते  हैं  कि  हमारे  देश  में
 हन  पिक्चर  ट्यूब्स  का  उत्पादन  अधिकता  में  है  परन्तु  यह  खेद  का  विषय  है  कि  इनका  उत्पादन
 वास्तव  में  स्वदेशौ  नहीं  है  ।  वास्तव  में  इसके  अनेक  पुर्जे  आयास  किए  जा  रहे  क्या  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  करेगी  कि  ये  पुर्जे  भी  भारत  में  बनाएं  जाएं  ताकि  सारी  चीज
 स्वदेशी  हो  सके  ?

 प्रो०  एम०  श्लो०  के»  मेनन  :  माननीय  सदस्य  इस  बररे  में  सद्दी  क्योंकि
 यह  रंगोन  टेलीविजन  बड़े  प॑माने  पर  उत्पादन  को  वस्तु  अतः  हमें  देश  में  इसके  लिए  अपेक्षित
 मूल  पुर्जों  के  उत्पादन  १२  स्वयं  को  केन्द्रित  रखना  इस  लक्ष्य  को  हमने  प्राप्स
 कर  लिया  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  जो  मैंने  पहले  कद्ठा  है  कि  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब
 रंगीन  टेलीविजन  का  मुख्य  संघटक  1987  और  1988  में  इनका  उत्पादन  .14
 मिलियन  और  .38  मिलियन  था  !  परन्तु  1989  में  102  मिलियन  रंगीन  टेलीविजनों  के
 दस  की  तुलना  में  इन  रंगीन  पिंक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन  1.13  मिलियन  तक  पहुंच  इस
 प्रकार  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  की  मांग  भार  पूर्ति  का  अन्दर  शौप्रता  से  समाप्त  हुआ  अब  यहां
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 24  ।9।2  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 वतंमान  इकाईयों  ओर  तत्पश्चात्‌  विस्तार  द्वारा  उत्पादन  की  पर्याप्त  क्षमता  जिन्हें  देश  में

 रंगोन  टेलीविजन  के  उत्पादन  को  आवश्यकता  को  पूरा  करने  को  अनुमति  दी  गई  परन्तु
 रंगीन  टेलीविजनों  कौ  दीघंकालीन  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  क्षमता  के  सृजन  कौ
 आबश्यकता  होगौ  ।  माननौय  सदस्य  मे  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  के  निर्माण  में  आयात  किए  जाने  वाले
 संघटक  के  बारे  में  एक  ओर  प्रश्न  पूछा  जंसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है|  इसके  लिए

 सेलਂ  का  आयात  किया  जाता  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  का  निर्माण  करने  के  लिए  उपयुक्त
 सेलਂ  कौ  आवश्यकता  होतो  है  ।  दो  फर्गों  को  इस  सेलਂ  के  निर्माण  की  अनुमति  दौ

 गई  इनमें  से  एक  फर्म  उत्पादन  के  लिए  तंयार  इसमें  भी  विदेशी  सहयोग  वतंमान  में
 एक  सेलਂ  की  आयात  लागत  लगभग  25  अमेरिकी  डालर  है  और  यदि  रंगीन
 विजन  को  देश  में  बढ़ावा  देना  है  तो  हमें  पहू  सुनिशिचित  करना  होगा  कि  इनका  निर्माण  देश  में

 ही  किया  जाए  |

 पर्यावरण  प्रवृूषण  रोकने  के  लिए  ताप  विद्युत  केन्द्र  बन्द  करना

 ]
 +  ४06.  श्रो  भोगेन्द्र  झा  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पर्यावरण  को  प्रदूषण  से  बचाने  के  लिए  धीरे-धीरे  ताप  विद्युत  केन्द्रों
 को  बन्द  करने  तथा  जल-विद्यूत  ओर  सौर  ऊर्जा  आदि  को  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और जी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्त्रो  नोलमणि  :  नहों  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शो  भोगेख  झा  :  पर्यावरण  मन्त्रालय  कौ  ओर से  प्रदूषण  रोकने  और  पर्यावरण
 के  नाम  पर  बहुउ॒द  शीय  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  रोकने  के  निश्चित  तथा  योजनाबद्ध  प्रयास
 किए  जा  रहे  हैं  ।  इससे  पहले  सन्‌  1974  में  भारत  सरकार  ने  मुझे  बताया  था  कि  कोसी  नदो  पर

 बहुउद्द  शीय  ऊंचा  बांध  महीं  बनाया  जा  सकता  क्योंकि  हमारे  पास  इतनी  अधिक  विद्युत  कौ  खपत

 नहीं  है  और  एकत्रित  जल  को  सिंचाई  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  केवल  एक  ह्दौ
 बांघ  3300  मेगावाट  पनम  बिजली  का  उत्पादन  कर  सकता  है  और  कोसौ  नदौ  पर  बांघ  7000
 मेगावाट  पन  बिजली  का  उत्पादन  कर  सकता  वतंमान  में  हम  इस  परियोजना  को  नहीं  लेते  ।

 परन्तु  ताप  विद्यूत्  परियोजनाएं  निश्चय  ही  वातावरण  को  प्रदूषित  करती  इसॉलिए  हम  यह
 जानना  चाहते  हैं  कि  क्‍या  पर्यावरण  मंत्रालय  ऊर्जा  मंत्रालय  को  यहू  सुनिश्चित  करने  का  परामर्श
 दे  रहा  है  कि  वह  जल  और  सौर  ऊर्जा  तथा  इस  प्रकार  के  ऊर्जा  उत्पन्न  करमे  वाले  अभ्य  स्त्रोतों
 के  द्वारा  विद्यूत  का  उत्पादन  पर्यावरण  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हम  कोयले
 का  प्रयोग  यूरिया  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  कर  सकते  जेसा  कि  तालचेर  में  आरम्भ
 किया  गया  है  ।

 क्रो  तोलभनि  राहुतराय  :  हम  पन  बिजलौ  परियोजनाओं  को  नहीं

 17.  :



 प्रश्मों के  लिधछित  उत्तर  14  1990

 कर  रहेਂ  इसके  किपरीत  इसमें  भी  कोई  रूज्वाई  नहीं  है  किः  हम  देश  में  पन-क्जिली
 पश्योजनाओं  के  मनिर्भाण  मेंਂ  मड़  चन  डरल  रहे  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  इनको  अनुभति  प्राप्त
 करेणे  में  कठिनाइयां  अवप्यः  आई  होंगी  ।  फरन्तु  इस  में  अनुमाक्त  सामान्यतः  काफी
 विचार  के  बाद  दी  जाती  जहां  तक  इसः  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  हम  देश  में  पन  बिजली
 पश्योजनाओं  के  किरद्ध  नहीं  हैं  '

 थ्रो  भोंगेन्द्र  झा  :  क्‍या  पर्यावरण  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करते  हुए  यहू  मंत्रालय  या

 सरक्वार  यह  सुनिश्चित  करने  जा  रही  है  कि  सभी  रेंल  और  सड़कों  के  दोनों
 ओर  विशेष  रूप  से  फलदार  वृक्ष  लगाएं  ज'एं  ताकि  सारा  देश  एक  उपवम  की  तरह  दिखाई  दे
 ओर  पर्यावरण  की  समुचित  रक्षा  हो  सके  ।  कया  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना

 झ्ली  नोलमणि  राउतराय  :  जी  यह्‌  पर्यावरण  मंत्रालय  की  नीति  हम

 रेल  पटरियों  और  इस  प्रकार  के  अन्य  स्थानों  के  किनारे  वुअ  लगाने  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ताकि

 देश  में  पर्यावरण  को  बनाए  रखने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 रक्ताः  वस्तनਂ  डिपुओं  से  काहनों  को  बिक्रो

 +800.  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  रक्षा  वाहन  डिपुओं  से  पुराने
 वाहनों  की  बिक्री  के  बारे  में  16  श्रप्न  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4894  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  डिपुओं  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  इनके
 सम्कत्  में  जांक  कक  कशई

 (@}  इसके  निष्कर्ष  क्या  और  दोधों  पाए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  ओर

 क्‍या  दिल्‍ली  डिपो  में  अनियमितता  कीं  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  यदि  तोਂ  इस

 सम्बन्ध  में  जांद  कब  कर।ई  गई  और  उसके  निष्कर्ष  कया

 रक्‍स  संक्ालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  से  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।
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 दक्षिणों  बायु  सेना  कमान  यूनिट

 +801,  श्री  सुरेन्द्र  कोडोकन्नोल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  में  दक्षिणी  वायुसेना  कमान  यूनिट  को  स्थापना  का  कार्य  पूरा  ह्दो

 चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  राजा  :  से  दक्षिण  वाय  कमाम
 1984  से  ज़िवेम्द्रम  में  कायं  कर  रही  कमान  के  लिए  अपेक्षित  भूमि  का  कुछ  हिस्सा
 अधिग्र  हीत  कर  लिमा  गया  है  तथा  बाकी  हिस्से  के  अधिग्रहण  के  लिए  कारंवाई  चल  रही  है  ।
 निर्माण-कार्यों  से  सम्बन्धित  योजना  लगभग  तंयार  है  और  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  निर्माण-कार्यों  के

 शुरू  किए  जाने  और  1995  तक  उनके  पूरे  किए  जाने  का  कायंक्रम  है  |  सौमित  वित्तीय  साधनों
 को  प्यान  में  रखते  इस  स्थापना  के  लिए  नियत  बजट  व्यवस्था  फो  अपेक्षाकइ्त  अधिक  लम्बी
 अवधि  तक  फैलाना  पड़ा  है  ।

 गर-सरकारो  इंजोनिर्यारिग  कालेजों  में  प्रवेश

 +805.  क्री  आर०  जोबरत्नम  :  क्या  प्रधान  घझंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  और  अन्य  राज्यों  में  गेर-सरकारो  प्रबंध  के  अन्तगंत  राज्यवार  कितने
 इंजीनियरिंग  कालेज  चलाए  जा  रहे

 कया  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  मार्ग  निर्देश  जारौ  करने  पर  बिचार
 कर  रही  है  कि  गेर-सरकारी  प्रवन्थय  के  अन्तगंत  चलाए  जा  रहे  इंजीनियरिंग  कानेजों  में  कम  से
 कम  50  प्रतिशत  सौटें  प्रतियोगी  परोक्षा  के  माध्यम  से  योग्यता  के  आधार  पर  भरी  जेसा  कि
 मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  मामले  में  किया  जाता  भौर

 यवि  तो  तत्संबंधौ  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :  निजी
 प्रबन्ध  के  अन्तगंत  179  इन्जीनियरौ  कालेज  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  निजी
 इन्जोनियरी  कालेजों  की  संदूया  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 भोर  सरकार  का  दृष्टिकोण  यह  है  कि
 तकनीकी  संस्थाओं  में  दाश्विला  कुछ

 उद्दे  श्यात्मक  मानदंड  के  आधार  पर  किया  जामा  चाहिए  जिसका  आधार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 योग्यता  और  भारक्ष  ण  रुम्बन्धी  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  होमो  चाहिए  ।
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 विवरण
 निश्वी  प्रबन्ध  के  अन्त्गंत  गठित  इम्जोनियरो  कालेख

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  निजी  इस्जीनियरी  कालेजों
 की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  18

 2.  बिद्दार
 3.  हरियाणा  3

 4.  कर्नाटक  45

 5.  केरल

 6.  मध्य  प्रदेश  4

 7.  महाराष्ट्र
 61

 8  उड़ीसा  2

 9  पंजाब
 2

 10.  राजस्थान
 3

 तमिलनाडु
 31

 12  उत्तर  प्रदेश  हि

 13  पांडिचे  री  1

 कुल  179
 ee

 अखिल  केस्ड्रो य  विद्यालय  अध्यापक  संघ  को  आगे

 +807.  थ्रो  शांतिलाल  पुरुषोत्तमदास  पटेल  ३
 :  क्‍या  मंत्री

 करी  सास्खाता  सिह  |
 या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतोय  केम्द्रोय  बिद्यालय  अ्रध्यापक  संघ  की  विभिन्‍न  म्पैंगों  का  ब्योरा

 क्‍या
 ये  मांगें  किस  तारोख  को  कौ  गई  थीं  ओर  प्रत्येक  मांग  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  बया

 कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  हाल  में  कोई  द्विपक्षीय  बातचीत  हुई  दहै/निश्चित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंक्रो  चिसम  भाई  :  भौर

 अखिल  भारतौय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  मांयों  का  एक  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया  है

 नो  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  22  1987  को  ऋप्त  किया  गया  था  ।  मांगों  के  ब्यौरे

 ओर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  तत्सम्बंधी  दृष्टिकोण  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।



 14  1990 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ।
 है

 8८

 ४७॥७॥००४ ४३७) 2७४2] है ०७४७ ०७ । है 9७ ४५४] »७ ७ ४ [७४४४७] ४ ४३७५ [४ 308 ॥ 208 3४५ 3... 22४]. 2 3 (७४. (४७ $% ७४ 8 ष्टट ५ ०४४ ०७ ०४६ ४08 8७ 900४9 2४० । पे डे ४४४] ४ शा । है ४४] ४४] "2७६ >9॥०७ ५६ है 2208 ३३४ ४०॥७ 0:४९ छह ४७ हो 209 ३ 8४७ ७88 है ७७ १७२2] ७७ ॥७४७॥३॥ ९ 0028९ (६) (८) ॥(७४2५]४ ॥४२॥ ७ (७ (४ ०७ ०४] ०३७ ०७ ०७४ ग्छग्प 8 ३ टृटट टन प-फफनित)।थ:।स्‍फयफजप-स्‍-स्‍_-++++383पिप प/प:पि/थ/।/य/य// य गैयओ“/“य. ृएप्ज्श््फ्फ -+--+++ ७७2५ ९ ४०२७७ 3७३ ४0 ७|७ ७. ७७॥३॥ ७02३ ७/0॥४ ७32७३ 24



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर 24  वेशाख  19.2  2

 ।
 है

 120 ४४

 4४७

 1

 ५७

 है

 है

 ५४७

 Taine

 ae

 ्ਂ

 ५

 ४७॥
 ।

 है

 $७

 (७७

 2०

 2][७
 [७

 ६

 ४७५

 (७

 2७

 |७७

 ९४७४
 ।

 है

 2.|४
 [७

 ५४

 %८५८

 2|४०(४५७

 209

 2७३

 28॥४५३४७

 ५७०:|७:।॥४
 ५४७

 ।
 |

 ९४

 ६५]
 3०७

 39७

 2|0४

 (४७
 ४६

 ४०७७

 2७०४

 ४

 (७

 ।
 है

 (६७४४५
 (७४

 है

 ९

 ॥३

 ४2४

 ||७४

 ४209
 ७]

 ५४

 |॥/

 ४८८
 ।

 हे

 ४६

 [४४९७७

 2४९७७]

 »७

 ३७.

 [0९७3४७७--

 &4

 2287)
 3४

 ।
 ३

 ३७

 3228|2]9]5

 "2|४
 २

 ४६

 ५ ३

 ४९॥७--

 ह

 8७

 20७

 है

 25



 ।
 है

 10७

 102)

 2५

 bBUAB

 WRB

 20
 ४

 Bile
 ७३

 ib

 19598
 1७

 10५]

 282]9|४1७२

 ए

 219
 ३

 1४४

 1७

 bk
 6
 ॥

 ४५२२

 ५0
 ३७

 1७४४७४॥३|

 :।७1७/२॥४२
 ६

 ४0७॥|--

 1४॥३

 RAYE
 (७

 Rib

 ७2४91|:1७-२
 ७
 BE
 6

 *8

 191७

 191४9

 ३1

 ६३७

 1:०५

 /४३21॥४

 :४५
 1७

 1:७७
 ५

 1७७188

 10911810105

 DBIBS
 है

 101७

 [2
 Pb

 Jb

 ३५७
 ७]
 &

 ४.

 १]४७२]

 3
 |
 है

 112%1४1211४
 [४

 ६४५

 ४128

 [७

 1४७०॥७

 1121801058
 Bey

 9४५

 «|

 14  1990

 Im

 Ib

 10812]

 blob)
 30

 ४

 7८61

 ७४ 04 8१9० ६8 (७. ३७ |:४७ ३९ हु । है 8५७७९ 3025]. ५४ ५ ॥ (॥ ७ ५४ 990२2] ५९ 20 2092 (३४ (७ 8 के 5 मी 82७8 ३५ |॥७ ४३ 28४१९ 2४:४७ ॥ 28४७ ७६४2) 20॥| ९ ९ ३ [४४ ७3३४ ५४७७) ४॥:७ 9 | | ट | प्रश्नों के लिखित उत्तर ____ _ २ 7 :5+:5ेिकौक् के्भओ+स-ननन3ात-+_+_+3++++_+++ैक्‍कहैफजहैह>ैहै_ैप/णथणथ/»घ/-+घघ+घघप--||+|/5ः 26



 प्रश्नों  के  लिथ्वित  उत्तर 24  1912

 ।

 है

 ३०५७

 ४1७
 ७8

 bd
 ४

 [४१४३

 1010

 BOR
 की

 के
 के

 Bas पक

 ।

 0७७

 ६३५७
 9७|
 ९४४

 २७

 ७७४]

 (७४७

 ।

 ४७]

 »४

 ६४९

 है
 (४

 »५

 ३७

 ७७॥३|

 ५५|१२)४
 ४५७४

 ७8४]
 8

 €

 ५6--

 ।
 है

 »५७

 ऐ

 ४3
 ६५७

 ३७७७७]

 ?८

 0४]

 ३
 ४७

 ५

 ५०॥३२॥॥४---

 “7

 0७

 0७॥

 +3

 8286.

 ॥३:४३७

 ४002४]
 ९

 ७४)

 ४४३४
 ।
 है

 »५

 /2%

 [४

 ५६

 २2७४

 है

 »४३४४|--

 ६

 ४]

 ट

 27



 14  1990 प्रश्नों  क ेलिखित  ऊत्त  र

 ।
 है

 Bib

 1५
 1७188]

 (५७
 (५७

 ०७)

 ०७७ ०॥६ ०३७ ह ३ ७ ०७ ०५ | ।0 ७38 ७२४ 3 2॥5४८5४ ७ शश]४ (७ ७७ 20 ५ है+£ है ३ -७]॥४ ह ४ ४९७४७ । है ७४७ 9६ 0४8] ४ ए ।। ॥॥99 ४2]५४ ५ ५४ । है ४६४४ ७।४४॥| ९ 3 [८ २०७ ९ (४ 92४] ५ डै।४३ (७ ७५२४ । है ४७७७ 25 »8४] (७ । है | ४३ ४ 2900७ ५) ७४ 20/9७ (७४७ ५४७।७४ 8 280 #)) ९ ७७७] ७६२४ 28 29॥| ९ 00008 है १9] 28



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर 24  बेशाख  19:2

 4

 1810७

 ४४2७

 8४
 ३७

 feb

 (४५|
 ३

 {rye

 -#४/(७७1३|
 ९

 LOLA

 09132|

 0.०३

 19108

 109७७

 ७

 ४७५७

 3४

 db

 >181॥
 ७

 19७७

 ।
 है

 binbis

 1५७३
 ४

 1४७४]

 ४४७७४]

 ।
 डे

 Dips

 Pow

 ९७५

 ४
 ४

 ७2

 ४४०४|

 ।
 है

 ४
 ३

 ५

 ))॥

 १९७
 (७

 8
 है

 ४३४

 ६७०४७.|
 है

 (७

 0७॥|
 ९

 ४९2

 83|४|

 23४|७

 ५६

 ३७

 ४४६

 ४९३७

 ।
 है

 ।) ||

 है|
 है
 के

 के |

 [

 ॥
 है

 ४।४४

 320॥0)5

 2३७४

 :७७५

 &

 20४

 (७

 ।

 121७9

 ७

 +3४5
 ५

 ६७७

 ३

 ३

 3)

 ७92५
 009]
 ५

 [॥-०७ ७

 ३९

 ॥

 ७2४]०।७३

 २४७

 3३४४
 ४

 ४3|७७

 .

 (७

 2].

 (७

 0४५४७
 ०४५|

 ०७

 (७

 ९

 ४७

 00५8

 (४

 ४2७७

 ४३:९

 -

 ता

 ---

 ६

 "6 8। 9]

 29



 14  1990 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 UR

 ७४

 ७

 Alay

 (७ है हऔ४ । है 32422. ४98 9 8 (९३७ (६ 35839 93 । >७ ६ ७२ ५ 20४8 ७ ४४] ४७2 ५ 209२] ४ (272 ५४ ७ ४2९ ५४ ४२] ७£ ३५६ पे टू अर [७४ $%४ ३१०७ (३४४ ४ ५० है ४ ४२६ : फ््ट || कै 9 ७9 ७४ 8 ६०२४ *€ १४ ६86 8 गे ४४४४ ४ ३ 28 ५७०४४ न ७७8] 8% 8 ४: 3 ताखफ ऊऊौऊा्भ।थाथयभख।भ“भाऔाऊनाभा्््ऊ््््् ६ । ३४ :४9 ५४७२|७।७ १४-७७ ट 0८ 30



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 24  1912

 ।
 है

 422५

 ४18४218

 1७

 (४182५

 ५४७॥॥७

 202]
 ९

 102]1७

 010०४|४1७३
 ७

 ३1७०४

 bisa

 0438

 1५9३

 ४](0४.

 (२५७
 1७

 1५

 82|181.॥

 ABE
 ह

 ७1318

 BOLI

 ३७

 हू

 (ADD

 0४]
 ४

 ३४४६४

 ।
 |

 180

 ४७५७

 1७७1७

 0121188|
 ४

 [0121
 095

 ible)

 [ab

 :७1३

 ।
 है

 1121७

 Be
 ४

 ke

 Bib

 02119

 श

 |0८१॥७७५७
 ७

 kc

 ७४५७७

 2008

 (४2॥1७४४५७

 1/७1७2]७

 Je

 "(५

 ७॥|५५४|४1७३२
 ५

 ४1७०४

 bleed

 हैः६£

 (Rib

 Bim

 [४

 db

 1018

 "०७४

 ७॥२|३॥६७

 ॥.७॥2४|

 ॥४1४:७--

 ६

 BIBLE
 19

 BBD

 ५४

 10018

 न्शुद्ठ

 ऐड

 0७]
 ९

 (७०७

 ४७1.४1७७

 ‘aim

 09180]

 0122५
 ४

 jhbihek

 1121]

 11६७

 दर

 31



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  14  1990  .

 आयुध  कारखानों  के  प्रवन्ध  में  कामगारों  को  भागोदारो

 +808  श्री  यशवम्त  राब  पाटिल  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुध  कारखानों  के  प्रबन्ध  में  कामगारों  को  भागीदार  बनाने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  हां  ।

 आध  निर्माणियों  के  कमंचारी  निम्नलिखित  माध्यमों  से  निर्माणियों  की

 व्यवस्था  में  भागीदार  होते

 (1)  निर्माण-कार्य  समिति  ।

 (2)  संयुक्त  परामएंदात्री  तंत्र  सौ०

 (3)  उत्पादकता  परिषद  ।

 (4)  कल्याण  समिति  ।

 चथलसेना  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जननाातियों  के  लिए  आरक्षण

 ]
 +809  भौ  संतोष  कूमार  गंगवार  :  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  थलसेना  में  भर्ती  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  को

 आरक्षण  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 लोगों  का  प्रतिशत  क्‍या  है  |

 इस  समय  बल्चसेना  मे  विभिन्‍न  श्रंणी  के  पदों  पर  नियुक्त  अनुसूचित  जातियों  से  बंबद्ध

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राजा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  के  सभी  योग्य  भाहे  वे  किसी  भी  समुदाय  या  ध्मं  के
 सशस्त्र  सेनाओों  में  किसौ  भी  रेक  में  भर्ती  हो  सकते  इसमें  किसी  जनजाति  या

 समुदाय  के  लिए  कोई  आरक्षण  कोटा  नहीं  रखा  गया  है  ।

 कश्मोर  में  केन्द्रोय  विद्यालय

 ]
 +8  ]0,  हडा०  सुधीर  किशन

 पी य  हह  } :
 कण  अधाण  सच  पह  बाल  की  हरा  करेगे

 क्या  कश्मं।र  घाटी  में  स्थित  भ्रधिकांश  केन्द्रीय  विद्यालय  अभिश्चितकास  के  लिए  बंद

 32:
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 $

 कर  दिए  गए

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :  भोर
 काश्मौर  घाटौ  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय  में  24  1989  से  1!  1990

 तक  शौतकालीन  अवकाश  था  ।  तत्पश्चात्‌  इन  छुट्टियों  को  14.5.1990  तक  बढ़ाया
 गया

 पर्यावरणोय  प्रवृषण  रोकमे  के  लिए  ककक्‍्टस  ओर  सकक्‍वलंन्‍्ट  पोधे  लगाना

 +811,  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पर्यावरणीय  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कंक्‍्टस  भोौर  सक्यूब्रेंट  पौधों  के
 उपयोगिता  पर  विचार  कर  रही

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 इन  पौधों  को  विशेष  रूप  से  महुभूमि  तथा  बंजर  क्षेत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  उगाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मेरठ  में  सुपर  कम्प्यूटर  केन्द्र

 +8 12,  श्री  ह्रोश  राबत  :  कया  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मेरठ  में  एक  सुपर  कम्प्यूटर  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोछोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  पंजो  एस०  छो०  के०  :  मेरठ
 में  सुपर  कम्प्यूटर  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नह्दीं  है  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 जाल  भथत  सोसाइटो  के  कार्यकरण  में  कायित  अभियलितताएं

 ]
 +8 13.  प्रो०  जिजय  कुणार  भल्होत्रा

 जो  दब०  दख०  है  प्रघान  संत्रो  यह  बताने को  कृपा
 करेंगे कि  :

 33
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  बाल  भवन  सोसाइटी  के  वयंकरण  में  कथित  अनियमितताओं

 और  कदाचारों  के  समाचारों  को  ओर  दिलाया  गया

 क्‍या  इस  मामले  म  कोई  जांच  की  गई  भौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कष॑  निकले  और  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  :  से
 सरकार  को  बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  से  सम्बन्धित  कुछ  मामलों  में  तथाकथित
 रूप  में  की  गयी  अनिमितताओं  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इस  प्रकार  की  सभी
 शिकायतों की  नियमानुसार  और  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  जांच  करने  भ्रथवा  उनकी  समीक्षा  करने
 और  उन  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  आमतौर  पर  सोसायटी  जो  एक  स्वायत्त  निकाय
 भेज  दी  जाती  है|

 बाल  भवन  के  विरुद्ध  दो  प्रकार  के  आरोप  लगाए  गए  थे  और
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  वष  1981-82  भोर  .982-83  के  दोरातन  उनकी  जांच  की

 पहले  प्रकार  का  आरोप  एक  शिष्ट  मंडल  द्वारा  बुल्गारिया  के  दोरे  और  तत्सबंधी
 अप्राधिकृत  खचं  ओर  की  गई  कुछ  अनियमितताओों  से  सम्बन्धित  इन  आरोपों  की  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  द्वारा  बषष  1982  में  जांच  की  गई  थी  और  इस  मामले  को  10  1982  को
 समाप्त  समझा

 दूसरे  प्रकार  के  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  न  बाल  भवन  भारत  में  व्याप्त

 कुछ  कदाचार  इस  मंत्रालय  के  सूचना  ओर  अपेक्षित  कारवाई  के  लिए  ध्यान  में  इन
 अनियमितताओं  का  संक्षिप्त  सारांश  निम्नलिखित  है  :

 (i)  स्टाफ  कार  का  कुप्रयोग  ।

 (४)  सरकारी  स्थान  की  अनौचित्यता  ।

 (iii)  फर्नीचर  की  खरीद  में  अनियमितताएं  ।

 (iv)  उपयुक्त  ओपचारिक्ताओं  की  पालना  किए  बिना  निर्माण  ठेका  देना  ।

 सोसायटी  के  निदेशक  द्वारा  कौ  गई  अनियमितताओं  पर  इस  मंत्रालय  को  सूचित  करते  हुए
 उपयुक्त  कारंवाई  करने  के  लिए  अध्यक्ष  के  ध्यान  में  लायी  गयीं  ।  तत्कालीन  अध्यक्ष  ने इस  आशय
 का  विचार  व्यक्त  किया  कि  निदेशक  तथा  अन्य  स्टाफ  सदस्यों  के  विदद्ध  लगाए  गए  आरोपों  के
 लिए  कोई  सबूत  नहीं  अध्यक्ष  के  साथ  विचार  विमशं  करने  के  बाद  मंत्रालय  ने  इस  मामले
 को  वर्ष  1983  को  बन्द  कर  दिया  ।

 केन्द्रीय  सतकता  आयोग  द्वारा  इस  मामले  पर  फिर  दबाब  डाला  गया
 डर  जिसको

 बाल  भवन  सोसायटी  द्वारा  की  गई  तथाकथित  अनियमितताओं  की  एक  सूची  टिप्पणी  के  लिए
 5.6.1989  को  बाल  भवन  सोसाइटी  के  उपाध्यक्ष  को  भेजी  गई  बाल  भवन  सोसायटौ  ने  इस
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 हक । 24  प्रश्नों  के  लिश्षित  उत्त
 घारणा व्यक्त की कि यह शिकायत उसी प्रकार की है जो उन्होंने

 प्राप्त की थी और जिसकी उन्होंने जांच कौ थौ तथा इस मामले को बंद करने के लिए  में आशय  की  घारणा  व्यक्त  की  कि  यह  शिकायत  उसी  प्रकार  की  है  जो  उन्होंने  बषं  भागे
 प्राप्त  की  थी  और  जिसकी  उन्होंने  जांच  को  थौ  तथा  इस  मामले  को  बंद  करने  के  लिए  उन

 अनुरोध  किया  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामले  पर  विभाग  द्वारा  भागे  को
 कारंवाई  की  गई  कि  पहले  से  निपटाये  गए  चार  आरोपों  के  साथ-साथ  एक  पांचबा  आरोप  भी

 था  ।  यह  राष्ट्रीय  एकोकरण  शिविर  के  लिए  रा०  शै०  अ»  तथा  प्र०  परिषद  द्वारा  जारी  किए
 गए  एक  चंक  से  सम्बन्धित  है  जिसे  बाल  भवन  सोसायटी  के  खाते  में  डालने  की  बजाय  वेयक्तिक

 खाते  में  डाल  दिया  गया  बाल  भवन  सोसायटी  के  उपाध्यक्ष  से अभी  तक  कोई  उत्तर

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  हाल  ही  में  कुछ  अन्य  आरोप  ओर  शिकायते  भी  कौ  गई  थी  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  एक  चौकौदार  और  एक  पद्ायक  निदेशक  को  सेबामुक्त  कर  दिया  गया  और  उधप्षसे
 जबरदस्ती  आवास  खाली  करवा  लिया  गया  तथा  कमंचारियों  के  एक  ग्रूप  तथा  अन्य

 ब्यक्तियों  द्वारा  प्रत्यावेदन  दिए  गए  ।

 बाल  भवन  के  प्रबन्ध  का  उत्तरदायित्व  बाल  भवन  सोसायटी  के  बोड  में  निहित
 इसका  प्रतिदिन  का  प्रशासन  अध्यक्ष  अथवा  निदेशक  द्वारा  चलाया  जाता  है  !  बाल
 भवन  सोसायटी  के  बोडं  के  अध्यक्ष  ओर  प्रतिनिधियों  के  मध्यम  से  अर्थात  बाल  भवन  सोसायटी
 के  नियमों  के  कार्य  ढांचे  के  अन्दर  काय  करता  है  '  अध्यक्ष  का  पद  जो  निदेशक  की  नियुक्ति  के
 लिए  प्राधिकारी  भी  से  खाली  पड़ा  हुआ  है  ।  भारत  सरकार  द्वारा  काम  दिया
 को  मियुक्त  किए  गए  नए  अध्यक्ष  ने  अपना  कार्यभार  संभाल  लिया  है  ।  उन्हें  अब  तक  प्राप्त  सभौ
 शिकायतों  और  की  गई  अनियमिसताओं  पर  कारंवाई  आरम्भ  करने  का  भी  काम  सौंप  दिया
 गया  है  ।

 पव॑तोय  क्षत्रों  में  खेल  कूब  सुविधायें

 +8  |  4.  श्री  हुरोश  रावत  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पवंतीय  क्षंत्रों  में  विभिन्‍न  खेलों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  में  स्पोट्स  कालेज  तथा  आउटडोर
 और  इनडोर  स्टेडियमों  की  स्थापना  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधत  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसन  भाई  :  से

 हालांकि  देश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  क्षेत्रों  कौ  भांति  राज्य/किन्द्रीय/अन्य  सहायता  के

 जरिए  खेल  सुविधाएं  सुजित  कौ  जा  रही  लेकिन  इन  सुविधाओं  को  पर्याप्त  नहीं  कहा  जा
 सकता  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  खेल  कालेज/स्टेडियम  जैसी  सुविधाएं  स्थापित  नहीं  करती  परन्तु
 राज्य  सरकारों/अन्यों  को  आउटडोर/इनडोर  तरण-तालों  आदि  की  स्थापना  के  लिए
 रु  हायता  प्रदान  करती  वास्तव  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा
 मंदानी  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अधिक  इस  सम्बन्ध  में  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  पवंतीय  क्षेत्रों
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  घनराशि  करोड़  रुपये  है  |

 खेल  कालेजों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  है  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  14  1990

 कर्नाटक में  नकिकों  को  सफाई

 +8 15,  श्यो जो०  एस०  बासवरा
 )  मंत्री श्रीमती  बासव  राजेश्वरो

 :  क्या  पर्योवरण  ओर  बल  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  में  नदियों  की  सफाई  को  कोई  कार्य  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के
 विचाराधौन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 कर्नाटक  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुल  कितनी  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा

 रहौ
 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  मोलसणि  :  आंध्र  प्रदेश  ओर

 महाराष्ट्र  कौ  राज्य  सरकारों  द्वारा  कृष्णा  नदी  की  सफाई  के  सिए  1986  में  संयुक्त  रूप  से  त॑यार
 को  मई  काय  योजना  केन्द्र  सरकार  को  प्राप्त  हो  गईं  है  ।

 काये  योजना  में  केन्द्रीय  कृष्णा  प्राधक रण  और  कृष्णा  परियोजना  निदेशालय  की
 स्थापना  करने  का  सुझाव  दिया  गया  इन  योजना  में  कृष्णा  नगो  और  उसकौ  सहायक  नदियों
 के  किनारे  बसे  बड़  शहरों  ओर  कस्बों  के  लिए  मलमल  कार्यों  और  शोधन  खंयंत्रों  के  निर्माण  ।
 बिस्ता  सीवर  उनमें  अवरोध  लगाने  और  उनकौ  दिशा  परिवर्तित  पम्पिग  स्टेशन
 स्थापित  करने  आदि  जंसी  बड़ी  स्कोमों  का  संचालन  करना  शामिल  है  ।  कायं  योजना  को  तंयार
 करते  समय  इसकी  कुल  लागत  588  करोड़  रुपग  आंकी  गई  इस  नदी  के  कर्नाटक  में  बहने
 वाले  हिस्से  की  सफाई  पर  114  करोड़  रुपए  की  राशि  खच्  होने  का  अनुमान  लगाया  ,
 गया

 इस्ध  कार्य  योजना  पर  संसाक्षन  उपलब्ध  होने  पर  आठवीं  योजना  में  विचार
 किया  जाएगा  ।

 साक्षरता  योजना  से  सस्थन्धित  पुस्तकों  के  सुद्रण  के  लिए  केरल

 को  अखबारों  कागज  का  आवंटन

 न  +8  ]1.  प्रो»  के०  थो०  थासस  :  मंत्री  से  को  कृपा  :
 भो  थो०  कृष्ण  राज  |

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बतासे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ओर  जन  प्रतिनिधियों  ने  केरल  में  शत  प्रतिशत  साक्षरता  योजना
 से  सम्बन्धित  पुस्तकों  के  मुद्रण  देतु  अखबारी  कामज  के  आशंटन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 शत  प्रतिशत  साक्षरता  प्राप्त  करने  हेत्‌  केर  ल  को  दौ  जा  र्द्ी  सह्यावता  का  ब्योरा
 क्या  और

 36



 24  1912  प्रश्नों  के  लिद्वित  उत्तर

 क्‍या  इस  योजना  को  अन्य  राज्यों  में  भी  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जिभन  भाई  :  केरल  के

 मुख्यमंत्री  ने  पूरी  साक्ष  रता  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  कागज  के  आबंडन  के  लिए  प्रधान  मंत्री

 जी  से  अनुरोध  किया  है|  इसी  प्रकार  का  अनुरोध  संसद  के  कुछ  सदस्यों  ने  केन्द्रीय  सूचना
 प्रसारण  मत्री  से  भी  किया  है  ।

 अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  मामला  विचाराघौन

 1989-90  के  दोरान  केरल  में  निम्नलिश्वित  अनुदान  संस्वीकृत  किए  गए
 राशि

 योजना  (६०  ल्लाखों
 ग्रामौल  कार्यात्मक  साक्षरता  152.76
 परियोजना

 सरकार

 कुल  साक्षा  रता  परियोजना  के  100.00
 लिए  अतिरिक्त

 सरकार

 राज्य/जिला  स्तर  पर  प्रौढ  शिक्षा  2.00
 कार्यक्रम  के  लिए  प्रशासनिक  ढांचा

 सुदृढ़  करना

 स्वेच्छिक  एजेंसियां  5.81

 यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  ब्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के
 लिए  केरल  राज्य  में  दी  जा  रही  निधियां  एकत्रित  की  जायेंगी  तथा  केरल  साक्ष  रता  समिति  को
 दी  जिसको  स्थापना  कुल  साक्षरता  परियोजमा  के  कार्यान्वयन  के  ल्लिए  केरल  के  मुख्यमंत्री
 को  अध्यक्ष  ता  में  की  गई  है  ।  तदनुसार  1990-91  के  दोरान  एक्षत्रित  निधियां  केरल  साक्ष  रता
 समिति  को  दी  1990-91  के  लिए  200.00  लाख  रु०  की  भोर  अधिक  अतिरिक्त

 राशि
 भी  अनुमोदित  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  साक्ष  रता  मिशन  प्राधिकरण  ने  केरल  योजना  पद्धति  पर  पांडिचे  री
 तथा  कर्नाटक  के  दो  जिलों  में  साक्षरताਂ  के  लिए  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  राज्य
 सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  व  एजेंसियों  से  इसी  प्रकार के  भ्रस्ताष  प्राप्त  होते  राष्ट्रीय
 साक्ष  रता  भिशन  प्राधिकरण  इन  पर  विचार  करेगा  ।

 महाराष्ट्र  में  बायो-प्रौद्योगिक  केन्द्र

 *819  श्रो  बसंत  साठे  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  कौ  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौद्यमन  बायोप्रौद्योगिको  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  महाराष्ट्र  मैं  बायो-प्रौोगिकी  के  संवर्धन  के  ज़िए  स्नौकृत/विद्या  राप्रीन
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  ।4  1990

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  लिए  अब  तक  क्‍या  सहायता  दी  गई  है  तथा  वर्ष  1990-91

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  और

 बायो-प्रौद्योगिको  में  अनुश्नंधान
 के

 लिए  महा  राष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  में  संस्थाओं  तथा

 शोधकर्ताओं  को  कया  सहायता  दी  गई  है  ?
 सस्था

 बज्ञान  ओर  प्रोद्योगिफो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  महाराष्ट्र  में  कोल्हापुर
 में  भ्रण  प्रत्यारोपण  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  करते  हुए  उत्पादकता  में  वद्धि  करने  के  लिए  पशु  रेवड

 र  बायोटेक्नोलॉजी  विभाग  द्वारा  प्रायोजित  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 के  अधीन  एक  राज्य  श्र,ण  प्रत्यारोपण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 क्रोल्हापुर  में  प्रस्तावित  केन्द्र  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  के  नियंत्र  णाधीन  कोल्हापुर  द्ग्घ
 संध  जो  उपयुक्त  एस०  एण्ड  टी०  परियोजना  के  लिए  प्रमुख  कार्यान्वयन  एजेंसौ  के  माध्यम  से

 कार्य  करेगा  ।  इस  केन्द्र  के  लिए  1990-91  में  10  लाख  रुपये  कौ  कुल  सहायता  देने  का  प्रस्ताव
 है  ।  इसके  सातवीं  योजना  में  पहले  हो  निम्नलिश्वित  जंव  प्रौद्योगिको  केन्द्र  स्थापित  किए

 चके  हैं  तथा  उन्हें  पर्णाप्त  अनुदान  दिए  जा  चुके
 है

 शाष्ट्रोय  पशु  ऊतक  संबर्बन  सुविधा  यह  सुविधा  मानव  और  पशु  मूल  की  नई

 कोशिका  रेखाओं  का  विकास  करने  तथा  उनके  संग्रह  का  अनुरक्षण  करने  के  लिए  स्थापित  की  गई

 सातवीं  ग्रीजना  के  दौरान  अब  तक  335.41  लाख  रुपए  प्रदान  किए  जा  चक्रे  हैं  तथा

 1990-91  के  दोरान  359.00  लाख  रुपये  की  और  सहायता  प्रदान  की  जाएगी

 ऊतज  संवर्धन  तकनोक  के  माध्यम  से  बड़े  पंमाने  पर  पादपों  के  उत्पादन  के  लिए  पायलट

 लांट  यूनिट  :
 ऊतक  सवधंन  का  उपयोग  करके  राष्ट्रीय  महत्व  को  अनेक  वृक्ष  प्रजातियों  के

 ब्यापक  प्रवधन  के  लिए  राष्ट्रीय  रसायन  पुणे  में  एक  पायलट  प्लांट  यूनिट  की  स्थापना

 की  गई  ये  उत्पादन  यूनिटें  प्रतिवर्ष  5  से  10  मिलियन  पादपकों  का  उत्पादन  करेंगी  ।  सातवीं

 योजना  में  अब  तक  260.00  लाख  रुपये  प्रदान  किए  जा  चुके  हैं  ।  इन  यूनिटों  को  आगे  भी  समर्थन

 मिलता
 विदर्भ  क्षेत्र  में  स्थित  संस्थानों  को  उनके  नाम  के  सामने  दी  गई  अनुसंधान  परियोजनाओं

 के  लिए  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 राष्टीय  पर्पावणिक  इंजोंनियरो  अनुसंधान  संस्थान  ई०  ई०  आर०
 री  ६८4 |

 (1)  जल  हायासिन्थ  से  2,  3  बूटानेडियाल  का  सक्ष्मजेविक  उत्पादन  ।

 (2)  अपशिष्डों  से
 रसायनों  और  हाइड्रोजन  का  जैद  प्रौद्योगिकीय  उत्पादन

 (3)  जीवाश्म  ईंधन  का  सूक्ष्म  जीवीय  विगंधकन  |

 (4)  मंथ्रेन  का  मैथानोल  में  जंव  प्रौद्योगिकी  रूपान्तरण  ।

 वर्धा  ः  मानव  फाइलेरियासिस  का
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 उपयू बत  परियोजनाओं  को  53.24  लाख  रुपये  की  कुल  सहायता  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ।

 तथा  इन  परियोजनाओं  में  विभिम्न  श्रेणियों  के  भन्‍्तगंत  2।  अनुसंधान  वैज्ञानिक  कार्यरत

 पंजाब  में  निजो  प्रबन्धन  के  अन्तर्गत  शैक्षिक  संस्थाएं

 8452,  बाबा  सुच्चा  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चलाई जा  पंजाब  में  विभिन्‍न  धार्मिक  संगठनों  के  निजी  प्रबन्धनों  द्वारा  कितने  शैक्षिक  संस्थाएं
 चलाई  जा  रही

 सरकार  ने  इनमें  से  प्रत्यूके  को  कितना  व!षिक  अनुदान  दिया  और

 क्या  ये  संस्थाएं  सरकारी  संस्थाओं  से  भी  अधिक  ट्यूशन  फीस  ले  रही  हैं  ?

 सामव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नरोरा  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  में  घुरक्षा  उपाय

 453.  क्रो  आनन्द  सिंह
 :  क्या  प्रधान  पंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नरोरा  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  से  रेडियेशन  के  रिसाव  के  सम्भावित  खतरे  को
 टालने  के  लिए  डाटाਂ  पर  लगातार  अवलोकन  रखने  के  लिए  इस  संयंत्र  में
 दिन-रात  निगरानी  रखने  की  कोई  व्यवस्था  की  गई

 यदि  इसकी  लागत  कितनी  ओर

 क्‍या  इस  व्यवस्था  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  के  आधार  पर  एक  निश्चित  अवधि
 के  पश्चात्‌  इस  संयंत्र  के  सुरक्षा  उपायों  की  बार-बार  पुनः  जांच  की  यदि  तो ही

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  क्षो०  के०  :  और
 हां  ।  नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  में  दिन-रात  निगरानो  रखने  की  ब्यवस्था  है  जिसके

 अ्रन्तगंत  छः  मानीटटर्रिंग  स्टेशनों  द्वारा  हल्के  से  हल्के  भूकंपों  सम्बन्धी  आंकड़ों  पर  भी  लगातार
 दियः  जाता  है|  इस  कार्य  पर  अब  तक  9.75  लाख  रुपए  खत  हुए  हैं  ।

 हां  ।  यह  विचार  है  कि  इस  स्टेशन  के  सुरक्षित  रूप  से  काम  करने  सम्बन्धी
 सभी  पहलुओ  का  जिसमें  हल्के  से  हलके  भूकंप  को  रिकार्ड  करने  वाली  प्रणाली  द्वारा
 एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  का  विश्लेषण  भौ  शामिल  उसके  काम  शुरू  करने  की  तारीब  से
 पांच  ब्ष  के  बाद  फिर  से  किया

 कम्प्यूटर  नेटवर्क

 8454,  श्री  एम०  एम०  पल्‍्लम  राजू
 :  क्पा  प्रथान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  से  बाहर  विद्यमान  कम्प्यूटर  नेटवर्कों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  प्रत्येक  नेटवर्क  का
 उद्ृश्य  क्‍या

 इनमें  से  प्रत्येक  नेटवर्क  के  अन्तगंत  कितने  केन्द्र  भाते  और
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 द्वान्ष के  वर्षों  में  कम्प्यूटर  में  खराबी  होने  से  कौन-कौन  से  नेटबर्क  प्रभावित  हुए  हैं
 ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितना  नुकसान  पहुंचा  है  ?

 योजना  मन्त्राल्य  में  राध्य  मन्‍्त्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्याग्थथन  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो
 भागेय  :  यौजना  आयोग  के  अन्तर्गत  र/प्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकारी  विभागों  को  सचना-विज्ञान  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निकनेट  नामक  संटेलाइट

 टवक  में  बहत  ही  सक्ष्म  एपचंर  टर्मिनल  एस०  ए० आधारित  नेटवर्क  स्थापित  किया  इस  ने
 प्रोद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  गया  यह  1987  से  परिचालन  में  देश  में  व्यापारिक

 संगठनों  को  कम्प्यूटर  संचार  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इले+ट्रानिक  विभाग  के  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  सी०  एम०  सी०  लि०  द्वारा  स्थापित  इण्ड्ोनेट  एक  व्यावस।यिक  नटवक  है  ।  अम्य  किद्ी

 भी  इच्छुक  प्रयोगकर्ता  को  भी  यह  सेवाए  प्रदान  करता  दूरसंचार  विभाग  के  पास  4  नोड्स
 बाला  एक  प्रयोगात्मक  पंकेः  स्विच  नोड  है  |  यह  एक  वर्ष  से  भो  अधिक  अवधि  से  परिचालन  में

 दूरसंचार  विभाग  के  पास  अब  एक  सावंजनिक  पंकेट  स्विच्च  नेद्वक  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके
 रिक्त  इसने  एक  रिमोट  एरिया  बिजनेस  मेसेज  नेटवर्क  ए०  थी०  एम०
 स्थापित  किया  है  जिसमें  निकनेट  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  प्रौद्योगिकी  ज॑सी  प्रौद्योगिकी  ही
 प्रमोग  मे  लाई  जाती  है  ।  यह  कार्यान्वयन  के  अन्तिम  चरण  चरण  में  है  ।  सेल  ए०
 भाई०  तथा  एन०  टी०  पी०  सी»  जंसे  परियोजना  प्रबन्धक  तथा  सूचना
 प्रसंस्क रण  के  लिए  निकनेट  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 न्‍

 इलैक्ट्रानिक  विभाग  के  देश  की  कुछ  सर्वोत्क्रिष्ट  संस्थाओं  के  सहयोग  से

 अनुसन्धान  नेटवर्क  स्थापित  करने  के  लिए  एक  यू०  एन०  डी०  पी०  कायंत्रम  ये  5  भारतीय
 प्रौद्योगिकौ  भारतौय  विज्ञान  राष्ट्रीय  साफ्ट  वेयर  प्रोद्योगिकौ  केन्द्र  है

 निक  विभाग  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  वग्श्विविद्यालयों  के  सभी  पुस्तकालयों  को

 दूसरे  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  किया  इस  नेटवर्क  को  इनाफ्लिबनेट  एन०  एफ»  एल»
 अजाई०  बी०  एन०  ई०  कहा  जाता  यह  अभी  आयोजना  तथा  अभिकल्फन  चरण  में  है  ।

 इस  समय  निकनेट  में  416  नोड्स  हैं  जिसमें  अधिकांश  जिला  राज्यों  की
 राजधघानियां  तथा  केन्द्र  सरकार  शामिल  है  ।  इण्डोनेट  इस  समय  11  शहरों  को  सेवायं  प्रदान  कर

 रहा  आर०  ए०  बी०  एम०  जिसके  अन्तगंत  सभी  दूरस्थ  क्षेत्रों  फो  लाया  जाना  अमी

 चालू  किए  जाने  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 जहां  तक  सूचना  उपलब्ध  कोई  भौ  कम्प्ट्टर  नेटवर्क  वायरस  से  प्रभ,वित  नहीं
 ब्रज

 उत्तरप्रदेश  में  एन०  सो  ०  सी०  में  तंनात  राज्य  सरकार  के  सिविल  कमंचारो

 8455,  झ्लो  सो०  एम०  नेगी  :  क्या  प्रधानसन्त्रों  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  अनुदेशों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  एन०  सौ०  सी०
 में  तैनात  राज्य  सरकार  के  सिविल  कर्मचारियों  को  बिता  प्रभारी  अन्त्री  की  स्वीकृति  के  प्रति  वर्ष

 जुलाई  से  मार्च  के  मध्य!वधि  सत्र  में  स्थानांतरित  नहीं  किया

 (a)  यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  एन०  सौ०  सी०
 में

 तैनात  राज्य  सिविल  कर्मचारियों  को
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 1989  से  1990  के  दौरान  स्थानान्तरित  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  भन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  र/जा  :  हां  सिवाय  ऐसे  मामलों  के

 जहां  कमंचारियों  के  व्यक्तिगत  अनुरोध  पर  अनुकम्पा  के  आधार  पर  ऐसे  स्थानान्तरण  किए
 जाते

 ये  स्थानान्तरण  कमंच्ारियों  के  ब्यक्तिगत  अनुरोध  पर  अनुकम्पा  के  भाधार  पर
 राज्य  सरकार  के  अनुमोदन  से  प्रशासनिक  आधार  पर  लोकद्वित  में  किए  गए  ।

 प्रश्न  नहीं

 बोकारो  नदी  का  प्रदूषण

 8456.  भ्री  ए०  के०  राय  :
 क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  कौ  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  टाटा  आयर  एण्ड  हटील  कम्पनी
 की  हजारीबाग  स्थित  वेस्ट  बोक

 रो  कोल
 रो  के

 पानी
 से  बोकारो  नदी  जल  प्रदूषित  हो  रहा

 जिसके  परिणामस्वरूप  इस  स्थान  से  आगे  बह  रही  नदी  के  जल  का  उपयोग  करने  बाले
 बासियों  के  लिए  पेय  जल  कौ  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ब्यौरा  क्‍या  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 पर्याक्रण  ओर  बन  मन्‍्त्री  और  हजारी  बाग  में
 पश्चिम  बोकारो  कोलियरी  से  छोड़े  गए  बहिस्रावों  में  अनुज्ञेय  सीमाओं  से  अधिक  निलम्बित  ठोस
 एबं  कार्बन  घूल  पाई  गई

 इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 (1)  बिहार  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्ड  ने  इकाई  के  द्वारा  अपने  बहिस्नावों  को  निर्धारित
 मानकों  क  अनुरूप  शोधित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाए  न  किए  जाने  के  कारण
 उसके  बिलाफ  जल  निवारण  एवं  1974  के  तहत
 एक  दर्ज  किया  है  ।

 (2)  राज्य  प्रदूषण  नियस्त्रण  बो्ड  द्वारा  जारी  किए  गए  निदेशों  के  आधार  पर  यूनिट
 ई

 अपने  बहिलाब  शोधन  संयंत्र  में
 दो

 और
 '

 सेटलिंग  टैंक  लगा  रही  है  ।  यूनिट  को
 तक  इस  काय॑  को  पूरा  कर  लेने  के  निर्देश  दिए  गए

 केन्द्रीय  जांच  भ्यूरो  द्वारा  राजस्थान  में  जांच  सम्बन्धो  मामले

 8457.  श्री  कलाश  मेघवाल  :  क्‍या  प्रधान  मब्न्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  राजस्थान  में  अपने  मूल  क्षेत्राधिकार  में  भौर  राजस्थान
 सरकार  द्वारा  सौंपे  गए  कितने  मामलों  को  जांच  को  जा  रही  और

 कितने  मामलों  में  जांच  पूरी
 हो  गई  है  ओर  च।लान  जारी  किए  जाने  शेज  है  ?
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 प्रधान  भन्‍्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  60  भामले  ।

 6  मामले  ।

 महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  संदर्शो  योजना
 8458.  श्ोमतो  जे  जमुना  :  कया  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-2000  के  लिए  महिलाओं  हेतु  -  कोई  राष्ट्रीय  सन्दर्शी  योजना

 तैयार  की  गई

 यदि  तो  कया  इसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  क्‍या  हस  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेखनौय  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  भन्‍्त्रालय  में  स्त्रो  एवं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  भन्त्रो  छुषा  :

 हां  ।

 से  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष  योजना  की  कुछ  सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिए  गए
 इनका  कार्यान्वयन  कई  विभागों  और  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  हैं  भौर  इसके

 लिए  समय-समय  पर  कायंवाही  की  जातौ  फिलहाल  इनके  प्रभाव  को  आंकना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 विछड़  क्षत्रों  में  स्थापित  इलेक्ट्रोनिक  एकक

 8459.  श्रीमतो  वसुम्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधानमम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  इलेक्ट्रानिक  नीति  लागू  होने  के  पश्चात  स्थापित  इलेक्ट्रॉनिक  एककों  की
 बार  संद्या  कितनी

 क्‍या  नई  इलेक्ट्रॉनिक  नीति  से  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  नई  इलेक्ट्रॉनिक  नीति  को  लागू  करने  के  बाद  से  राजस्थान  के  पिछड़े
 क्षेत्रों  मैं  स्थापित  किये  गए  विभिन्‍न  इलेक्ट्रॉनिक  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोच्चोगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०

 कोई  नई  मीति  नहीं  लागू  की  गई  समय-समय  पर  को  जा  रहो  नई  पहल
 के  साथ  इलेक्ट्रॉनिकी  नीति  का  विकास  होता  है  जिसका  उ्ंश्य  बदलती  हुई  परिस्थितियों  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  किन्तु  केवल  इलेक्ट्रॉनिकौ  उद्योग  के  लिए  स्थापना  स्थल  से
 सबंधित  कोई  अलग  नीति  नहीं  है  ।  उन  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  कौ  स्थापना  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  जहां  ऊर्जा  की  उषलब्धता  अथवा  प्राकृतिक  स्रोत  के

 आधार  को  दृष्टि  से  अन्य  उद्योगों  की  स्थापना  करना  सम्भव  न  हों  ।

 परतो  भूमि  के  विकास  के  लिए  ऋण

 8460.  झोभतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौशान  परठी  भूमि  के  विकास  के  लिए
 वित्तीय  संस्थाभों  से  ऋण  लिया

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को
 कितनी-कितनी  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  दौ  और

 सातवीं  पंज्वर्षीय  योजना  में  परतौ  भूमि  के  विफास  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  में

 हुई  कुल  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  थन  भनन्‍्त्रो  भोलभणि  :  सातवीं  योजना  अवधि  के
 राज्य  सरकारों  ने  परती  भूमि  विकास  के  लिए  देश  की  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  नहीं

 लिया  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  योबना  अवधि  के  परती  भूमि  विकास  में  प्रमुख  बस  20  सूत्रीय
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वनीकरण  ओर  वृक्षारोपण  पर  दिया  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बनीक रण  किए
 गए  राज्यवार  क्षेत्र  दशने  वाल्ला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 रस  डसस्

 खेलगांव  में  सकानों  का  आाबन्टन

 8461,  क्री  यान  घिह  जाटब  :  क्या  प्रधाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीथ  खेल  प्राधिकरण  को  खेलगांव  में  1982  के  दोरान  निर्मित
 मकान  आवंटित  किए  गए  ये

 यदि  तो  उसे  किस-किस  टाइप  के  मकान  आवंटित  किए  गए  थे  और  प्रत्येक
 मकान  का  मूल्य  कितना

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  मे  कुछ  मकानों  को  प्राधमिकता  के  आघार  पर
 टित  किया

 क्‍या  खेलगांव  में  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  कुछ  मकान  खाली  पड़े  यदि  तो
 इन  मकानों  को  तक  आवंटित  कर  दिया

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  को  मकानों  के  खाली  पड़े  रहने  के कारण  राजस्व  की

 हानि  हो  रही  है  तथा  इन  मकानों  को  आवंटित  न  किये  जाने  से  कमंचारियों  को  कठिनाई  का
 सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :  हां  ।
 16  प्रत्येक  का  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 भारतौय  खेल  प्राधिकरण  के  सर्वोत्तम  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवंटन  किया

 गया  था
 ।

 उपयुक्त  16  फ्लैटों  में  से  5  के  खाली  होने  को  सूचना  एक  फ्लंट
 भारतौय  खेल  प्राधिकरण  के  लिए  जिन्हें  अभी  कार्यभार  ग्रहण  करना  है

 ।  शेष  4  के  कब्जे  अभौ
 तक  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  डो०  डी०  ए०  से  नहीं  लिए  हैं  ।

 भौर  भारतौय  खेल  प्राधिकरण  से  विस्तृत  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  !

 विवरण

 एशियाई  खेल  गांव  परिसर  में  प्रत्येक  मकान  का  मूल्य

 ऋम  सं०
 ह

 फ्लेट  सं०
 हु

 मूल्य

 1.  [499  9,90,800  रुपये

 2.  एसन्ना  506  11,21,500  रुपये

 3.  एस०्ना  507  11,21,500  रुपये

 4.  एस०्न  510  9,90,800  रुपये

 5.  511  9,90,800
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 ऋण्सं०  फ्लेट  सं०  मूल्य

 6,  एस०-ा  512  11,213,500  500  रुपये

 7.  एस०ना  513  11,21,500  रुपये

 8.  595  9,5  3,900  रुपये

 9.  644  12,9  5,  900  रुपये

 10.  645  12,96,900  रुपये

 11.  671  9,53,900  रुपये

 12.  673  11,89,400  रुपये

 13.  676  9,53,900  रुपये

 14.  719  9,53,900  रुपये

 15.  721  11,89,400  रुपये

 16,  725  9,53,900  रुपये

 एंतिहासिक  स्‍्मारकों  का  संरक्षण

 ]
 8462.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मृति  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बत।ने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  देश  में  विशेषकर  दिल्लौ  में  ऐतिहासिक
 स्मारकों  के  संरक्षण  में  आने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  को  सूचित  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाई  कौ  गई

 क्‍या  सरकार  ने  स्मारकों  के  प्तरक्षण  और  उनके  आस-पास  पर्यावरण  की  सुरक्षा  के
 लिए  एक  व्यापक  नीति  तेयार  की  8;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  प्रभावी  रूप  से  कार्य  करने  को

 सुनिश्चित  करने  द्वेतु  इसे  पर्याप्त  अधिकार  दने  के  लिए  कोई  विधेयक  लाने  की  विचार

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिसमन  भाई  :  से
 दिल्ली  सहित  देश  के  स्मारकों  के  संरक्षण  सम्बन्धी  कठिनाईयों  और  समस्याओं  कौ  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  पु०  तथा  केन्द्रीय  पुरातत्व  सलाहकार  बोर्ड  के  परामश  आवधिक
 रूप  से  समौक्षा  कौ  जाती  है  तथा  भावी  पीढ़ियों  के  लाभ  के  लिए  स्मारकों  के  परिरक्षण  और

 उनके  परिवेश  की  सुरक्षा  देतु  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 विद्यमान  कानूनों  में  संशोधन  करने  हेतु  कुछ  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित
 क्षेत्रों  क ेपरामश  से  विचाराधीन  हैं  ।
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 आम्ध्न  प्रदेश  में  वन  विकास  कार्यक्रम

 8463.  श्री  एम०  जी»  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ग्रामीण  ईन्धन  वृक्ष  रोपण  परती  भूमि  विकास
 कार्यक्रम  तथा  वनरोपण  को  किन-किन  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 कया  ऐसी  योजनाएं  आंध्र  प्रदेश  में  कार्यान्वित  को  जा  रही

 गदि  तो  कब  से  ओर  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इन  योजनाओं  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  चितर  जिले  कौ  कुल  कितने  हेग्टेयर  भमि  को

 शामिल  किया  गया  है  !

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  नोलमणि  :  केन्द्र  और  राज्य  प्लान
 जिनमें  14  राज्यों  में  चलाई  जा  रहौ  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकौ

 प्रायोजना  भी  शामिल  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  में  वनीक  रण/वृक्षा रोपण
 कलाप  चलाए  जा  रहे  हैं  |

 (a)  हां

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  को

 जाएगौ  ।

 नेहरू  यूवा  केन्द्र  के  कमंचारियों  को  मांगें

 8464,  श्री  साणिक  साम्याल  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  नेहरू  युवा  केन्द्र  कमंचारी  कल्याण  संघ  से  19
 फरव  1990  का  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्‍या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संताधत  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमत  भाई  :  हां  ।

 अखिल  भारतौय  परियोजना  भ्रधिकारी  तथा  सहायक  परियोजना  नेहरू
 युवा  केन्द्र  कमंचारी  कल्याण  संघ  जो  न  तो  मान्यता  प्राप्त  है  ओर  न  ही  कौ
 मांगें  सेवा  जारी  निर्धारित  वेतन  के  बजाय  नियमानुसार  टी०  ए०/डी०
 एच०  आर०  ए०/सी०  सी०  ए०  की  रिहायशी  चिकित्सा

 फौल्ड  कार्य  के  लिए  जौप  का  दिल्‍ली  प्रशासन  में  प्रौढ़  के  शिक्षा  के  क्षेत्र  में
 नियुक्ति  में

 प्राथमिकता  और  प्रत्येक  ब्यक्ति  को  काम  का  मौलिक  अधिकार  देने  के  लिए  सरकारों  घोषणा  के

 अनुसार  नियमित  आधार  पर  इस  कार्यक्रम  के  संचालन  के  लिए  आदेश  जारी

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  प्रौढ़  निरक्ष रों  को  कार्यात्मक  शिक्षा  देने  का  काय॑  मेहरू
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 युवा  केन्द्र  संगठन  को  सौंपा  गया  था  भौर  इस  प्रयोजनाथं  16000  प्रोढ़  शिक्षण  केन्द्र  मंजूर  किए

 गए  क्रियान्ययन  एजेंसी  होने  के  नाते  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के
 लिये  परियोजना  सहायक  परियोजना  अधिकारियों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को  नियुक्त
 किया  इन  प्रौढ़  शिक्षण  केन्द्रों  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  अपना  चक्र  पूरा  किया  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  कमंचारियों  की  सेवा  समाप्त  हो  इसलिए  उनकी  मांगों

 पर  कोई  कारबाई  करने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 सहाराष्ट  में  नदियों  को  सफाई

 8465.  श्री  हरिशंक्र  महाले  :  क्‍या  पर्यावरण  भौर  वन  मन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मद्दाराष्ट्र  में  किन-किन  शदियों  कौ  सफाई  के  लिए  काय॑  योजना  कार्यान्वित  जी
 जा  रही

 महाराष्ट्र  में  इस  योजना  के  भन्तगंत  अब  तक  कितना  काय॑  किया  गया  है  भौर  इस
 काय्य पर  कितनी  घनराशि  थ्च  हुई  और

 यह  काय  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  और  इसके  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित
 की  गई  है  ?

 पर्यावरण  भर  बन  मंत्रो  नीलमणि  :  से  हाराष्ट्र  में  किसी
 नदी  को  साफ  करने  के  लिए  कोई  काये  योजना  कार्यान्वित  नहीं  की  जा  रही  है  ।  आंध्र

 देश  ओर  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  द्वारा  कृष्णा  नदी  को  स्राफ  करने  की  एक  कार्य  योजना  तंयार
 की  गई  है  और  वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  भेजो  गई  इस  योजना  पर  गंगा
 कार्य  योजना  से  प्राप्त  अनुभव  ओर  निधियों  कौ  उपलब्धता  के  आधार  पर  आठवीं  पंचवर्षीण
 योजना  के  दौरान  विचार  +या  जा  सकता

 कच्छ  में  धोलावोरा  में  खुदाई  कार्य

 ]
 6.  क्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्छ  में  धोल।वीरा  के  पौराणिक  स्थल  से  हाल  में  खुदाई  में  प्राप्त  नयी  दुलंभ
 तथा  इनके  भधिन्ध  घाटी  सभ्यता  और  हडप्पा  संस्क्ृति  पर  नए  आलोक  ड!लने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  विशेष  अध्ययन  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 अध्ययन  से  जनता  को  अवगत  कराने  तथा  खुदाई  सै  प्राप्त  वस्तुओं  के  संरक्षण  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  विमन  भाई  और

 हां  ।  खुदाई  कार्यों  क ेपरिणाम  धोलावौरा  में  किलाबन्दौ  ओर  चतुभु जीय  योजना
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 नी  --

 वाला  एक  नगर  प्रकाशन  में  आया  है  जिससे  सिन्‍्बु  घढी  संस्कृति  पर  नया प्रकाश  पड़ा  इसके
 तीन  प्रमुख  भाग  हैं  भर्थात  प्रवेश  द्वारों  सह्रित  एक  एक  पानी  का  हौज  और  ऊंचाई  पर

 तथा  सिंचाई  पर  एक  नगर  इमारतों  के  जो  अवश्लेष  मिले  हैं  उनमें  कक्ष  ,  सक्‍्यन
 नालियां  और  कूड़ा-करकट  हालने  के  पात्र  इत्यःदि  कुछ  कक्ष  कार्यों  के  साक्ष्य  दर्शाते

 हैं  ।  खुदाई  कार्यों  में  मिली  उल्लेखबनीय  पुरा  बस्तुओं  में  विशिष्ट  निट्‌टी  के  बतंनों  के  अतिरिक्त
 एक  पशु  की  तांबे  को  एक  बिविध  सामग्रियों  जंसे  अल्प  कौमतौ

 ताम्बे  और  सोने  के  विभिन्‍त  प्रकार  में  पदार्थों  शी  ताम्बे  और  पत्थर  के  उपकरण

 और  पत्थर  के  स्तम्भ  के  टुकड़े  भारतौय  उप-महाद्वीय  में  अपनी  किस्त्र  के  भिले  शायद  प्राचीनतम

 नमूने
 रेडियो  और  समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से  इस  खोज  के  प्रचार  के  लिए  पहले  ही  कदम

 उठाए  जा  चुके  इससे  संरक्षण  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 आठवों  पंचवर्धोय  योजना  के  लिए  विकास  नोति

 8467.  श्री  माधवराव  सिधिया  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आठवीं  पं  चवर्षबीय  योजना  में  अपनायी  बाने  वाली  नीति  को

 अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कार्यक्रम  कार्यास्वय्ष  संत्रालक्ष  में  राज्य  संत्रो
 भागेय  :  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  अनुपालित

 जिस  बिकास  कार्यनीति  का  अनुसरण  किया  जाना  उसे  आठवीं  योजना  दस्तावेज  के  लिए

 दृष्टिकोण  में  परिशक्षित  किया  जायेगा  ।  योजना  के  लिए  दष्टिकोण  में  प्रमुख  बल  तो  रोजगार  पर
 तथापि  प्रतिबन  के  बृहृद  क्षेत्रों  में संघीय  ढांचे  का  सुदृढ़ीक  प्राधिकरण  का

 लोगों  ब  ग्रामीण  सेक्टर  के  विकास  पर  अपेक्षाकृत  अधिक  बल  तथा  आशिक

 कलाप  में  महिलाओं  की  भूमिका  पर  विशेष  संकेन्द्रण  शामिल  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  को  पर्यावरणिक  समस्यत्यएं

 8०658.  को  दिलोष  लिह  ज्‌  देव  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 में  मनाया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 कया  पारिस्थितिकी  संतुलन  को  बनाए  रखने  ओर  जनसंख्या  में  असंतुलन
 विकास  और  भारी  पैमाने  बर  वनों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  कोई  दीघंकालिक  योजना  बनाई

 गई  ओर
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 यदि  तो  उसकी  सामान्य  रूपरेखा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  नोलमणि  हां  ।  भारत  में  मनाए
 गए  पृथ्वी  दिवस  को  मुख्य  बातें  हैं:--प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  लोगों  के  नाम  देश  भर  में

 प्रमुख  दनिक  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  द्वारा  मुख्य  अंश  और  पूरक  सामग्री  का  प्रकाशन  किया
 देश  भर  में  अनेक  गेर-सरकारी  संगठनों  ने  पर्यावरणीय  सुरक्षा  के  विषय  पर  पेनल
 विचा  प्रश्नोत्तरी  ओर

 चित्रकला  प्रतियोगिताओं  का  आयांजद  किया  ।

 और  ह्वां  ।  सरकार  के  विभिन्‍न  कायंतक्रमों  के  अन्तगंत  पारिस्थितिकी  संतुलन
 को  बहालौ  और  स्थाई  बिक।स  को  प्राथमिकता  दी  गई  हनमें  राष्ट्रीय  परती  भमि  मिशन  के

 जरिए  अवक्रभित  क्षेत्रों  का  पारि-विकास  शिव्रिरों  का  पारि-कृत्यक  बलों
 रा  गेर-सरकारी  संगठनों  को  शामिल  करके  जागरूकता  कार्यक्रम

 विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रोत्स।हन  और  सुविधाओं  को  मुहैया  कराकर  जनसंख्या  नियंत्रण  तथा  वननशान
 के  विरूद्ध  कानून  आते

 अम  का  स्थित  कम्प्यूटर  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  कम्प्यूटर
 निर्माता  एककों  को  स्थापना

 8469.  क्रो  रामदास  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनेक  अमरीका  स्थित  कम्प्यूटर  निर्माता  कम्पनियां  भारत  में  कम्प्यटर  हाडइं  वेयर  का
 उत्पादन  करने  वाले  एकक  स्थापित  कर  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  वे  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  मिलकर  संयक्‍त  उद्यम Aq)  कर  ;
 तो  तत्सम्बन्धौ  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोध्ोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से
 हां

 ।  धंयुक्त  राज्य  अमेरिका  श्यित  कप्प्यूटर  की  निम्तलिब्वित  निनिर्माता  कम्पनियों  ने
 भारत  में  कम्प्यूटर  हा्ंत्रेयर  को  उत्पादन  सुविधाओं  की  स्थापना  कर  लो  है/कर  रही

 1.  अटटारी  कारपोरेशन  ।

 2.  डिजिटल  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  ।

 3.  हेवलेट  पकड़  कम्पनी  ।

 4.  आयरॉनिक्स  इन्कारपोरेटिड  ।

 6.  यूत्तिसिस  कारपोरेशन  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  ये  कम्प्यूटर  विनिर्माता  कम्पनियां  क्रमशः  निम्नलिखित  भारतीय
 कम्पनियों  के  साथ  मिलकर  श्वंयुक्त  उच्तम  चला  रही  हैं
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 1,  मेससं  एस ०  टी०  कलकत्ता  ।

 2,  मेससं  हिन्दीट्रॉन  कम्प्यूटर  प्रा०  लि०  ।

 3.  मेससं  ब्लू  बम्बई  ।

 4.  मेसस  आय  रॉनिक्स  माइक्रो  प्रोसेससं  लि०  ।

 5.  भेससं  वेलमेन  प्रा०  लि०  बम्बई  ।

 6.  मेससं  टाटा  सन्‍्स  ।

 कन्‍्नानोर  में  केन्द्रोय  विद्यालय  के  लिए  स्थान  का  चयन

 8470.  श्री  मुललापलली  शामचखन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  कन्नानोर  में  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  स्थायौ  भवन  के  निर्माण  हेतु
 स्थान  का  इस  बीच  चयन  कर  लिया  गया

 क्‍या  कन्‍्नानोर  स्थित  फोर्ट  मैदान  में  स्कूल  भवन  के  निर्माण  के  बारे  में  सरकार  को

 कुछ  आपत्तियां  प्राप्त  हुई
 क्‍या  इस  भवन  के  लिए  सम्भावित  वैकल्पिक  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :  हां  ।

 से  कन्‍्नानोर  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय  के  स्थान  में  परिवतंन  करने  बे  पक्ष  और
 विपक्ष  में  अनेक  प्रत्यावेदन  प्राप्त  हुए  इस  मामले  के  सभौ  पहलुओं  पर  ध्यान  पूर्वक  विद्यार
 करने  के  बतंमाम  स्थान  को  विद्यालय  के  लिए  अत्यन्त  उपयुक्त  समझा  गया

 आनधप्र  प्रदेश  में  नधोदय  विद्यालयों  के  लिए  भवन

 8471:  भ्रो  राजमोहन  रेड्टो  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  कुल  कितने  नवोदय  विद्यालय  किन-किन  स्थानों  पर  चल  रहे
 ऐसे  कितने  विद्यालय  बिना  भवनों  के  कार्य  कर  रहे

 इन  विद्यालयों  को  उपयुकत  भवन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रद्दे
 ओर

 बषं  1990-91  के  दौरान  उनके  भवनों  के  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  किये
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विफास  भसन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसनभाई  :  आन्ध्र

 प्रदेश  में  चल  रहे  नवोदय  विद्यालयों  की  संख्या  तथा  स्थान  से  सम्बन्धित  विवरण  संलग्न

 सभी  विद्यालय  या  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  अस्थाई  तोर  पर  दिये  गए  भवनों  में  चल
 रहे  हैं  अथबा  नवोदय  विद्यालय  सभिति  द्वारा  निर्मित/प्राप्त  किए  गए  भवनों  में  चल  रहे

 |
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 भौतिक  और  जोव  विज्ञाम  सम्धन्धों  संस्थान

 8472,  श्री  बासवपूननयया  सिंगम  :  कया  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भौतिक  विज्ञान  और  जीव  विज्ञान  सम्बन्धी  की  संख्या
 कितनी  है  और  ये  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  सरकार  का  आःस्ध्र  प्रदेश  में  ऐसे  कुछ  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  जी०  के०  :

 भोतिक  विज्ञान  और  जीव  विज्ञान  ऐसे  अन्तरविषयक  क्षेत्र  जिसके  सम्बन्ध  में  फई  राष्ट्रीय
 पोगशालाओं  और  विश्वविद्यालय  में  इन  क्षेत्रों  के  एक  यਂ  अधिक  पहलभों  में  अनसंघान  काय  चल

 रहे  मोतिक  बिज्ञाम  के  क्षेत्र  सरकार  ने  सेनन्‍्ट्रल  ग्लास  एंड  सेरामिक  रिसच
 नेशनल  मेटालजिकल  रिजनल  रिसर्च  रिजनल

 रिसच  आई०  आई०  टी०  और  स्थित  साइस  संन्‍्टर
 जंसे  मुख्य  संस्थान  स्थापित  .किये:हैं  ।

 भोतिक  अनुसंघान  कार्य  टाटा  आफ  फंडामेंटल  भाभा
 एटोमिक  रिसर्च  रिज़नल  रिसचं  नेशनल  फिजिकल
 नई  विक्रम  साराभाई  स्पेस  त्रि  वेन्द्रम  डिफेन्स  मेटालजिकल  रिसचं॑

 मेवल  कंमिकल  एण्ड  मेटालजिकल  डिफेन्स  मेटिरियल्स  एण्ड  स्टोसं  रिसर्च
 डिवेल्पमेंट  सालिडस्टेट  फिजिक्स  लेबोरेट्री  एण्ड  डिफेन्स  साइन्स

 दिल्‍ली  तथा  अन्य  आई०  आई०  टी०  ओर  विश्वविद्यालयों  में  भी  किये  जाते  हैं  ।

 जीव  विज्ञान  के  क्षेत्र  कृषि  विज्ञान  के  सम्बन्ध  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  किए  जा
 रहे  कायं  के  देश  में  बड़े  विश्वविद्यालयों  में  स्थित  कई  जीव  विज्ञान  विभाग  भी
 जौब  विज्ञान  में  अनुसंधान  का  कर  रहे  इसके  बोस  कलकत्ता
 महाराष्ट्र  एसोसिए  शन  फार  दि  कल्टिविशन  ऑफ  बीरबल  गी  इन्स्टीटयट
 आफ  नेशत्तल  इन्टीट्यूट  ऑफ  नई  नेशनल
 इन्स्टीट्यूट  ऑफ  वेज्ञानिक  भौर  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद  कौ

 प्रयोगशा  जैसे  नेशनल  बोटेनिकल  रिसर्च  संन्ट्रल  इन्टी  ट्यूट  आफ
 सिनल  एण्ड  ए  रोमैटिक  प्लान्ट्स  सैन्‍्ट्रल  रिसच॑  सैन्टर  फार
 सेलुलर  एंड  मालेकूलर  आल  इण्डिया  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  साइंसेज
 नई  संजय  गांधौ  पोस्ट-ग्रे जएट  इन्स्टीट्यट  आफ  मैडिकल  लश्वनऊ  ग्रजएट
 इन्स्टीटयट  आफ  मेडिकल  एजुकेशन  एण्ड  चण्डीगढ़  जेसे  सस्थान  तथा  भारतीय  कृषि  अनु
 सन्धान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  जेंत्-प्रोद्योगिक्री  आणविक  ऊर्जा
 विभाग  एवं  पर्यावरण  एवं  वन  मन्त्रालय  सर्व  आफ  जलोजिकल  सर्वे

 फ  कलकत्ता  बन  अनुसंधान  देहरादून  तथा  आई०  सी०  एफ०  आर०  ई०
 प्‌  के  अधीन  मुख्य  संस्थान  भी  जीब  विज्ञान  में  अनुसन्धान  कायंत्रमों  को  करते

 हैं  एवं  सहायता  प्रधान  करते  ऊपर  बताए  गये  नाम  केवल  भोतिक  और  जीवन  विज्ञान  में
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 रत  संस्थानों  की  स्तोमा  ओर  बिविष्ला  के  बारे  में  उल्लेख  करते  हैं  और  ये  व्यापक  नहीं  समझे

 जाएं  ।

 इस  समय  सरकार  के  पास  कोई  विश्षिप्ट  अस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नेशनल  कौंसिल  सो०  की  बंठक

 8473.  भ्रो  रामाश्रय  प्रसाद  वह  क्या  अधाम  मंज्ो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990  के  अन्तिम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  नेशनल  कौंसिल  सौ०
 कौ  बंठक  आयोजित  की  गई  भर

 यदि  तो  बंठक  मे  लिए  गए  निर्णयों  का  ब्यो  फ्पा  है  भोर  इन्हें  कब  तक्क
 कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है

 ?

 अ्धाम  संत्रो  विश्वयाथ  प्रताप  :  राष्ट्रीय  परिषद्‌  सी०  को
 सामान्य  बेंठक  28  1990  को  दिल्‍ली  में  झायोजित  को  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  परिषद्‌  औ  इस  बेठक  जिन  मदों  पर  निर्णय  लिया  गया  झनकौ  एफ  सूची
 घिथरण  के  रूप  में  संलम्न  निर्णययों  को  कार्यान्वित  फिए  जाने  के  लिए  आवश्यक  आदैश

 सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  भोपज्नारिकताएं  पुरो  करने  के  पश्चास  जारी  किए  जाएंगे  ।

 बिबरण

 28  .4.90  को  आाथोजित  दाणष्टौय  परिषद्‌  सो०  को  सामान्य
 बअंठक  से  कमंचरो  पक्ष  को  ध्ांगों  क्रो  स्वोकार  करने  के  सम्ब्न्ध  में

 लिए  ग्रए  मुख्य  लिणंयों  फो  सन्नी

 1.  बिकित्सा  अम्बन्धी  दूसरी  सलाह  के  सम्बन्ध  मे  यात्रा  के  गिए  देसिक  भत्त
 की  स्वीकृति  ।

 2.  नोएडा  में  तंनात  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  दिल्ली  कौ  दरों  पर  मफान
 किराश  भत्त  का  दिया  जाना  ।

 3.  उन  क्रमंचारियों  को  जिनका  वेशन  प्रत्षि  स्ास्न  कक  है  मकान  किदाए
 भत्ते  पर  आयकर  की  छूट  दिए  जाने  के  लिए  मकान  किराए  कौ  रसीद  दिखाना
 आवश्यक  नहीं  है  सिदाय  छन  मामलों  के  जहां  भायकर  अधिकारौ  किसौ  मामले
 विशेष  को  जांच  के  लिए  उठाता  हो

 4.  स्थायी  नियुक्ति  पर  केतन-निर्धारण  के  लिए  भर्ती*परब॑  प्रशिक्षण  अवधि  का
 गिना

 5.  अजित  अवकाश  की  सीमा  खढ़ाना  जो  120  दिनों  से  बढ़ाकर  एक  समय  में  180
 दिनों  तक  स्वीकृत  को  जा  सकतौ  है  |
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 6...  फ्दोन्‍नति  पर  वेशन  निर्धारण  को  छोड़कर  यतिरोध  क्तनबृद्धि  को  सभो  प्रमोजनों  के

 खिल मूख  वेहल  के  रूप  में  समझना  ।

 7.  प्रीष्म-कालीम  स्रह्नौनों  के  दौरान  पानौ  कौ  अत्यधिक  कमी  वा  ले  स्थानों  पर  तैनात

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  जल  भत्ते  की  मंजूरी  ।

 एक  हो  कार  में  स्नातक  और  स्तातकोत्तर  पाठ्यकम  फूस  करना

 84  4.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्रुछ  कोई  पूर्व  परीक्षा  उत्तीर्थ  किए  किनच्रा  एऋ  ही  बार  में
 स्नातक/स्नातकोत्त  र  फ्रह्य्रक्रम्न  पूरा  करते/बरोक्षा  देने  को  अनुमत्ति/स्कीजृर्कत  द्रे  रहे  क्षिसके
 परिणामस्वरूप  देश  में  पढ़  प्रौढ़ों  को  संख्या  में  वद्धि  हुई

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  की  डिग्रियों  को  व्यापक  चाहत  को  पूरा  करने  के
 विश्यवित्तस्लयों  को  प्रौ़  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  भाघार  पर  इस  प्रणाली  को
 लाग  करने  का  निदेश  दिया

 कया  क्षरक्रार  का  घिचार  इस  चालू  शिक्षा  क्य  के  दोरान  एक  सा  पंढन  त॑यार  करने
 के  लिए  राज्पों/ब्श्विविद्यालयों/विश्वबिद्यालय  अनुदान  आयोग  से  प्रस्ताव  आमन्त्रित  करने  का

 और

 भ्रादि  लो  उसके  क्‍या  का?ण  हैं  ?

 ऋषव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिमन  भाई  :  से

 मुबत  विश्वविद्यालय  पद्धति  इसलिए  शुरू  कौ  गई  है  ताकि  उच्च  शिक्षा  के  लिए  अवसरों  में  वद्धि
 की  जा  सक्के  ओर  अन्लेक  वर्गों  को  अवधर  प्रदान  किए  जा  इन्दिशाग्रांध्वी  राष्ट्रीय  मुक्त
 विश्व्रविद्याज्य  डी  स्थापना  1985  में  अन्य  बज़तों  के  खाथ-श्वाथ  इश्च  दष्टि  से  की  तर्द  की  कि  छोगों
 के  एक  बड़े  बम  के  विशेष  ऋूप  से  लाभयंत्रित  बर्गों  में  उच्च  लझ्िक्षा  सुलभ  कराई  ज़ा  सके
 ओर  विश्व्रविद्याज़श्न  स्व  रीय  शिक्षा  को  एक्र  बबीन  पद्धति  शुरू  की  था  जे  अध्यवत्र  के  तरीकों
 ढथा  पात्रता  खन्ना  नामांकन  प्रवेश  लेने  को  आढद़ि  के  सम्कत्ख  में  लचौलो  ओर
 मुक्त  ढ्वो  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मृक्‍त  ब्रिश्वविद्यालय  ने  अपने  छेक्षि  क्र  क्रायंक्रमों  के  लिए  प्रवेश
 तियम  अपनाए  हैँ  जिड़के  अन्ठअंद  के  छिल्ड़ोंगे  104-2  प्रद्येश्वा  उत्तीयं  नहों  की  है Qe
 अ्रवर  स्वातक  कार्यक्रमों  में  प्रश्लेश  के  लिए  पाज  हैं  बशर्ते  कि  वे  विश्लेष  रूप  के  क्रैयार  क्री  गई
 प्रवेश  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  लें  ।

 कुछ  रफ़्य  युक्षत  ड्रिएवधिधाजयों  भ्रेर  राज्य  विक्वविशालबों  से  संबद्ध  फछेक  पत्राचार
 कश्ब्रद्चन  अंस्थात्रों  के  भी  चूनिद्वा  प्राठ्य  करों  बें  प्रवेश  के  लिए  अवेश  अहंलाअरें  में  छ्र  दे  दी

 बार

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  हारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनसार  आयोग  ने  आठवीं
 योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  को  हाल  ही  में  दिशा-निर्देश  भेजे  हैं
 और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विश्वविद्यालयों

 से  अनु  रोध  है

 कि वे अवर-स्नातक स्तर पर ही
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 ओपचारिक  पद्धति  में  नामांकन  के  प्रस।र  में  की  लाएं  और  छात्रों  को  मुक्त
 पत्राचार  आदि  के  माध्यम  से  गे  र-औपचारिक  पद्धति  कौ  ओर  उन्सुख्व

 दुर्गभ्य  स्थल  को  परिभाषा

 8475.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डय  ।
 पत्र

 भी  राघव  जी  (  +  क्या  प्रधान  पंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कुछ  स्थानों  पर  स्थित  बेन्द्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  की  तैनाती  ह्देतु  उनके
 न्तरण  के  सन्दर्भ  इन  स्थानों  को  किन  मानदण्डों  क ेआधार  पर  अथवा  दुर्गम्य  स्थल

 घोषित  किया  गया

 क्या  चार  वर्ष  पहले  इस  प्रयोजनाथं  नियुक्त  की  गई  उप-सभिति  की  सिफारिशों  के
 अनुसार  इन  मानदण्डों  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  इनमें  कोई  प्ंशोधन  किया  गया  है  तो
 उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  पे  राज्य  मंत्रो  चिसन  भाई  :
 स्टेशन  के  रूप  में  स्थान  का  पता  लगाने  के  लिए  चिकित्सा  आवासीय
 विपणन  शैक्षिक  संचार  समस्याओं  आदि  को  ध्यान  में  रखा
 गया

 और  1984  में  हुई  शासी  बोर्ड  कौ  बंठक  के  निर्णयानुसार  गठित
 समिति  ने  कार्य  अवधियों/कठिन  केन्द्रों  का पता  लगाया  और

 त्रिपुरा  राज्यों  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  मिजोरम  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  स  मूद्‌
 संघ  शासित  प्रदेशों  सहित  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  स्थित  सभी  केन्द्रीय  विद्यालयों  तथा  35  अन्य
 स्थानों  का  भौ  पता  लगाया  ।  इसी  कठिन  स्थानों  की  सूची  में  नए  स्थानों  को  शामिल
 करने  के  लिए  संगठन  को  क्षेत्रों  के  प्रधानाचाया/सहायक  आयुकतों  से  सुझाव  प्राप्त  हुए

 पूरे  मामले  कौ  समीक्षा  भौर  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक  अन्य  समिति  का
 गठन  किया  गया  ।  इस  समिति  ने  25  स्थानों  का  कठिन  स्थानों  के  रूप  में  पता  तंथापि
 शासी  बोड  ने  दिनांक  13.7.89  को  हुई  अपनी  बेठक  में  24  कंठिन  स्थानों  का  अनुमोदन  किया
 और  इस  सूची  में  अरुणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम

 राज्यों  वाले  पू्वोतर  क्षेत्र  मे ंकठिन  क्षेत्र  शामिल  नहीं  हैं  जहां  इन  क्षेत्रों  में  सेवारत  सिविल
 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  जारो  हिदायतों  द्वारा  तैनाती  का  कार्यकाल
 अभिशासित  होता  है  ।
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 भारतोत  प्रबन्धन  संस्थान  में  प्रवेश  हेतु  प्रामोण  क्षत्र  के

 उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता

 8476.  श्री  एच०  सो०  श्रीकान्तथया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष
 1५89-90  89-90  के  दौरान  भारतीय  प्रबन्धन  बंगलौर  में  विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों

 के  लिए  कितने  उम्मीदवारों  को  प्रवेश  दिया

 उनमें  से  कितने  उम्मीदवार  कर्नाटक  राज्य  के  ग्राभीण  क्षेत्रों  के  भौर

 क्या  कर्नाटक  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उम्मौदवारों  को  कोई  प्राथमिकदा  दौ  गई  थी  ?

 झानव  संसाधन  विकास  भंत्रालल  में  राज्य  मंत्रो  चिसन  भाई  3  वष
 1989-90  के  दोरान  भारतौय  प्रबन्ध  संस्थान  बंगलौर  ने  प्रबंध  में  स्नातकोत्तर  कार्यक्रम  में  :  60
 छात्रों को  दाखिल  किया

 और  यद्यपि  वर्ष  1989  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  भाने  वाले  छात्रों  को  विशेष

 महत्व  देने  कौ  कोई  नौोति  नहीं  फिर  भी  संस्थान  से  यह  सूचित  किय  कि  कर्नाटक  से
 दाख्लि  21  छात्रों  में  दो  छात्र  उस्त  राज्य  के  ग्रानीण  क्षेत्रों  से आए  ।

 राजस्थाम  में  चित्तोड़गढ़  स्थित  संनिक  स्कूल  के  कर्मचारियों  द्वारा  आन्दोलन

 8477.  श्री  गुलाबचन्द  कटारिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 क्‍या  राजस्थान  में  तित्तोड़गढ़  स्थित  सेनिक  स्कूल  के  कमंचारियों  ने  अपनी  मांगों  के

 मर्थन  में  आन्दोलन  किया  और १22 |

 यदि  तो  तत्संबंधौ  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कार्यबाही  की  गई
 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  और  जी  हां  ।

 स्कूल  चित्तौड़गढ़  के  ऐसे  कमंचारी  जो  शिक्षण  का  काय॑  नहीं  करते  अपनी  मांगों  के  सपथंन  में  7
 1989  से  9  1990  तक  हड़ताल  पर  थे  ।  इनकी  मांगों  में  स्टाफ  के  काम

 के  घंटों  का  निर्धारण  करने  भर  वर्दी  में  के  जूतेਂ  देने  की  मांगें  शामिल  ये  मांगें
 प्र  शासन  से  सम्बन्धित  थीं  और  इन्हें  पथासम्भव  पूरा  कर  दिया

 बिहार  में  चोनो  सिलों  ओर  शराब  के  कारस्षातों  द्वारा  प्रदूषण

 .._  8478.  क्री  राजमंगल  भिभ्र  :  क्‍या  पयविस्ण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  चौनी  मिलों  ओर  शराब  के  कारखानों  द्वारा  नदियों  में  अपशिष्ट
 पदार्थों  के  विसजंन  के  कारण  नदियों  का  श्ल  प्रदूषित  हो  रहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  निव.रक  कदम  उठाए  जा
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 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  घोलस.णि  :  हां  ।

 सरकार  ने  बहिस्नाव  म!नकों  कः  अनुणलन  करवाने  के  लिए  सगठित  कायंव।ही
 करने  के  बासते  कीनी  मंप्रर  भ्रद्य  निर्माण  उत्कण्गों  को  प्रार्थनकत्ता  कले  उद्योगों  के  रुप  में
 अभिनिर्धारित  किया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  की  नियमित  रूप  से  मिगरानी  फी  जा

 रद्दी  बिद्वार  में  26  चीनी  भिलें  हैं  |  इनमें  से  20  मिलों  में  आंशिक  बहिस्राव  शोधन  सपमयंत्रों
 को  व्ययस्था  है  ओर  एक  यूनिट  में  बहिस्रव  शोधन  संयंत्र  निर्माणाधौन  शेष  गझ्रात  यूनिटों  में
 बहिस्नाव  शोधन  संयंत्रों  के  निर्माण  की  थोजनाए  बनाई  जा  रहो  हैं  ।  बिहार  में  ।]  मद्चनिर्माण

 यूनिटें  इनमें  एक  यनिट  में  वहिल्लाव  शोधन  संयंत्र  तीन  यूनिटों  में  भरॉशिक  बहिस्राव
 शोपन  अंगंत्र  चार  यूनिटों  में  बहिस्नाव  शोधन  छंयंत्र  निर्माणाप्ीन  ईं  जोर  शेष  तीन  यूनिटों
 में  बहिस्नाव  शोधन  संयंत्रों  के  निर्माण  की  योजनाएं  बनाई  जा  रहौ  उद्योग्रों  को  15
 1990  हक  प्रारम्भिक  शोधन  सुविध!एं  अमल  में  लाने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 माध्यस्थम  बोड़  के  पंचाटों  का  कार्यान्वयन

 ]

 8479.  थ्रो  इस्हरजोत  गष्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  माध्यस्थम  बोडं  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  मामलों  में  दिए  गए
 अनेक  पंचाटों  को  संबद्ध  विभागों  द्वारा  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 क्‍या  पंचाट  अन्य  मामलों  सहित  अजित  अवक  श  का  सभी  अराजपत्रित
 )  कि  चारियों  को  वाहन  भक्ता  देने  तथा  मकान  किराया  भोर  नगर  ग्रतियूर्ति  भत्ता  देने  की  तारीक्ष  से

 +  बॉकान्पित  मामल्रों  के  बररे  भें  ओर

 यदि  तो  इन  पंचाटों  और  अन्य  पंचाटों  के  कार्यात्ववन  में  असाधारण  विसम्ब
 किए  ज्नाने  के  क्‍या  क्यरण  है  ओर  उन्हें  कब  तक  कार्थान्बित  क्रिया  जाएगा  ?

 प्रधान  संजो  विश्वनाथ  प्रतत्व  :.  से  विवाचन  बोर्ड  द्वारा  दिए  गए
 4  भिर्यों  जिनमें  भ्रजितत  छूट्टी  का  मनकदोक रण  और  वाहन  भत्ते  कौ  मंज-ी  शामिल  सरकार
 हाशा  उनकी  स्थोकृति  कार्वोन्‍्वयन  के  घारे  भें  निशंय  लेता  लम्बित  मक,न  किराया  भत्ता  और
 नगर  प्रतिपत्रि  देने  के  लिए  भप्रभाथो  तारीख  से  सम्बन्धित  निर्णय  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 ओर  निणंयों  कार्थान्वथ्ज के  आदेश  4.  5.1990  को  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  सरकार  ने  सार
 लम्बित  निर्णयों  में  श्ले  काम्न/्वकान  के  लिए  दो  निरणयों  को  छकीझ्ार  करते  क्र  कंसला  किया  दो
 अन्य  निण्णयों  जिन  प्र  भारी  वित्तीय  खचं  ट्वोता  को  ज्यंच  को  जा  रहो

 इसके  अतिरिक्त  1982  से  1986  के  वर्षो  से  सम्बन्धित  विवाचन  बोर्ड  के  क्र  मिर्जयों
 बिन  पर  पहले  क्विया  गया  निर्वेय  उक्को  स्वीकार  नहीं  को  इस  रसब  न्यंत्र  की  जा  रहो

 है  ।  ऐसा  एक  निर्णय  डाईक्रैेयों  को  फसत  लकने  के  के  लिए  रोकड़  ऋतता  केने  श्रे  सम्बन्धित  एक
 निर्णय  की  पुनरौक्षा  करने  पर  इसे  कार्यान्द्ागण  के  वक्िए  स्विक्ष्र  कटने  क्रा  क्रिणंय  किया
 गया
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 कक न

 अनुसूचित  जातियों/अनुस, चित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  क ेलिए  आरक्षित
 पदों  का  अनारक्षित  किया  जाना

 8480.  डा०  भगवान  वास  राठोर  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  3

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बद्ध  ब्यक्तियों  के

 लिए  आरक्षित  पदों  को  अनारक्षित  न  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  नौति  बनाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  कब  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  समृह  और
 में  सौधी  भर्ती  के  लिए  '.4.89  से  पदों  को  अनारक्षित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ
 जसाघारण  और  विशिष्ट  मामलों  में  जहां  समूह  के  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  उपयुक्त  उम्मौदवार  न  भिलने  के  बाद  जनद्ठित  में  पदों  को  खालौ  रखने  को  अनुमति
 नहीं  दौ  जाती  वहां  निर्दिष्ट  प्रक्रिया  को  अपनाने  के  बाद  पदों  को  अनारक्षित  किया  जा  सकता
 पदोन्नति  में  अनारक्ष  ण  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महिला  कृषि  भ्रमिकों  के  लिए  पोषाहार  कार्यक्रम

 8482.  कु  भारो  उस्रा  भारतो  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महिला  कृषि  श्रामकों  के  लिए  पोषाहार  कायंक्रम  तथा  स्वास्थ्य  '

 ओर  परिवार  कल्याण  सम्बन्धी  कार्य  आरम्भ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  स्त्रो  एवं  वाल  विकास  विभाग  में  उप  मंत्रों  उदा  :

 नहीं हें प्रश्न नहीं उठता । बेन्द्रोय सचिवालय सेवाओं में अवर सचियों को भर्तो 8483. क्री चांद राम : क्या प्रधान मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अबर सत्रियों के कितने पद । 990 को अवर सचिव के कितने पद रिक्त अनुसूचित थातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कितने पदों पर नियुक्ति की और जवर सचियों के रिक्त आरक्षित पदों को भरने के मामले में अनुसूबित जातियों भर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हित को रक्षा के लिए क्‍या उपाय किए गए



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  14  1990

 प्रधान  मंत्री  विश्वन.थ  प्रताप  faz):  :  से  केन्द्रीय  सचिवालय  में  अबर
 सचिवों  के  पद  केन्द्रीय  स्टाफिंग  योजना  के  भर  जाते  जब  वे  पद  केन्द्रीय  सचिवालय
 सेवा  के  अधिकारियों  द्व!रा  भरे  जाते  इस  स्थिति  को  छोड़कर  ये

 पद  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरे
 जाते  जिनके  लिए  अनुसूचित  जातियों/जतजाति  जनजातियों  का  कोई  आरक्षण  नहीं  होता  है  । ४  !  अनु  होता  है

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  ग्रेड  |  +  470  अधिकारी  हैं  जो  कि  केन्द्रीय  सब्रिवालय
 में  नियमित  आधार  पर  अवर  सचिवों  के  रूप  मे  का्य  कर  रहे  इनमें  से  73  अनुसूचित
 जातियों  और  7  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्4न्ध्रत  1.1.1990  को  अवर  सबिवों  के  -41
 पद  रिक्त  थे  या  निर्यानत  आधार  पर  भरे  जात  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  एक  मामले
 की  वजहू  से  सघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामर्श  से  केन्द्रीय  सचिवरालत  सेवा  के  ग्रेड  1  में  भरी  जाने
 वाली  इन  रिक्तियो  फौ  सख्या  #  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसी  रिक्तियों  को

 भरने  में  अनुसूबित  जातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  तथा  भनुसू चित  जनजातियों  के  लिए  7३  प्रतिशत
 का  भारक्षण  डपलब्ध  है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  क॑  सदस्यों  द्वारा  भरी
 जाने  वाली  केन्द्रीय  सचिवालय  सवा  के  प्रंड  1  की  रिक्तियों  को  जिनके  लिए  पात्र  अधिकारी
 लब्ध  नहीं  होते  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  समय-समय  पर  आयोजित  सीमित  बिभागीय
 प्रतियोगी  परीक्षा  के  परिणाम  के  भाघार  पर  भरा  जाता  है  ।

 आटोवाहनों  को  प्रदूषण  जांच

 8484.  श्री  स  बेदार  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बत'ने  «  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  क  लिए  कोई  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  का
 विचार  है  कि  सभी  आटोवाहन  सबिस  स्टेशन  आदि  टू-व्हीलरों  सहित  सभौ  अ!टोवाहनों  की  सविश्त
 करते  समय  ऐसा  बना  दें  कि  प्रदूषण  न  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  नोलसणि  :  नहीं  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  लिए  उत्सजंन  मानक  संशोधित  मोटर  वाहन  1983

 के  तहत  अधिसूचित  किए  गए  यह  सुनिश्चित  करना  कि  वाहन  उत्सजेन  मानकों  को  पूरा
 इसकी  जिम्मेदारो  वाहन  के  मालिक  कौ  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  लओोर  महाराष्ट्र  में  इलेक्ट्रानिक  यूनिट

 ।

 8485.  श्रौ  साणिकराब  होडल्या  गावोत
 गो  आर०  एन०  राकेश  |

 :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फि  :

 उत्तर  प्रदेश  ओर  महाराष्ट्र  में  इलेक्ट्रानिक  युनिट  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्‍या  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  तथा  महाराष्ट्र  में  धुलिया  में  इलेक्ट्रानिक
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 यूनिट  की  नई  यूनिटें स्थापित  करने का  बिचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि
 नियत  की  गई  है  ? 47०4९  का

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०जो०के०
 :  भारत

 सरकार  इलेक्ट्रॉनिकी  के  सभी  संगत  क्षेत्रों  में  सम्पूर्ण  देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योगों  कौ  स्थापना  को
 बढ़ावा  देती  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  स्तरीय  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम

 ई०  डी०  जैसे  अभिकरण  राज्य  में  विशिष्ट  स्वरूप  कौ  ओद्योगिक  हकाइयों  कौ
 स्थापना  के  लिए  कुछ  सुविघाएं  तथा  सम्वधंनःत्मक  प्रोत्साहन  प्रदान  करते  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  भी  आवश्यक  मागं-दर्शन  तथा  अनुमोदन/लाइसेंस  आदि  प्रदान  करता  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  जनशक्ति  विकास  तथा  शिक्षण  गुणवत्ता  नियंत्रण  परीक्षण  तथा  मानकीक

 के  क्षेत्र  में  भनूसंधाम  तथा  विकास  कारण  भादि  जंसे  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए  भी  कुछ
 सहायता  प्रदान  करता  ये  सुविधाएं  उत्तर  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  की
 स्थापना  के  मामले  प्रें  भी  लागू  होंगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  तथा  महाराष्ट्र  में  धुलिया  नामक  स्थानों  पर  नई
 निक  इकाइयां  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  पास  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स  स्कृत  कालेजों  को  मान्यता

 8  86.  क्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  संस्कृत  कालेजों  को  मान्यता  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  जाती  है

 (a)  यदि  तो  इस  विश्वविद्यालय  द्वारा  कितने  फालेजों  को  मान्यता  प्रदान  की
 गई

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  जिन  राज्यों  में  संस्कृत  कॉलेज

 खोले  उन्हीं  राज्यों  के  किसौ  अन्य  विश्वविद्यालयों  द्वारा  उन्हें  मान्यता  दे  दी
 श्र 15

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिमम  भाई  से
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  से

 कालेजों  का  उनके  अधिनियमों/सांविधियों  के  प्रावधानों  द्वारा  अधिशासित  होता
 देश  के  अनेक  विश्वविद्यालयों  ने  संस्कृत  कालेजों  को  सम्बद्धता  प्रदान  को  है  ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  1915  की  धारा  15  (1)  में

 विद्यालय  को  विश्वविद्यालय  के  मुख्य  भवन  से  15  मोल  के  घेरे  के  भौतर  संस्थाओं  भर  कालेजों
 को  विश्वविद्यालय  के  विश्वेषाधिकारों  में  दाखिले  फरने  की  शक्तियां  प्रदान  की  गई  बाराणसी
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 में  स्थित  चार  कालेजों  को  अब  तक  विश्वविद्यालय  के  विशेषाधिकारों  में  शामिल  किया  गया  है  ।
 तथापि  इनमें  से  कोई  भो  कालेज  मात्र  संस्कृत  शिक्षा  प्रदान  नहीं  करता

 बन  !980  के  अन्तगंत  मामलों  का  निपटान

 8487.  भ्रो  काशोराम  राणा  :  क्‍या  पर्यावरथ  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  वन  मंत्रियों  के  1989  में  हुए  सम्मेलन  में  बन

 1980  के  अन्तगंत  वन  भूमि  के  एक  हैक्टेपर  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए
 क्षेत्रीय  कार्यालय  को  प्राधिकृत  किया  गया  था

 यदि  तो  भोपाल  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  31  1990  तक  ऐसे  कितने
 मामले  प्राप्त  हुए

 औ और  इनमें  से  कितने  मामले  निपटाए  और

 क्‍या  सरकार  का  विशार  इन  मामलों  के  निपटान  में  बिलम्ब  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राज्य  सरका  रों  को  अपने  स्तर  पर  ऐसे  मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए  प्राधिकृत  करने
 का

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  1989  में  हुए  राज्यों  के
 बन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  को  गई  थी  कि  जिन  मामलों  में  एक  हेक्टेयर  से  कम
 वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाया  जाना  हो  उनको  मंजूरी  देने  के  अधिकार  अधिनियम  के  तहत
 मंत्रालय  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  दे  दिए  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 ओर  अधिनियम  के  तहत  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  अधिकार  दे  दिए  गए

 भोपाल  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  3।  1990 990  तक  25  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 थे  ।  इनमें  से  2।  मामले  निपटा  दिए  गए  हैं

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधौन  नहीं

 केन्द्रीय  विद्यालय  स  गठन  के  कमंचारो

 ]
 8488.  श्रोसमतो  गीता  मुण्तजों  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरद्रीय-विद्यालय-संगठन  राष्ट्रीय  अध्यापक  प्रतिष्ठान  में  अंशदान  करता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  उन  अध्यापकों  का  ब्योरा  कया  है  जिन्हें  आश्षितों

 को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इससे  लाभ  पहुंचा  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  पमंत्रालय  में  राज्य  म्ंत्रो  चिसन  भाई  :  हां  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  जनता  से  चन्दा  एकत्र  करने  के  लिए  राज्य  के  रूप  में

 माना  जाता  बाधथिक  संगृहौत  चन्दों  के  रूप  में  केन्द्रोय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  बषं  1988-89
 के  दौरान  राष्ट्रोय  शिक्ष  क  कल्याण  प्रतिष्ठान  को  25  हजार  रू०  वाधिक  अन्दे  के  रुप  में  अदा
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 किया  गया  ।  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  शिक्षक  कल्याण  प्रतिष्ठान  को  कुल  संबित  बन्दों  की  10%
 की  भी  भदायगी  की  गई  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  बर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  प्रतिष्ठान  का
 दस्य  बना  ।

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  राज्य  कार्यकारी  समिति
 द्वारा  शिक्षकों/उनके  आश्चितों  से  3  आवेदन  पत्र  विभाराथ  प्राप्त  हुए  भर  इनमें  से  कोई  भौ
 वित्तीय  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  ।  और  इसलिए  वर्ष  1988-89  के  दोरान

 कोई  राहत  नहीं  दी  गई  ।  तथापि  1989-90  के  दौरान  प्राप्त  आवेदनों  कौ  जांच  की  जा  रहौ  है
 और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  विधिवत  गठित  समिति  द्वारा  इन  पर  विचार  किया

 वन  1980  के  अन्तगगंत  राज्य  सरकारों  को
 अधिकारों  का  प्रत्यायोजन

 8489.  श्री  छबिराम  अगंल  :  क्‍या  पर्थावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  केन्द्रोय  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  वन
 1980  के  भन्तगंत  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  कुछ  भौर  अधिकार  देने  का

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  निर्धारित  बन  क्षेत्र  से  “बड़े/छोटे  ब॒क्षों  का  वनਂ  के  रूप
 में  दर्ज  वृक्ष  हीन  राजस्व  क्षेत्रों  को  निकालने  को  सिफारिश  की  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  सिफारिशों  को  स्वोकार  कर  लियः  यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने  के  लिए  कितनी  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  नहीं  ।

 हां  ।

 सरकार  ने  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  को  हैं  ।

 भ्रष्पापकों  के  रिक्त  पद

 8490,  क्रो  शिवाजी  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  केन्द्रीय  विद्यालय  द्वारा  रिक्त  पदों  के

 लिए  विज्ञापन  के  बारे  में  16  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संझ्या  4863  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शैक्षिक  1989-90  के  लिए  सामान्य  तथा  आरक्षित  दोनों  कोटों  में  सीधी
 भर्ती  के  लिए  अध्यापकों  को  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  रिक्त  पद  निर्धारित  किये  गये

 अध्यापकों  के  उन  पदों  की  संख्या  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  वर्ष  89-90
 में  भरा  जाना

 अध्यापकों  की  प्रत्येक  श्रेणी  में  अब  तक  भरे  गए  रिक्त  पदों  का  ब्यौरा  क्‍या
 भोर
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 अध्यापकों  की  प्रत्येक  श्रेणी  में  चुने  गए  ऐसे  उम्मीदवारों  कौ  संख्या  कितनी  है  जिन्हें
 अभी  नियुक्त  किया  जाना  है  ?

 सानबव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :  रिक्तियों
 से  सम्बन्धित  स्थिति  नौचे  प्रस्तुत  की  गयी  है  :--

 पद  का  वर्ग  1988  के  अनुमान  के  आधार  पर  सीधी  भर्ती  के  लिए
 निर्धारित  रिक्तियों  की  संख्या

 सामान्य  आरक्षित  क्‌ल

 पी०  जौ०  टौ»  394  120  514

 टी०  जौ०  टी०  415  228  641

 पी०  आर०  टी०  616  339  955

 एस०  य ू०  पी०  ड्ब्ल्यू०  शिक्षक  89  50  139

 पुस्तकालयाध्यक्ष
 40  21  61

 संगीत  शिक्षक  35  19  54

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  !

 छाबमनो  निर्वाचन  नियभों  में  सशोधन

 8492.  श्रीमती  जयवन्ती  नवोनचन्द्र  मेहता  « हा  ९  :  क्‍या  प्रधान
 श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  )  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  छावनी  निर्वाचन  सम्बन्धा  1945  में  लोक  प्रतिनिधित्व
 1950  के  अन्तगंत  बनाए  गए  चुनाव  आचार  1961  के  अनुरूप  संशोधन

 करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  नहीं  ।

 इस  प्रकार  के  संशोधन  कौ  कोई  आवश्यकता  म  हीं  समझी  गई  है  !

 महेन्द्रगिरो  में  प्रोपलजन  सेन्टरਂ  में

 विस्तार  सम्बन्धी  गतिवि  धियां

 8493.  श्री  एन०  डेविस  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  तमिलनाडु  में  महेन्द्रगिरी  स्थित  प्रोपलजन  सेस्टरਂ  का

 बिस्तार  करने  सम्बन्धी  किन्हीं  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  ओर
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 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०जो०  के०  :  ओर बिज्ञा
 री  स्थित  द्रव  नोदन  जांच  सुविधाएं  पी०  टी०  भारतीय  अन्तरिक्ष

 न  का  भाग  हैं  और  फिलहाल  ये  इसरो/अम्तरिक्ष  विभ'ग  ओ०  एस० )
 के  द्रव  नोदन  प्रणाली  केन्द्र  पौ०  एस»  से  अन्तगंत  आती  इस  समय  एल्०  पी०
 टी०  एफ०  में  किया  जा  रहा  चालू  परियोजनाओं/क!यंक्रमों  कौ  ओर  निर्देशित  विभाग
 की  भावी  योजनाओं  में  भू-स्थाथी  प्रमोचन  क्षमता  सहित  प्रमोचक  रोकेटों  का  विकास  करना
 शामिल  है  ।  जिम  साधनों  से  इन  प्रमोचन  क्षमताओं  को  प्राप्त  किया  जा  सकता  उसमें
 क्रायोजेनिक  इंजिन  और  खण्ड  विकास  करना  एक  साधन  है  ।  महेन्द्रगिरी  में  क्रायोजेनिक  इंजिन

 ओर  खण्ड  की  जांच  के  लिए  आवश्यकतानुसार  सुविधाओं  का  विस्तार  किया

 गगा  सफाई  योक्षना  सें  लोगों  को  भागोवारी

 8<94,  श्रो  चित्त  बसु  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  लाल  बह्दादुर  शास्त्रो  राष्ट्रोय  प्रशासन  अकादमी  मंसूरौ  द्वारा  तैयार
 की  गई  रिव्यू  आफ  दि  पीपल्स  पार्टिसपेशन  इन  दि  गंगा  एक्शन  प्लानਂ  शौषंक  से  प्रस्तुत
 रिपोर्ट  की  जांच  कर  ली  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  हां  !  यह  रिपोर्ट  लाल
 ददुर  शास्त्रौ  राष्ट्रीय  प्रशासन  मंसूरी  के  एक  अधिकारी  द्वारा  तैयार  कौ  गई  थी  । बहादुर  श

 की  गई  विभिन्न  प्विफारिशों  के  भाधघार  जिनमें  रिपोर्ट  में  दी  गई
 सिफारिशें  भी  शामिल  गंगा  कार्य  योजना  के  कार्यान्वयन  में  जनता  की  भागीदारी  बढ़ाने  के

 लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही  हैं  |  रिपोर्ट  में  अभिनिर्धारित  स्वेच्छिक  एजेंध्तियों  से  इस  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव  पहले  ही  मंगाए  जा  चुके  हैं  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  लिए  धन  का  आबंटन

 8495,  श्री  विद्याघर  गोलले  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  में  समेकित  बाल  बिकास  सेवा  योजना  के  लिए  कितनौ  वित्तीय
 परिव्यय  निर्घारित  करने  का  विचार  किया  गया  ओर

 इस  योजना के  क्षत्रों  में  यदि  कोई  सुधार  अपेक्षित  तो  उसके  बारे  में  बया  विचार
 किया  गया  है  ?

 कह्याण  संत्रालय  में  स्त्रो  एवं  बाल  विकास  विकास  में  उप  मंत्री  उषा
 आठवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 समेकित  बाल  विकास  सेबा  सौ०  डी०  योजना  को  समय-समय  पर
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 समीक्षा  की  गई  है  भोर  इन  समीक्षाओं  के  अ।धार  पर  ही  योजना  को  अधिक  प्रभावी  बनाए  जाने
 के  कदम  उठाए  जाते  हैं  |  मौजूदा  योजना  में  फिलहाल  कोई  फेर-बदल  किए  जाने  का  विचार

 नहीं
 छावनी  बोडों  के  मतदाताओं  को  पहचान-पत्र

 8496.  श्लोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बोगस  मतदाताओं  को  स्«ति  से  बचने  के  लिए  भारत  में  छावनी  बोर्डो  में

 मतदाताओं  को  पहचान-पत्र  जारौ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  जी  नहीं  ।

 इसकी  कोई  आवश्यकता  महसूस  नहों  की  गई  है  ।

 पंज्षाब  के  कालेधों  के  प्रधानाचार्यों  से  वेशनमानों  में  विस  गतियां

 8497.  श्री  चिरंजोलाल  शर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  गवंनमेंट  कालेज  प्रिंसिपल  एसोसिएशन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध
 किया  है  कि  वह  कालेज  के  प्रधानाचार्यों  के  वेतनमानों  में  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  मार्गनिदंश  जारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिसन  भाई  :
 केन्द्रीय  सरफार  को  पजाब  राजकौय  कालेज  प्रिसिपल  संघ  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आक्सोलन  को  साजत्रा  में  कभी

 8498.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  ही  समय  पूर्व  किए  गए  एक  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  वातावरणीय
 प्रदूषण  के  परिणामस्वरू  प  दिल्ली  में  वायु  में  आक्सीजन  की  मात्रा  घट  रही

 यदि  तो  तत्संबंधो  तथ्य  क्‍या  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  डठाए  गए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम
 प्राप्त  हुए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  नोलमणि  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली  में  बाय  प्रदूषण  के  परिवेशी  स्तर  कुल  मिलाकर  निर्धारित  मानकों  के  भीतर

 सलफर  डाइआक्साइड  और  नाइट्रोजन  के  आक्साइड  बिल्कुल  मानकों  के  भीतर  हैं  जबकि

 धूलकण  उनसे  अधिक  हैं  ।  इसका  कारण  प्राकृतिक  धूल  भरौ  स्थिति  और  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के

 उत्सअंन  हैं  ।  उद्योगों  के  उत्सजेनों  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए  हैं  भौर  यूनिटों  से  मानकों
 के  अनुपालन  के  लिए  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  को  अमल  में  लाने  के  निदेश  दिए  गए  दोषी

 यूनिटों  के  खिलाफ  कानूनी  का्यंबाही  की  जाती  है  ।  वाहनों  के  उत्सजंनों  के  लिए  मानक
 1990  से  लागू  हो  गए  ताप  विद्यूत  संयंत्रों  ने  पर्याप्त  क्ष  मता  वाले  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्र  सीपौटेटर
 स्थापित  कर  दिए  हैं  और  वे  उत्सजंन  मानकों  को  पूरा  कर  रहे  हैं  ।  बदरपुर  ताप  विद्युत  संयंत्र
 में  दो  यूनिटों  में  रिट्रोफिटिंग  का  काम  चल  रहा

 केख्रीय  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना

 8499.  श्री  घर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यहू  बताने  कौ  कृषा  करेंगे  कि  :

 बेश  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या-क्या

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्िन-किन  राज्यों  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 खोले

 क्‍या  सरकार  उत्तर  बिद्दार  विशेष  रूप  से  पश्चिम  और  पूर्व  चम्पारन  जिलों  में

 महात्मा  गांधी  के  साम  पर  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  कया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिसन  भाई  :  देश  में

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  नाम  निम्न  प्रकार  है  :--

 (i)  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 (ii)  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 (iii)  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 (iv)  श्रवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 (५)  उत्तर-पूर्वी  पर्वतीय  विश्वविद्यालय

 ईैदराबाव  बिश्वविद्यालय

 (vii)  विश्वभारतो

 पांडिचेरौ  विश्वविद्यालय

 (७)  इम्दिरा  गांधौ  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय

 (5)  जाभिया  मिलिया  इस्लामिया
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 से  ()  असम  और  नागार्लंड  मे  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए
 किल्लान  ल।गू  किया  गया  है  आठवीं  योजना  के  दोरान  कोई  अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  विचाराधोन  नहीं

 कम्प्यूटर  का  विनिर्माण  करने  वालो  सरकारो  क्षंत्र  को  कम्पनियां

 8500.  श्रो  भ्रीकान्त  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारी  क्ष  त्रकी  कौत-कोन  सौ  कम्पनियां  कम्प्यूटरों  का  निर्माण  कर

 रही

 कया  कर्नाटक  राज्य  में  सरकारो  क्षत्र  की  कोई  ऐ  ग्री  कम्पनी  स्थापित  की

 गई

 यदि  ह्दां  तो  सातवीं  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  स्थापित

 कम्प्यूटरों  का  भिर्माण  करने  वालो  सरकारी  क्षेत्र  कौ  कम्पनियों  के  कार्य  निष्पादन  का  ब्यौरा

 क्या

 सरकारी  क्षेत्र  को  इन  कम्पनियों  ने  ख्रातवीं  योजना  में  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  पर

 कितनी  पू  जौ  लगाई  और

 (=)  आठवीं  योजना  के  दौरान  कितनी  पू  जी  लगाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०के०  :  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  स्तरीय  सावंजनिक  क्षेत्र  की  निम्नलिखित  कम्पनियां  देश  में  कम्प्यटरों  तथा  कम्प्यटर

 पर  आधारित  प्रणालियों  का  विनिर्माण  कर  रही  हैं  :--

 1.  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  ऑफ  हैदराबाद

 2,  इलेक्ट्रॉनिक  सिस्टम्स  पंजाब  मोद्दाली

 3,  केरल  राज्य  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  त्रिवेन्द्रम

 4.  मेल्ट्रॉन  इंस्ट्र  मेंटेशन  सिंघुदुगं
 ६,  अप्ट्रॉन  इण्डिया  लि०  लखनऊ  ।

 इस  कर्नाटक  राज्य  में  कोई  सावंजनिक  क्षेत्र  कौ  कम्पनों  क  म्प्यूटरों  का  विनिर्माण  नहीं

 कर  रहो

 सातवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  स्तरीय  सावंजनिक  क्षंत्र  की

 कम्पनियों  द्वारा  कम्प्यूटरों  तथा  कम्प्यूटर  पर  आधारित  लयों  के  विनिर्माण  से  सम्बन्धित

 किए  गए  कायं-निष्पादन  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  (&)  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रखा  दी  जाएगी  ।
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 विवरण

 देश  में  1985-1989  के  दोरान  कम्प्यूटरों  तथा  कम्प्यूटर  पर  आधारित
 प्रणालियों  के  कुल  उत्पादन  में  निम्नलिखित  कम्पनियों  के

 उत्पादन  का  प्रतिशत  हिस्सा

 1985  1986  6  1987  19388  ४8  1989

 1.  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  10.8  8.30  7.47  4.35  3,70
 ऑफ  इण्डिया

 हैदराबाद

 2.  इलेक्ट्र  सिस्टम्स  2.90  5.10  4.20  10.27  9.50
 पंजाब  मौद्दालौ

 3.  केरल  राज्य  इलेक्ट्रॉनिकी  0.80...  0.50  0.47  0.80...  0.40
 विकास  निगम
 त्रिवेम्द्रम

 4.  मेल्ट्रॉन  इंस्ट्र,मेंटेशन  —_—  0.36.  0.22  -

 सिघुदु्ग
 5.  अप्ट्रॉन  इण्डिया  लि०  3.10  2.80  0.66  1.55  1.90

 प्रणालौ
 लखनऊ

 सावंजनिक  तथा  निजौ  दोनों  145  256  325  422  570

 हो  क्ंत्रों  में  कम्प्यूरों  तथा

 फ्रम्प्यटरों  पर  आधारित

 प्रणालियों  के  कु  न  उत्पादन

 का  मूल्य  गैड  रुपयों  में  )

 भव्रा  नदो  का  जल  प्रदूषित  होता

 8501.  थी  औो०  एथ०  पुहटे  थोड़ा  :  क्या  क्रवयरण  खैर  अब  मंत्री  वह  क्षताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुद्र  मुख  लोह  अयस्क  पदियोजना  में  तिरंतर  खनन  का  से  भद्रा  नदी  का  जल

 प्रदूषित्त  हो  रहा

 कया  भद्गा  नदी  के  किनारे  बना  भद्रा  बांध  गाद  से  भरता  जा  रहा  ओर

 मदि  क्षो  म्वरकार  ने  पयवि्ीय  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  नोलमनि  :  से  कर्नाटक  राज्य  प्रदूषण

 या
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 नियंत्रण  बोडं  द्वारा  कुद्रे मुख  लोह  अयस्क  परियोजना  को  दिए  गए  स्वीकृति  पत्र  में  निर्धारित
 शर्तों  में  यह  कहा  गया  है  कि  खनन  कार्य  के  बचे  हुए  अपशिष्टों  को  लाक्या  बांघ  में  अवरुद्ध  कर
 दिया  केवल  स्वच्छ  पानी  को  द्वी  भद्रा  नदी  में  छोड़ने  कौ  अनुमति  दी  जाए  ।

 रक्षा  का  सिकों  के  लिए  बिल्ली  छावनी  क्षंत्र  में  खालो  आवास

 8502.  श्री  सरज्‌  प्रसाद  सरोज  :  बया  प्रधात  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  छावनी  में  रक्षा  कारकों  के  लिए  निर्मित  आवास  खाली  पड़

 (q)  यदि  तो  ऐसे  कितने  आवास  खाज्नी  पड़े  और

 उन्हें  भाबंटित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राजा  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योलना

 8503.  डा०  वेंकटेश  काबड़  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  की  समूची  अति-संवेदन  शील  जनसंख्या  को  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  समूचे  देश  में  यह  योजना  लाग  करने  के  फायंक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 समूचे  देश  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  लागू  करने  के  लिए  कितनौ  धनराशि  की

 आवश्यकता  होगी  ?

 कल्याण  भम्त्रासय  में  स्त्रो  एवं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  प्न्त्रो  उथा  :

 हां  ।  समूचे  देश  चरणबद्ध  तरीके  से  समेकित  बाल  विकास  श्लेवा  योजना  चालू
 किए  बजाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  समय  इसका  ब्यौरा  तैयार  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  योजना  का  विस्तार

 संसाधनों  की  उपसब्धता  ओर  क्षेत्रों  कौ आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता

 आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  समूचे  देश  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  शुरू
 किए  जाने  के  लिए  लगभग  5000  कराड़  रुपये  कौ  अतिरिक्त  राशि  की  भावश्यकता

 ब॒क्ष  काटने  के  बदले  में  नए  वृक्ष  लगाना

 8504.  क्रो  अरबिन्द  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बत  ने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  जल-प्रहण  क्षेत्र  प्रतिपिदन  और  ब्‌क्ष
 काटने  के  बदले  में  नए  वृक्ष  लगाने  सद्दित  सरदार  सरोवर  ओर  नमंदा  स्रागर  परियोजनाओं  से
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 सम्बन्धित  सभौ  पर्यावरणौय  संरक्षण  पहलुओं  पर  कार्य  इसी  मंजूरी  में  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  नोलमाण  :  और  नमंदा  सागर
 ओर  सरदार  सरोवर  परियोजनाओं  को  1987  में  इस  शतं  के  साथ  स्त्रीकृति  दी  गई  थी  कि
 इंजीनियरी  कार्यों  के  साथ-साथ  विस्तुत  पर्यावणीय  कार्य  योजनाएं  कार्यान्वित  कौ  ये
 पोजनाएं  नमंदा  नियन्त्रण  प्राधिकरण  और  उसके  दो  उप  दलों  अर्थात्‌  पर्यावरणीय  कार्य  योजनायों
 के  काम  को  देखने  लिए  पर्यावरण  उप  दल  तथा  तरिस्थापितों  के  संतोतजनक  पुनर्वास  के  काम  को
 देखने  वाले  पुनर्वास  उप  दल्ल  के  संपूर्ण  मार्ग-दशंन  के  अन्तगंत  परियोजना  प्राधिकरण  द्वारा  तैयार
 की  जा  रहो  हैं  ।

 महिला  समानता  परियोजना

 8505.  श्री  जे०  चोकका  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  जिलों  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  पर  आधारित  महिला  समानता  शिक्षा
 जना  तथा  इससे  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किया  गया

 क्‍या  इस  परियोजना  को  कुछ  ओर  अधिक  जिलों  में  पहुंचाने/कार्यान्वित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  में  इसके  अन्तगगंत  कितने  तथा  किन-बिन  जिलों  को
 शामिल  किया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिसमन  भाई  :

 महिलाओं  की  समानता  के  लिए  शिक्षा  परियोजना  गुजरात  रांज्य  में
 राजकोट  और  सावरकंठा  जिलों  कर्नाटक  राज्य  के  मंसूर  जिलों  और  उत्तर
 प्रदेश  के  टिहरी  सहारनपुर  तथा  वाराणसी  जिलों  में  कार्यान्वित  की  जा
 रही  है  ।

 भौर  वर्ष  1990-91  में  कर्नाटक  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  भौ
 अतिरिक्त  जिला  नहीं  लिया  गया  ।  अनुवर्ती  ब्षों  में  सम्बन्धित  राज्यों  भें  महिला  सामस्या  सोसाइटी
 डनके  पूर्ववर्ती  वर्षों  मे ंअनुभव  के  आधार  पर  और  अधिक  विस्तार  को  सिफारिश  करेगी  ।  बिहार  में
 शक्ष  णिक  शुरूआत  फरने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  बिहार  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  सक्रिय  रूप
 से  विचाराधीन  महिला  समस्या  प्रस्ताव  को  ब्ष  1990-91  में  चुने  जाने  वाले  तौन  जिलों  के
 लिए  बिहार  शिक्षा  परियोजना  में  इस  प्रयास  के  एक  अनिवायं  भाग  के  रूप  में  परिकल्पित  किया
 जया  है  ।

 विललो  छाबनो  बोर्ड  में  खराब  पड़ो  आयातित  ध्मक  मशोन

 8506.  क्री  लरंग  साथ  :  कया  प्रधान  मसजत्नो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्‍ली  छावनी  बोडं  ने  लगभग  दो  वर्ष  पहले  मच्छरों  भादि  को  मारने  के  लिए
 एक  आयातित  धुआं  छोड़ने  वाली  मशीन  खरीदो

 क्‍या  यह  मशीन  तभी  से  ही  सन्‍्तोषजतक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  पौर

 ह  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कोन  से  उपयुक्त  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 रक्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  हां  ।

 और  मशीन  बार-बार  खराब  हो  रही  है  ।  मशौन  के  असलौ  हिस्से-पुर्जे  तत्काल
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  संतोषजनक  रूप  से  मरम्मत  करने  में  कठिनाइपाँ  आ  रहौ  हैँ  ।

 दिल्‍ली  में  बिना  भवन  बाले  विद्यालय

 8507.  भो  रामजो  लाल  सुमन  ;  बया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्लौ  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  टंन्टों  में  चलाए  जा

 रहे  राजकीय  माध्यमिक  ओर  राजकोय  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  के  भवनों  के  निर्माण  हेतु
 कितनी  घनराशि  भआावंटित  की  गई

 टैन्टों  में  चलाए  जा  रहे  उन  विद्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  बषं-वार  निर्मित  किए  गए  भबतों  में  पहुंचाया

 उन  विद्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  भ्रभी  टेन्टों  में  चलाए  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  टैन्टों

 में  कब  से  चलाया  भा  रहा  ओर

 टंन्टों  में  चलाए  जा  रहे  इन  विद्यालयों  के  लिए  कब  तक  भबनों  निर्माण

 किया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  से  (w)
 दिल्ली  प्रशासन  के  अंतयंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में  तम्बूओं  में

 चल  रहे  राजकौय  माध्यमिक  तथा  सीनियर  माध्यमिक  स्कूलों  के  भवनों  के  निर्माण  के  लिए

 निर्धारित  वर्षबार  आयंटित  राशि  निम्नलिखित  हैं  :--

 बवं  राशि  लाख  रुपयों  में

 1987-88  800  रुपए

 1988-89  400  रुपए

 1989-90  425  रुपए

 तम्बूओं  में  चलने  वाले  स्कूलों  की  स्रंख्या  जिन्हें  पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  निर्मित  भवनों
 में  स्थानान्तरित  किया  गया  उनकौ  संरुया  निम्नलिखित  हैं  :--
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 बर्

 1987-88  24  स्कूल

 1988-89  9  26  स्कूल

 1989-90  22  स्कूल
 दिल्ली  प्रशासन  के  पिछले  लगभग  1-3  वर्षों  के  दौरान  तम्बूओं  में  अभी  तक

 चलने  वाले  स्क्लों  की  संस्या  6!  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  समय-समय  पर  नए  स्थानों  पर  नए  स्कूल  खोलता  रहता  भवन
 निर्माण  तक  समय  खपाने  वालोौ  प्रक्रिया  है  भौर  स्कूलों  को  पक्‍के  भवन  मुहैया  कराने  में  समय
 लगता  है  4  स्कूलों  को  यथा  संभव  शीघ्र  पक्के  भवन  उपलब्ध  कराने  के  हमेशा  प्रयास  किए
 जाते  हैं  ।

 केरल  में  नवोदय  विज्ञालयों  के  लिए  भवन

 8508.  श्री  टी०  बशोर  :  क्‍या  प्रधान  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  के  रल  में  सभी  गवोदय  विद्यालयों  के  पास  भ्रपेक्षित  धवन

 (=)  यदि  तो  उक्त  भवनों  की  कमियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  विद्यालयों  के  लिए  उपयुक्त  भवन  उपलब्ध  कराने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 सानव  संसाधन  विफास  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्रो  चिमन  भाई  मेहता  ):
 नहीं  ।  ।  सभौ  विद्यालय  उन  भवनों  में  चल  रहे  हैं  जो  या  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  अस्थाई न  ।

 आधार  पर  दिए  गए  हैं  अथवा  नवोदय  बिद्यालय  द्वारा  बनाए  गए/प्राप्त  किए  गए  भवनों  पर  चल

 हे  हैँ  ।

 जोर  मुख्य  रूप  से  कमी  हालों  भौर  स्टाफ  क्यार्टरों  की  7
 लयों  के  लिए  स्थायी  भवनों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  गया

 है
 और  तीन  विद्यालयों  का  निर्माण

 कार्य  भूमि  को  समस्या  कौ  वजह  से  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  ।  विद्यालयों  तथा  संस्वीकृत  कार्य  के
 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 प्रश्नों  के  लिक्षित  उत्तर  «  14  1990

 रन्जालयों/विभारों  में  लोक  शिकायत  कक्ष

 8509.  श्री  प्रतापराब  बी०  भोंसले  :  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  मन्त्रालय/विभाग  में  लोक  शिकायत  कक्ष  खोले

 गए

 यदि  तो  क्‍या  इन  कक्षों  की  आवश्षिक  समीक्षा  की  जाती

 यदि  तो  इससे  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं

 क्‍या  सरकार  का  इन  कक्षों  के  कार्यकरण  में  कुछ  सुधार  करने  का  बिचार  है  ताकि

 इनके  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधानमस्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 और  जबकि  इन  कक्षों  से  सम्बन्धित  मन्त्रालय  अथवा  जंसा  भी  मामला

 के  प्रशासनिक  नियन्त्रणाधीन  कार्य  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  फिर  भौ  प्रशासनिक  सुधार
 और  लोक  शिकायत  विभाग  सम्बन्धौ  अधिकार  के  परामर्श  से  उनकौ  स!मान्य  कार्य-प्रणाली  को

 आवधिक  समीक्षा  करता  है  ।

 और  इन  कक्षों  के  कायंकरण  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाना  एक  निरन्तर

 असने  बालौ  प्रक्रिया  प्रशासनिक  सुधार  लोक  शिकायत  मन्त्रालयों  और  विभागों

 को  समय-समय  पर  इस  बारे  में  मार्गदर्शो  सिद्धान्त  जाये  करता  है  और  प्ररामशं  भी  देता

 क्षत्रीय  भाषाओं  के  विकास  हेतु  घनराशि  का  आवंटन

 8510.  श्री  गोपो  नाथ  गजपति  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  विकास  हेतु  भाषा-वार  आवंटन

 किया  गया

 यदि  तो  विभिन्‍न  क्षेत्रीप  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि

 आवंटित  की  गई  और

 उड़िया  भाषा  के  विकास  के  लिए  डढाये  जाने  वाले  कर्दमों  का  हुझौरा  क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  सस्‍्त्रालयं  में  राज्य  मन्‍्त्री  चिमन  भाई  और

 भाषा  विकास  कायंतक्रमों  के  लिए  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  में  21.23  करोड़  रुपये  का  वजट  आवंटन

 किया  गया  भाषावार  आव्रंटन  नहीं  किया  गया

 क्षेत्रीय  भाषाओं  का  प्रचार  ओर  प्रसार  करना  मोटे  तोर  पर  राज्य  सरकार  का

 सम्बन्ध  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रालय  द्वारा  गठित  संस्था  ओं  के  माध्यम से  प्रत्यक्ष

 एवं  परोक्ष  रूप  से  उड़िया  सद्दित  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रधार  भर  प्रसार  के  विभिन्‍न  कायंक्रमों  को

 निष्पादित  किया  जाता  रहा  है  ।  इनमें  अन्यों  के  साथ  निम्नलिखित  भौ  शामिल  हैं  :--

 ््छ oe
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 (9)  भारतौय  भाषाओं  में  प्रकाशन  निकालने  वाले  स्वेच्छिक  संगठनों  और  वैयक्तसिकों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 (४)  विभिन्न  आधुनिक  भारतीय  भाषाओं  में  प्रोत्साहनवर्घक  क्रियाकलापों  के  लिए  स्वेच्छिक
 संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 )  पस्तकालयों  और  शैक्षिक  संस्थाओं  को  भारतीय  भ  षाओं  में  पुस्तकों  का

 संबितरण  |

 (५)  भारतीय  भाषाओं  में  विश्वविद्यालण  स्तरीय  पाठय  गस्तकों  के  उत्पदन  और  तंयार

 करने  के  लिए  राज्य  तथा  विश्वद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 (५)  भुवनेश्वर  स्थित  केम्द्रीय  भारतीय  भाषा  संस्थान  के  पूर्वी  क्षेत्रीय  संस्थाम  में  उड़िया
 भाषा  के  अध्यापकों  का  प्रशिक्षण  ।

 शिक्षा  विभाग  के  एक  अधीनस्थ  कार्यालय  केन्द्रीय  निदेशात्षय  द्वारा  हिन्दी  डड़िया
 और  उड़िया  हिन्दी  में  श्ब्दकोष  का  प्रकाशन  ।

 साहित्य  अकादमी  द्वारा  उड़िया  सहित  विभिन्‍न  भारतौय  भाषाओं  में  रचमात्मक
 लेखकों  को  पुरस्कार  ।

 महाराष्ट्र  स्थित  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  द्वारा  अनुदान

 8511. श्री  एस०  थो०  थोरट
 )

 ,  न
 मंत्रों

 यह  हे  ह
 श्रो  ए०  आर»  अस्तुले

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  किन-किन  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोंग  द्वारा
 दी  जाने  वाली  अनुदान  राशि  प्राप्त  होती  है  और  यह  कितनी  है

 विश्वविद्यालयों  अनुदान  आयोग  द्वारा  महाराष्ट्र  के  विश्वविद्यालयों  को  कितनी
 दान  राशि  ज  को  जाएगी

 महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  किन-किन  कालेजों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 द्वारा  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  भयवा  दिया  ओऔर

 |

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रोी  विसमन  भाई  :  और
 आठवीं  योजनावधिि  के  दौरान  महाराष्ट्र  के विश्दविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 द्वारा  आवंटित  और  जारौ  किए  गए  अनुदान  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :



 प्रश्यों  के  लिखछित  उत्तर  14  1990

 रुपये  लाखों  में

 ऋमांक  संख्या  विश्वविद्यालय  सातवीं  योजना  जारी  किये
 x

 के  लिए  कुल  गये  अनुदान
 आवंटन  (28.2.90

 1.  एम्र०  एन०  डौ०  टी०  महिला  श्म्बई  197.19  86,04
 बम्बई

 2.  शिवाजी  कोल्हापुर  176.81  110.82

 3,  पूना  पुणे  204,75  112.32

 4.  नागपुर  नागपुर  190.95  5  128.76

 5.  मराठवाडा  औरंगाबाद  125.00  80.87

 6.  बम्बई  बम्बई  251.97  252.03

 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के

 महाराष्ट्र  में  8  शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  हैं  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की

 गई  सूचना  के  भअनसार  इन  जिलों  के  48  कॉलेजों  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  आभायोग
 हारा  सहायता  प्रदान  की  गई  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं

 विवरण

 सातवों  योजना  के  दोराम  महाराष्ट्र  के  शंक्षिक  रूप  से  पिछड़े  लिलों  के  कालेजों  को  दी
 धयबों  विकास  अनुदान  राशि

 ———— लक  ----++  ना  —

 जिला  जारी  की  गयी

 अनुदान  कौ  राशि

 1  2

 जिला  बोड
 ह  |

 1.  कला  छवं  वाणिज्य  कॉलेज  घारुर  रु०  4,03,470/-
 जिला--बीड

 2.  बाल  भौम  विज्ञान  एवं  वाणिज्य  रु०  12,62,000/-
 कालेज  बौड़

 3.  कोलेश्दर  जिला०  बोड  रु०  3,05,400/-

 4.  श्रीमती  के०  एस०  के०  विज्ञान  एवं  ०  6,65,962/-

 वाणिज्य  बीड

 5.  एम०  एस०  पी०  मण्डल  आर०  बौ०  अट्टल  ६०  4,74,760/-
 विज्ञान  एवं  वाणिज्य  कॉलेज  बौड
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 6.  एम०  एस०  पी०  मण्डल  बनीले  गांव  रु०  2,74,100/-
 विज्ञान  एवं  वाणिज्य  जिला  बीड

 7.  एस०  बी०  जिला  बीौड़  रु०  3,09,550/-
 8,  एस»  भार०  टी०  अम्बजोगाय  रु०  4,53,154/-

 जिला  बीड

 9.  वंद्यनाथ  कॉलेज  जिला  बीड़  रु०  5,22,500/-
 10,  योगेश्वरी  जिला  बीड  रु०  4,43,270/-

 जिला  भाण्डरा

 11.  भवभूति  जिला  भाण्डरा  रु०  2,80,150/-
 12.  पंजाभाई  पटेल  शिक्षा  रु»  1,20,000/-

 जिला  भाण्डरा

 13.  नटवर  लाल  मानिकलाल  दलाल  कला  और  रु०  5,47,150/-
 वाणिज्य  गौन्डिया  जिला  भाण्डरा

 14.  सेठ  नरसिंह  दास  मोर  कला  एवं  वाणिज्य  रु०  4,80,000/-
 तुमसे  जिला  भण्डारा

 15.  मनोब्वर  भाई  पटेल  कला  एवं  विज्ञान  रु०  ३,80,000/-
 जिला  भाण्डरा

 16.  सौ०  जे०  अटल  कला  एवं  वाणिज्य  तिरोरा  रु०  3,71,750/-
 17.  धोते  बन्धु  विज्ञान  जिला  भाण्डरा  रु»  4,45,300/-
 18,  सोमनाथ  जिला  भाण्डरा  रु०  2,94,700/-

 जिला  बल्दामा

 19.  जी०  एम०  बी०  कला  एवं  वाणिज्य  रु०  3,92,400/-
 जिला  बुल्दाना

 20.  एम ०  ई०  एस०  कला  एवं  वाणिज्य  रु०  5,03,360/-
 जिला  बु  राना

 श्री  शिवाजी  कला  एवं  बिज्ञान  रु»  3,86,960/-
 जिला  बुल्दामा

 22.  श्रीपद  कृष्णा  कोल्हूटकर  ९०  4,43,700/-
 जिला  बुल्दाना

 23.  एस०  पी०  एम०  कला  एवं  वाणिज्य  रु०  6,24,200/-
 जिला  बुल्दाना
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 जिला  चन््रपुर

 24.  आनन्द  निकेतन  विज्ञान  एवं  वाणिज्य  रु०  2,77,500/-
 जिला  चन्द्रपुर

 25.  राष्ट्रसन्त  तुल्दोजी  जिला  चन्द्रपुर  रु०  1,60,000/-

 26.  श्री  दयानेश  जिला  चन्द्रपुरा  रु०  1,60,000/-

 <7.  डा०  अम्बेडकर  कला  एवं  वाणिज्य  रू०  3,75,000/-
 चन्द्रप ुर

 28.  गुरु  नानक  विज्ञान  बल्‍्लापुरा  रु०  4,40,320/-
 जिला  चन्द्रपुर

 29,  कमंञ्रौ  जिला  चन्द्रपुर  रु०  6,77,800/-

 30.  सरदार  पटेल  जिला  चन्द्रपुर  रु०  7,30,000/-

 जिला  भरबनो

 31.  कला  एवं  बाणिज्य  कालेज  गंगखाद  जिला  परबनी  रु०  4,22,570/-

 32,  के०  आर०  के०  विज्ञान  एवं  बी०  आर»  एम०  रु०  4,23,806/-
 वाणिज्य  क

 33.  कला  एवं  वाणिज्य  रु०  6,69,440/-

 जिला  परबनी

 34.  नूतन  जिला  परबनौ  रु०  4,30,480/-

 लिला  रत्नायिरी
 35.  ढा०  बाबा  साहब  अम्बेडकर  विज्ञान  एवं  बाणिज्य  रु०  १50/-

 जिला  रत्नागिरी

 36.  आर०  पी०  गोगटें  कला  एवं  जिला  रत्नागिरो  रू  78,000/-

 37.  नया  तात्यासाहब  अलद्वाल्य  कला  जिला  र॒त्नागिरी  .  Be  69,750/-

 38,  शिक्षा  राजकीय  जिला  रत्नागिरी  हर  75,000/-

 39.  ड।०  वतार  डा०  बेहेरा  कला  एबं  र०  40,250/-
 श्री  पीलूकाका  जोशी  वाणिज्य  जिला  रत्नागिरी

 जिला  बबतमाल  .

 40,  कला  एवं  वाणिज्य  जिला  यवतमाल  ४६०,  4,29,600/-

 41,  बो०  डो०  पौ०  पंधारकावाडा  ०  3,96,560/-
 जिला  यवतमाल

 82
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 42.  बी०  बौ०  कला  एवं  एन०  बी०  वाणिज्य  २०,  5,82,040/-
 जिला  यबतमाल

 43.  लोकमान्य  तिलक  रु०  7,23,900/-
 जिला  यवतमाल

 44,  एम०  एम०  जिला  यवतमाल  रू०  5,  0,560/-

 45,  नेहरू  कला  एवं  वाणिज्य  जिला  यवतमाल  रु०  63,500/-

 46.  फूलसिह  नायक  यवतमाल  रु०  3,80,000/-

 47.  एस०  पौ०  एम०  कला  एवं  गिलानौ  वाण्ज्यि  रु०  3,80,000/-
 जिला  यवतमाल

 48.  वाणिज्य  यवतमाल  रु०  64,300/-

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  को  पहु  चाई  गई  क्षति

 डा०  बाई०  एस०  राजशेश्नर  रेड्डी  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  पर  हाल  ही  में  नक्सलियों  ने  कब्जा  कर  लिपा  था  और
 आम  लगाकर  इसे  क्षति  पहुंचाई

 यदि  तो  इस  उद्यान  को  कितनी  क्षति  पहुंची  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सत्रो  नोलमणि  :  और  कान्हा  राष्ट्रीव
 उद्यान  नक्सलवादियों  के  कब्जे  में  नहीं  है  परन्तु  कुछ  नक्सलवादियों  के  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यःन  में
 घुस  आने  की  सूचना  उन्होंने  कुछ  कमंचारियों  को  डराने-घमकाने  के  अलावा  एक  वनपाल
 ओर  एक  वनरक्षक  की  पिटाई  भी  की  राज्य  सरकार  के  अनुसार  वन  क्षेत्र  के  लगभग  45
 प्रतिशत  भाग  थर  भ्राग  का  असर  पड़ा  है  छोटे  प्रोषे  ओर  नीचे  ग्रिरी  हुई  सुश्री
 बस्तुएं  जल  गई  ।  आग  से  बड़े  स्तनपाइयों  के  मरने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
 पोटासियम  स्लाइनाइड  विष  दिये  आने  के  कारण  एक  गौर  मारा  गया  भाग  से  छोटे

 भूमि  पर  घोंसला  बनाने  वाले  पक्षियों  और  रोढ़दार  प्र.णिय्रों  को  क्षति  पहुंत्री  ह ैजिससे
 अव-विविध्रता  ओर  पारि-प्रणालौ  संरक्षण  को  अस्थाई  बाधा  पहुंची  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  की  क्षति  को  रोकने  के

 लिए  निम्नलिश्वित  किए  गए  हैं  :--

 (1)  वन  कमंचारियों  और  सशस्त्र  पुलिस  के  कुछ  गश्ती  दल  उद्यान  की  व्यापक  रूप  में
 गश्त
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 (2)  पुलिस  अधिकारियों  को  सभो  नक्सलवादियों  को  बाहर  खदेड़ने  के  निर्देश  दिए
 गए  हैं  ।

 (3)  उच्च  अधिकारियों  की  एक  समिति  ग्रामौणों  और  वन  अधिकारियों  की  शिकायतों
 को  दूर  करने  के  लिए  सीमावर्ती  गांवों  का  दौ  करेगी  ।

 =
 दो  सोटों  वाले  पराष्वनिकोय  सेना  प्रशिक्षण  विमान  के  निर्माण  हेतु

 अ+रोकी  सहायता

 85'3.  श्री  कमल  नाथ  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  भारत  को  दो  सौटों  वाले  पराष्वनिकौय  सेना
 प्रशिक्षण  टी  ०»  के  निर्माण  हेतु  सहायता  देने  की  पेशकश  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और  इसकौ  अनुमानित  लागत  क्‍या

 अमरीका  के  वाणिज्य  विभाग  के  उप-सहायक  सेक्र  टरी  की  हाल  ही  में  देखभाल  के
 दौरान  उनके  साथ  अन्तरिक्ष  विषय  पर  हुई  वार्ता  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  अमरीका  कौ  अन्तरिक्ष  फ्मं  का  भारत  को  कुल  निर्यात
 का  मूल्य  क्या  था  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  राजा  :  हां  ।

 और  अभ्रध्िक  ब्योरे  बताना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  है  ।

 यह  वार्ता  सुख्य  रूप  से  भारत  ओर  भमेरिका  के  बीच  विशेषकर  वंमानिकी के  क्षेत्र  में

 सहयोग  को  बढ़ावा  देने  पर  केन्द्रित  थी  ।

 जहां  तक  भारतीय  बायु  सेना  का  सम्बन्ध  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  अमेरीकी
 वेमानिकी  फर्मों  क ेसाथ  लगभग  75  0  लाख  अमेरिको  डालर  की  संविदाएं  हुई

 पंजाब  में  भारतोय  प्रोच्योगिको  संस्थान

 8514.  लो  कमल  चोघरो  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तकनीकी  कार्मिकों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पंजाब
 में  एक  भारतौय  प्रोद्योगिको  संस्थान  खोलने  के  लिए  कोई  भ्रध्ययन  या  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  या  उठाए  जाने  वाले  कदमों का  ध्यौरा  क्‍या

 भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  :

 नहीं  ।  ,
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अश्म  में  भारतौय  प्रौद्योगिको  संस्थान  को  जो  समझौतेਂ  के

 $4
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 अनुसार  स्थापित  किया  जा  रहा  देस  में  कढ़ीं  भी  कोई  भारतौय  प्रोद्योगिकी  प्रस्थान  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारत  को  प्राचोम  कलाकृतियों  रा  निर्यात

 8516.  श्रीमतो  सुल्ववंश  कोर  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सभ्यता  भौर  संस्कृति  की  धरोहर  प्राचीन  कलाकृतियों  का  निर्यात
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भोर

 किस-किस  श्रेणी  कौ  ब्राचीन  कलाक्ृतियों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  :

 नहों  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 पुरावस्तुओं  और  बहुमूल्य  कलाकृतिमों  का  निर्यात  पुरावशेष  तथा  बहुमूल्य  क़लाकृति
 1972  के  उपबंधों  के  अनुसार  विन्यिभित  होता  है  ।

 सोन्दयं  प्रसाधनों  के  निर्माण  में  पशुओं  की  चरबो  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 8517.  श्री  बाल  गोपाल  सिश्र  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  ब्लोन्दयं  प्रश्ताघनों  के  निर्माण  में  पशुओं  की  चरबी  का  प्रथोत  करने  वाली
 कितनी  सोन्दयं  प्रसाधन  निर्माण  कम्पनियां

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पशुओं  के  प्रति  ऋरता  का  निवारण  उचित  ठहराने  के  लिए
 पूरे  देश  में  सोन्दर्य  प्रसाधनों  के  निर्माण  में  पशुओं  की  चरबी  के  प्रयोग  पर  प्रतिकन्ध  लगाने
 का  ओर

 के  प्रति  क्र  रत्ा  निवारणਂ  बेनर  के  अन्तगंत  देश  में  कितनी
 सोसाइटीज  काम  कर  रही  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमलणि  :  और  तकनौकौ  विकास

 महानिदेशालय  को  सूची  से  पता  चलता  है  कि  कोई  भी  इकाई  सौन्दये  प्रसाधन  निर्माण  में  पशुओं
 को  चर्बी  का  प्रयोग नहीं  कर  रही

 पशुओं  के  प्रति  ऋूरता  को  रोकने  के  लिए  कार्य  कर  रहे  संगठनों  कौ  सूची  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई
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 विवरण

 पशुओं  के  प्रति  ऋ्रता  को  रोकने  से  सम्बन्धित  संगठनों  को  सूचो

 ऋ्र०  सं»  संगठन  का  नाम  पंजीकृत  पता

 1.  श्री  जीवारक्षा  ज्ञान  अवेतनिक

 प्रचार  मंडली  5-4-38 3,  मुकरंम  जाही

 2.  एस०पी०सी  ०ए०हैद  राबाद  अवेतनिक
 किमटो  हसमतगंज

 सुलतान

 3.  आंध्र  प्रदेश  भवेतिक  सचिव ...
 जीवारक्षा  संगम

 4.  पशु  कल्याण  सोसायटी  अवेतनिक  सबिव

 27-4-37,  मैन

 5.  एस०पी०सी  ०ए०  अवेतनिक  स्चि

 काकीनाड़ा  ०-26,  राजाई  स्ट्रीट

 6.  श्री  विसबाप्रेमा  समाजाम  अवेतनिक  सचिव
 टेपस्वरम  पो०-(पश्चिमी  गोदावरी  )

 4

 4.  कम  जिला  पशु  कल्याण  स  डउपसचिव  ओर  सचिव

 नैल्लोर  रंगानाया

 8.  गुन्टूर  एस*०पौ०सौ«*ए  ०  उप  निदेशक

 9.  असम  राज्य  एस०पी०सी०ए०  अवेतनिक

 छावड़ा  एम०एस०  ह

 10.  राज्य  एस०पी०सी  बिहार  अध्यक्ष

 ननुग्रह  भवन  पो०-सदाकत

 11...  एस०पी०सी०ए०  अहमदाबाद  अवेतनिक  सचिव

 गैरेट  बेटेरीनरी  हास्पीटल
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 ऋ्रम  सं०

 12.

 14.

 15.

 17.

 18.

 संगठन  का  माम

 मेहसाना  जिला

 पशु  कल्याण  सोसायटी

 सौराष्ट्र  प्राणी  कल्याण  मंडल

 बड़ोदरा  पशु  कल्याण  केन्द्र

 श्री  पशु  पक्षी  प्राणी  कल्याण  मंडल

 श्री  मोकुल  गौसदन

 श्रीमती  शेनी

 मेमोरियल  चोरीटेबल  ट्रस्ट

 पशु  कल्याण  ब्ल्यू  क्रास  सोसायटी

 एम०पी०सी०ए०  शिमला

 मंसू  र  एस०पो»सौ ०ए०

 बंगलोर  एस०पी०सी  ०ए०

 श्रौ  राहबेन्द्र
 गोआश्रम  ट्रस्ट

 एस०पी०सी०ए०  तुमकुर

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पंजीकृत  पता

 अवेतनिक  सचिव
 कापड
 उत्तरी  गुजरात
 अवेतनिक  सचिव
 राष्ट्रीय
 गुजरात

 अवेतनिक  सचिव
 27,  समपथ  राव  कालोनी

 आरसीदत्ता  बड़ौदा  390005
 अश्ृतनिक  सचिव

 पो०-पाटापुर  :  362015
 जूनागढ़
 भवेतनिक  सचिव

 |,  हाउसिंग  बिल्डिग
 कालाबढामौन

 अवंतनिक  सचिव

 1/10,  श्रमजीवी  सोसायटी
 बिहिंग  गुरुकुल  राजकोट  360:02
 महासबिव
 बेटेरीन रौ  कालिज

 हरियाणा  एग्रीकल्च  र  यूनिवर्सिटी
 (

 अवेशनिक  सचिव  और  मुख्य  पशु-चि  कित्सा
 पशु  चिकित्सा

 (
 अवेतनिक  सचिव
 वाणौ  विलास
 अवंतनिक  सचिव

 कस्तू  रथा  नीपर  क्‍्वौनस्टेटस

 मेनेजिंग  ट्रस्टी
 3

 अवेतनिक  सचिव

 रैडक्रास  सोसायटी
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 क्रम  सं०  संगठन  का  नाम  और  पता

 24.

 26.

 28.

 32.

 34.

 36.

 अवंतनिक  सचिव

 एमिनल  रेस्क्यू  और

 त्रम  सं०

 25.

 टेशन  588,  23  क्रास

 अवंतनिक  सचिव

 एस०पीं०सी  ०९०

 अवेतनिक  सबिव

 एस०पी०सी  त्रि  बैन्द्रम

 केरल  ट्रैवलस  बिल्डिग

 एस०सौ०

 अवेतनिक  सचिव

 एस०पी०सी  एर्नाकुलम
 36

 चित्तर  एर्नाकुलम
 8

 अध्यक्ष
 मध्यप्रदेश  भ्राणी  दया  मंडल

 93/72,

 अवैतनिक  सचिव

 एस  ०पी०शी  ०९०,  धम्बई

 31.

 437

 35.

 डा०  एस०एस०  राव  पारेल

 अवंतनिक  प्रचिव

 बम्बई  हुमेनीटेरियन  लोग

 मंदिरਂ

 125-127,  भुम्बादेली  रोड

 )

 37.

 14  990

 सगठन  का  नाम  और  पता

 अवेतनिक  सचिव

 हुबली  संस्था  करबर  रोड

 )

 ,  गवंतनिक  सचिव

 एस०पी०सी ०ए०  किनासे री
 पासघाट

 अवंतनिक

 एस०पी  ०सी  ०ए०-तोल्लिचे  तोल्लिचे री
 670101

 अवेतनिक  सचिव

 एस  ०पी  ०»सौ  ०0०  कोजीकांड
 के  ०टो  ०सी०  बिल्डिग

 ,  अरवेतरनिक  सचिव
 देवलालौ  एस०पौ०सी०एਂ
 केन्टोपेन्ट  बोर्ड
 देव  लाली

 संबकत  अवेतरनिक  सचिव
 अखिल  भारतीय  पशु  कल्पाण  एसोसिएशन  द्वारा
 बोम्बे  हुमेनीटेरियन  125-127,
 मुम्बादेवी  रोड

 अनेतनिक  सचिव
 भ्री  पातन  पंजरपोल

 16,  प्रिन्सेज  स्ट्रीट
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 क्रम  स ं०  संगठन  का  नाम  क्रम  ब्वं०  संगठन  का  नाम

 38...  प्रबन्ध  30.  अरवंतनिक  सक्षिव

 पूना  पंज रपोल  ट्रस्ट  पूना

 461/3,  सदाशिव  पेठ  सर  एम०एन»  मेहता  बेटरनिटी  अस्पताल
 पंत  तिलक  अल्का  2390,  न्यू  ट्रांसपोर्ट  लाइन्स

 40.

 42.

 48,

 टाकिज  के
 1030

 अ्रष्यक्ष

 ब्यूटी  विदाउट  ऋएल्टी

 4,  प्रिन्स  आफ  वेल्स  ड्राइव

 बनोव  1040

 अवेतनिक  सचिव

 कृषि  गोसेवा  99,

 43,

 तिलक
 :

 अवेतनिक  सचिव

 एस०पी०सी  पांडिचेरी

 डायरेक्टोरेट  आफ  एनिमल

 हजबंन्ड्री

 अवेतनिक  सर्चिव

 एस०पी०सौ०ए०
 धावबस्ती  राम

 )

 अवेतनिक  सचिव

 एस+०प्री०स्ती ०६०,  भबपुर
 सं०  :  2,  जे ०-२०-10,
 जबाहर  जयपुर

 अवैतनिक  सचिव

 एस०पी  ०सौ  कुड्ाशोर
 प्लाट  नं०  :  16,
 विल्लई  नगर  बैंक  कम्पनी

 के  सौमाडेलम

 भवानी  2

 .  अवेंतनिक  सबचिब

 नागपुर  एस०्पी०सी०»ए«»

 अयंसमाज  हंस।पुरी
 डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  सेंट्रम  एबेन्यू  नागपुर
 अवेतनिक  सचिव
 उड़ीसा  प्रोविनिसयल  एस०पौ०सी०ए०

 एनिमल  हजबंग्ड्रो  एण्ड
 वेट  रनिटी  सर्विसेज
 डायरेक्टोरिट  आफ

 .  अवेतनिक  सच्तिष
 माम॑धर

 उपायुक्त

 -  महासबिव
 राष्ट्रीय  अहिसा  प्रतिष्ठान
 446,  महावीर  सरदार  पटेल  मार्ग

 जोघए
 ,  अवेतनिक

 एस०पौ०सी०ए०  26  विगकन्नाड़ा
 मइलादुच

 .  अवंतनिक  सचिव
 तिरू ची

 स्‍्टानली  पुरुर
 तिरू
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 क्रम  सं०  संगठन  का  नाम  क्रम  सं०  संगठन  का  नाम

 2.  अवेतनिक  सचिव  53.  अवेतनिक  सचिब

 एस०पौ०सी  ०ए०  नाथं  आरकोट  फोयमबटूर  जिला  एस०पी०सी०ए०
 ब्रांच  सी०  डोराईसवामी
 टाउन  हाल  कार्यालय

 आरकोट

 54.  अवैतनिक  सचिव  55,  अवेतनिक  सचिव

 एस०पी०सौ ०ए०  तंजावुर  एस०पौ०सी  ०ए०  पदमाबाया  निलायम

 बिग  टेम्पल  कन्नन  कुरोची  रोड

 56.  अवेशनिक  सचिव  57.  अवेतनिक  सचिव

 एसश्पी०सी  ०ए०  पाट्टुकोट्टाई  एस०पौ  ०सी  ०ए०  मदुराई
 चिप्पियन  पाट्टुकोट्टाई  105,  नाथं  अवानो  मूलास्ट्रीट
 614601

 58.  अवेतनिक  सचिव  59,  अवेतनिक  सचिव
 नौलगिरी  पशु  कल्याण  एस०पी०सी  ०ए०  कुट्टालम

 मावननल्ला  24,  नाथ  कार  स्ट्रीट

 मसौनोगुड़ी  पो०-नीलगिरी

 60.  अवंतनिक  सचिव  61.  अवेतनिक  सबिव

 एस०पी ०सी  ०ए०  कोडाइकनाल  एस०पी०सी  सिरकली

 कोडाईकनाल  क्लब

 कोडाईकनाल  जी०पी०भो०  तंजावुर

 62...  अध्यक्ष  63.  अवेतनिक  सचिव

 पशु  सुरक्षा  सोसायटी  और  एस०पी  ०सी  तिरुबुरा  ईपृण्डी
 पशु  चिकित्सा  सेमिय।प्पानग  तिरुथ
 33,  एन०जी०ओ०  कालोनी  तंजावुर  जिल्ला

 अदामबाका  8

 64.  अवेतनिक  सचिव  65.  अवैतनिक  सचिव

 एस०पौ०सौ०ए०  नागाप्रद्टनम  भगवान  महावीर  अहिसा  प्रचार  संघ

 1915,  बाजार  स्टीट  21,  पेरियानियाक रण  स्ट्रीट
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 क्रम  सं०

 66.

 70.

 72.

 74.

 76.

 78.

 80«

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 सगठन  का  नाम  क्रम  सं०  प्ंगठन  का  नाम

 अवेतनिक  67.  अवैतनिक  सचिव
 परियार  जिला  एम०पी०सौ०ए०

 तालुक  कार्यालय  कंपाउन्ड

 इरोड

 महासचिव  69.

 जू  भाउटरौच  आरगेनाइजेशन

 पराइनियर  हाउस

 अवेतनिक  सचिव  71

 ब्ल्यू  क्रा  आफ  इंडिया
 एल्डामस  रोड

 महासचिव  73.

 पेटस  वेल्फेयर  क्लब  आफ

 इंडिया  5/39,  भोल्ड

 राजिन्दर  नगर

 नई
 सचिव  75.

 दि  एनौमल्स
 भामा  शाह  रोड  पो०-अजूडिया

 10009

 अवेतनिक  सचिव  77.

 मसूरी  एस०पौ०सौ०ए०

 मसूरी  ग्लेनਂ  कुलरी

 प्रसू  1-248179

 अवैतनिक  सचिव  79.
 श्री  दिगम्बर  जेन  बालाबोधिनी

 सभा

 अवैतनिक  सचिव  81.

 मथुरा  एस०पी०सी०ए०
 डे  पियर

 22,  अलगोशन  नगर  प्यूडयूरी

 भवेतनिक  सचिव

 मद्रास
 34,  बीपेरी  हाई  रोड

 कलेक्टर  और  भ्रध्यक्ष
 नौलगिरी  एस०पी०सी०ए०

 ओटकामुन्डी

 दिल्‍ली  एस०पौ०सी  «ए०
 कुदसिया  रोड

 अवेतनिक  सबिव
 दि  फ्रेडिकोप  एस०ई०सी  ०ए०

 के  प्रति  ऋरता  को  के  लिए
 271  व  27  :,  डिफेंस  क/लोनी

 फ्लाई  ओवर  के  नौचे
 नई
 अवेतनिक  सब्रिव

 कानपुर  एस०पी०सी  ०ए०
 माफंत  इन्द्रा  मोटर  कारपोरेशन  प्रा०ग्लि०
 128,  दि  ।

 4/6,  करोम  साज
 वर्मा  नसिंग  सिविल

 अवेतनिक  सचिव

 एस०पी०सी०ए०  मस्नारगुडो

 मन्‍्ता

 रगुडी
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 क्रम  सं०  संगठन  का  नाम  क्रम  संगठन  का  नाम

 82.  अवंतनिक  सचिव  83.  अवंतनिक  सचिव

 एस०पी  सी  ०  ए०  देह  रादून  एस  ०ए०
 जिला  एस०पी०सी०0९०  मार्फत  हिमालय  आम्सं

 25  गांधी  देहरादून  उ०  प्र०

 फतेहगढ़  जिला-उत्तर  प्रदेश

 84.  अवेतनिक  85.  अध्यक्ष

 एस“०पौ०सी०ए  ०,  मे  रठ  जीव  दया  हरिद्वार
 रेनबसेरा  पी०एल०  शर्मा  आायंनग  हरिद्वार

 सहारनपुर  उनप्र०

 86.  अवंतनिक  सचिव  87,  अवेतनिक  सचिव

 बरेली  एस०पी०सी०ए  »  कलकत्ता  एस०पी०्सी०ए  ०

 166,  बजारिया  इनायरथांग  276,  विपिन  बिहारी  गांगुली
 ओल्ड

 पश्चिमी

 88.  अवेतनिक  सचिब  89.  अवैतनिक  सचिव

 दि  फ्रेंड्स  ऑफ  द  आल  लवसं  भाफ  एनीमल्स

 597,  ब्लाक  30  चौरंमी  मेशंन

 न्यू
 कलकत्ता  क्याड

 ड़
 म

 बिहार  में  विभिन्‍न  लिलों  में  आंगनवाड़ी  कार्यक्रम  शुरः  करना

 8518.  भो  देवेस्द्र  प्रसाद  यावव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिह्मार  के  रोहतास  और  पझंझारपुर  जिले  आंगनवाड़ी

 कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  शामिल  किए  जा  रहे  हैं

 यदि  तो  इन  जिलों  में  उक्त  विकास  कार्यक्रम  कब  से  शुरू  कर  दिए

 जाएंगे  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कश्याण  मंत्रालय  में  स्त्रो  एवं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  अंत्री  शवा

 हां  ।  इन  जिसों  के  कुछ  ब्लाकों  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  चासू

 चू  कि  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  कार्यक्रम  का  विस्तार  चरणबद्ध  तरोके  से
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 हा  रहा  अतः  इन  जिलों  के  शेष  ब्लाकों  में  इस  कार्य को  चालू किए  लाने  के  बारे  में  देश  के

 अन्य  पात्र  ब्लाकों  के  दावों  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  के  अन्य  ब्लाकों

 के  साथ  बिचार  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सयुक्त  सलाहकार  तनन्‍्त्र  को  राष्ट्रीय  परिषद  के  पास  विचाराधौन  विषय
 } वाद  ]

 8519.  श्री  प्यारे  लाल  खंडेलवाल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  सलाहकार  तन्‍्त्र  कौ  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  पास  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों

 से  सम्बन्धित  कोन-कोन  से  मुह  विचाराधौन  पड़े  हैं  टथा  ये  कब  से  बिचाराघीन  ओर

 इन  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  कौ  राष्ट्रीय
 परिषद  तथा  अनिवायं  विवाचन  के  पास  केम्द्रीय  सरकार  के  करमंचरारियों  से  सम्बन्धित  सम्बित

 मुद्दों  की  एक  सूची  जिसमें  जब  से  ये  मुह  लम्बित  पड़  हैं  बे  तारीखें  दर्शाई  गई  विवरण  के  रूप
 में  संलग्न  है  ।

 संयुक्त  परामशं  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  एक  ऐसा  मंत्र  हैं  जहां  सरकार  के  विचाराथ॑
 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि  सेवा-शर्तों  में  सुधार  कमंचारी  कल्याण  इत्यादि
 से  सम्बद्ध  विशेष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  यहां  इन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  नोति  परिवतंन  सम्बन्धी
 सामान्य  किस्म  के  प्रस्ताव  भौ  किए  जाते  सरकारो  कमंचारी  पक्ष  के  विशेषकर
 सामान्य  प्रकार  के  प्रस्ताबों  के  सम्बन्ध  में  तब  तक  बातचीत  करना  जारी  रखता  है  जब  तक  कि
 उन  मामलों  पर  कोई  सहमति  अथवा  असहमति  नहीं  दो  द्वालांकि  विशेष  प्रस्तावों  पर  शौध्र
 हो  निर्णय  ले  लिए  जाते  परन्तु  सामान्य  प्रकार  के  प्रस्तावों  से  सम्बन्धित  निर्णयों  के  लिए  कोई

 समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 विवरण

 राष्ट्रोय  परिषद  को  बेठकों  में  उत्पन्न  मुद्दों  को  सूचो  को  राष्ट्रोय  परिषद
 के  पास  लम्बित  पड़ी  है  ;

 क्रम  सं०  संक्षिप्त  में  मु  कब  से  लम्बित  पड़े  है

 1  2  3

 1.  एक  स्थायी  वेतन  पुनरीक्षा  सिकाय  की  स्थापना  1987

 2.  यदि  कोई  लघु  शास्ति  ही  अधिरोपित  की  गई  हो  1987
 तो  उस  स्थिति  में  निलम्बन  की  अवधि  को  ड्यूटी  के

 रूप  में  लिए  जाने  के  लिए  दिनांक  3.12.85  के
 सरकारी  भादेशों  को  रह  करने  का  प्रस्ताव  ।
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 3.

 4.

 5.

 7

 8.

 8.

 11.

 ३3.

 13.

 14,

 15.

 94

 2

 डाक  विभाग  में  नए  पदों  के  सजन  पर  प्रतिबन्ध

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कमंचारियों  को  मकान  किराया

 भत्ता  दैना  जिनकी  पत्नौ/पति  को  आवासीय  मकान
 आबंटित  किया  गया  हो  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्त्गंत  आने

 व.लौ  डिस्पेंसरियों  को  सस्‍्कोम  में  सुधार  ५

 मकान  किराए  भत्ते  को  वापिस  की  गई  किस्त

 पर  भावकर  अधिनियम  के  के  अन्तगंत
 उम्र  कर्मचारियों  को  भी  आयकर  छूट  की  मंजूरी

 जिन्होंने  31.3.87  से  पहले  भी  मकान

 बनाया  हो  ।

 समह  में  चयम  ग्रंढ  को  लासू  करना  ।

 कमंचारियों  के  लिए  पास  बुक  जारी  करमे  के  सम्बन्ध  में

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  को

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  के

 विभिन्न  बिन्ञार्गों  में  नियुक्त  भूतपूर्व  सेनिकों  के
 वेतन  का  निर्धारण  तथा  1.1.86  से  पेंशन  में  संशोधन  ।

 परिवार  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  को  उनकी

 नियुक्ति  पर  महंगाई  राहत  कौ  मंजूरी  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारो  साम्‌हिक  बौमा  योजना  1980
 अंशदान  तथा  कुल  बीमा  राशि  की  दरों  में  50  प्रतिशत

 की  वृद्धि  से  संबंधित  प्रस्ताव  ।

 लेखा  संबगं  में  क्रियाशील  वेतनमानों  को  लागू
 करना  |

 सिक्किम  में  तेनात  किए  गये  केस्द्रीय  सरकारी  क्मकरियों

 के  सिक्किम  प्रतिपूर्ति  भत्त  में  वृद्धि  तथा  उन्हें  संयुक्त
 पवंतीय  प्रतिपूर्ति  भत्ता  देना  ।

 रेखवे  के  नवनिर्भित  अस्पतालों  के  लिए  डाक्टर  उपलब्ध

 न  होना  ।

 जनजातोय  क्षेत्र  भत्त  की

 14  1990

 3

 28,10.8  8

 19.8.88

 1989

 19.8.88  8

 1987

 19,8.87

 28.10.88

 28.10.88

 28.10.88

 19.8.87

 19.8.87

 19.8.87  7
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 17.  कोम्बेंट्र  के समीप  कौ  प्रंस  कलोमौ  को  कोम्बटूर  के  19,8.87

 शहरी  क्षेत्र  में  शामिल  करना  जिससे  कि  प्रेस  कलोनी  में
 काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को

 कोम्बेटर  की  दरों  पर  मकान  किराया  भत्ता/नगर

 प्रतिपूर्ति  भत्ता  मिल  सके  ।

 18.  मध्यावधि  जन  संझेया  के  अनुमान  के  आधार  पर  गगरो  19.8.87
 का  स्त  रोन्‍्नत  किया

 19.  अनुच्छेद  311  में  संग्रोधन  ।  19.8.87

 20.  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  लिए  मजदूरी  में  संशोधन  17.8.87

 21,  वेतन  वृद्धि  बोजना  का  उदारौकरण  17.8.88

 22.  प्रतिपृति  भत्ते  की  असम  के  शाहरों  1987
 का  पुनः  वर्गीकरण  इत्यादि  ।

 23.  दर-दराज  के  क्षत्रों  के  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  भत्ता  986

 24,  इलेक्ट्रीक/पाव  र/पानी  के  मौटरों  के  लिए  नगद  6.7.89

 सिक्‍यों  रीटी  का  भुगतान  ।

 25.  भवन  निर्माण  अग्निम  राशि  पर  ब्याज  6.7.89

 26.  प्रशिक्षण  के  दोरान  देगिक  भत्त  का  भुगतान  6.7.89

 27.  लीव  रिजवं  को  प्रतिन्नतता  में  ब॒द्धि  6.7.89

 28.  गांधी  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारों  कर्मचारियों  को  6.7.89
 मकान  किराया  भत्ता/नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  ह

 29.  उत्त  र  प्र  देश  के  कुछ  स्थानों  के  लिए  विशेष  6.7.89

 प्रतिपूरति  भत्त  के  लाग  होने  की  तारीख  ।  |

 30.  उत्पादन से  जुड़ा  हुआ  बोनस  28.10.1988

 31.  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  लिए  स्वामह॒हिक  बौमा  योजना  28.10.1988

 32,  निजीक  रण  28.10.1988 8

 33.  समयोपरि  भत्ते  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  ड्यूटी  भत्ता  1989

 34.  यति  रोध  वेतन  वृद्धियों  को  मूल  वेतन  के  रूप  में  28.4.1990
 लिया  जाना

 35.  1,1.1986  को  अथवा  उसके  बाद  संशोधित  वेतनबात  28,4.1990
 में  वेतनवृड्धियां  प्राप्त  किया  जाना
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 36,  तारापुर  में  तेनात  कमंचारियों  को  कू-श्र ंणी  के  नगर  के  28.4.  '

 दरों  पर  मकान  किराया  भत्त  कौ  मंजूरी

 37,  केरल  के  वेयनाड  जिले  के  लिए  पहाड़ी  भत्ता  28.4.  :990

 38,  नाबालिग  बच्चों  को  परिवार  पेंशन  आदि  के  भुगतान  के  28,4.1990

 लिए  नियमों  को  उदार  बनाना

 39.  दिनांक  15.3.1988  के  भारत  बन्द  के  अवसर  पर  28.4.1990

 अनुपस्थिति  मानना

 40.  वर्गीकरण  नियंत्रण  तथा  अपील  नियमावली  के  28.4.1990
 अन्तगंत  दण्ड  लगाना

 :41.  यूनियन  के  पदाधिकारियों  तथा  कार्यकर्ताओं  के  28.4.1990
 विरुद्ध  अनुशासनिक  मामले

 42.  सप्ताह  में  5  दिन  काय  करने  वाले  प्रशानिक  28.4.1990
 कार्यालयों  भें  कम  चारियों  के  लिए  शस्वेतन

 सप्ताहिक  छट्टि  यां

 43,  विशेष  अवसरों  पर  अतिरिक्त  छुट्टियों की  28.4.1990
 घोषणा--आपरेटिव  कार्यालयों  पर  लागू

 44.  ओद्योगिक  कामगारों  को  छुट्टी  के  लिए  भुगतान  ।  28.4.1990

 45.  एक्सक्लूडिड/कामन  कंटीगरियों  के  लिए  कार्य  1986
 समायोपरि  भत्ता  सप्ताहिक  अवकाश  छुट्टी  ।

 46.  मान्यता  नियम  1979

 41.  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  योजना  की  पुनरीक्षा  ।  1988  8

 48.  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  प्राप्त  1977
 अन्तिम  वेतन  के  स्तर  तक  पेंशन  में  वद्धि  करने  के  लिए
 स्व  ॒  वित्त  पोषित  योजना  ।

 49.  मूल  नियम  के  अन्तगंत  28.4.1990
 वेतन  का  निर्घारण  ।

 50.  मस्टररोल/कन्टीस्जेन्सिस  से  वेतन  लेने  वाले  नंमित्तिक  1987
 मजदूर  के  रूप  में  की  गई  सेवा  को  सेवानिवृत्ति  लाभ  के

 लिए  गिना  जाना  ।
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 बिहार  को  बिकास  योजनाएं

 ]

 8520.  झो  दसई  चोधरो  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बिहार  राज्य  के  लिए
 कम  योजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिहार  के  लिए  कितनी  योजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  अथवा

 मंजूर  का  जाएंगी  !

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 भागेथ  :  योजना  आयोग  राज्यों  को  वार्षिक  योजनाओं  के  लिए  स्कीम-वार

 स्वीकृति  मंहीं  देता  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सो०  एस०  आई०  आर०  बनाम  के०  जो०  एस०  भट्ट  मामले  में

 उच्चतम  न्यायालय  का  भमिर्णय

 8521.  भी  सदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  श्रताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  29.8.89  को  सी०  एस०  भाई०  आर«  बनाम  के०  जौ०  एस०  भट्ट  भामले  में
 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निणंय  में  पदोम्नति  के  लिए  अधिकार  वेध  ठहराया

 यदि  तो  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  श्रो०  के०  :
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  ए०  बंगलूर  द्वारा  श्री  के०  जी०  एस०  भट्ट को  मंजूर की  गईं  राहत  कि  श्री  भट्ट  के  सम्बन्ध  में  उप-विधि  71  (11)  के  अन्तगगंत  समस्त  अनुवर्ती
 साभों  के  स्राय  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किया  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  वेध  ठहराया  था  ।

 उच्चतम  म्यायालय  इस  उप-विधि  के  क्षंत्र  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण
 ए०  के  विचारों  सै  सहमत  नहीं  हुआ  था  ।

 सी०  एस०  आई०  आर०  ने  केन्द्रीय  श्वाद्य  प्रोद्योगिकौ  अनुसंधान  संस्थान  एफ०
 टी०  आर०  जिसके  अधौन  श्री  भट्ट  कार्यरत  को  सी०  ए०  टी०  द्वारा  दी  गई  राहत
 को  श्री  रट्ट  को  प्रदान  करने  का  निदेश  दिया  है  ।

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।
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 नामालं ड  मरे  केन्द्रो  विश्वविद्यस्लय  को  स्थापना

 8522.  श्री  समरेन्त्र  कुन्डू  :  वया  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 क्‍या  सरकार  ने  दो  वर्ष  पहले  नागालैंड  में  एक  केन्द्रीय  बिश्वविद्यालयय  खोलने  कौ

 घोषणा  की

 यदि  तो  क्या  इस  प्रणोजन  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  गई

 इसके  लिए  अब  तक  कित०ो  धनवाशि  मजूर  की  गई

 क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 (=)  यदि  तो  केन्द्रीय  विश्कबिद्यालरस-कब  तक  स्थ्।पित  कर-दिया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मत्रों  चिसन  माई  :  से

 (&)  नागालेंड  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  कौ  स्थापना  के  सबंध  में  एक  घोषणा  1987  में  की  गई
 थी  ।  इस  विभाग  के  अनुरोध  विश्वबिद्यालय  कौ  स्थापना  के  लिए  एक  विस्तृत  परियोजना

 भारत  सरकार  के  एक  एजूकेशनल  कंध्तलटैट  इन्डिया  लिमिटेड  द्वारा  तैयार  कौ

 गई  थी  ।  नागाले  ड  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कानून  भी  बना  दिया  गया  है

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आधोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  अशयोग  ने  1990  को
 अपनी  योजना  में  नागालेंड  विश्वविद्यालय  सहित  नए  केन्द्रीय  विश्वत्रद्यालयों  के  लिए  2  करोड़
 रुपए  का  प्रारम्भिक  प्रावधान  कियां  नागालेंड  विश्वधिशालय  की  स्थापना  के  लिए  अनुमानित
 आवश्यकता  61.34  करोड़  रुमये  स्ंसाक्षनों  को  सबस्तः  कठिनाइयों  छो  ध्यान में  रखकर
 विश्वविद्यालय  के  ख्रंकालन  के  लिए  आवश्यक  उपाय  शुरू  करना  सभव  नहें  झे  पाया  है  ।

 फश्मानु  मंपशिव्ट  निफ्टान

 8523.  शी  एम०  एम०  पल्‍लम  राजू  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  परमाणु  अपक्षिष्ट  के  निपटान  के  लिए  इस  समय  अपनाई  जा  रही

 विश्वियों/उपा  यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  अन्तर्राष्ट्रीय  और  संस्था्ों  के  क्या-क्या  गाम  हैं  जो  परमाणु  अपशिष्ट
 कै  उचित  निपैटान  को  सुनिश्वित  करंतौ  हैं  तथा  ईस  सम्बस्ध  में  मार्गनिर्देशਂ  निर्धारित
 करती

 कया  विद्यमान  परमाणु  संयंत्रों  द्वारा  किन्‍हीं  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  किया  गया
 और

 य॑दि  तो  तंत्संबंधी  ब्योरी  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :

 म्यक्लियर  अपशिष्ट  पदार्थों  क ेनिपटान  के  लिए  आजकल  जो  तरौके/उपाय  अपनाए  जाते  हैं  उनका
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 लक्ष्य  यह  रहता  है  कि  रेडियोधर्मिता  को  यथा  सम्भव  सांद्रित  तथा  नियंत्रित  रखा  जाए  और

 पर्यावरण  में  उम्मुक्त  होने  वालौ  उसको  मात्रा  को  उस  मात्रा  से  बहुत  कम  रहने  दिया  जाए  जिसका

 निर्धारण  इस  अस्तर्राष्ट्रीय  सिद्धांत  के  आधार  पर  किया  गया  है  कि  रेडियोघधर्मिता  कौ  मात्रा  उतनी

 कम  रहनी  चाहिए  जितनी  कि  व्यावहारिक  रूप  से  संभव  है  ।  सांद्रित  स्पक्लियर  अपशिप्ट  पदार्थों
 को  नियंत्रित  रखने  के  लिए  नियन्त्रण  के  विभिन्‍न  उपाय  किए  जाते  हैं  जिनके  अन्तगंत  उसे  ऐसी
 परिस्थितियों  में  रछा  जाता  है  कि  वह  यथेष्ट  ठोस  अवस्था  प्राप्त  कर  डसे  उपयुक्त  स्ंरोधकों  में
 बन्द  किया  जाता  है  तथा  नाभिकीय  सुविधाओं  के  अन्तगंत  श्थित  नियंत्रित  क्षेत्र  में  पूर्व  बलित

 कंक्रीट  से  बनी  टाइलों  से  बनाए  गए  कुण्डों  और  तहबानों  आदि  जंसी  तंयार  की  गई
 सरचनभों  में  रख  दिया  जाता  है  !

 भारत  में  न्यूक्लियर  अपशिष्द  पदार्थों  का  निपटान  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोडं  द्वारा
 निर्धारित  छन  तियमों  और  शर्तों  के  अनुस/र  किया  जाता  है  लो  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाण
 ऊर्ना  जिसका  भारत  एक  सदस्य  को  स।मान्य  सिफारिशों  के  अधुरूप

 नहीं  ।  मौजूदा  विजली  घरों  ने  न्‍्यक्लियर  अपशिष्ट  पदार्थों  के  निपटान  में
 सम्बन्धी  नियमों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  किया  है|  इन  नियमों  की  समीक्षा  परमाण  ऊर्जा

 नियामक  बोडं  की  सुरक्षा  समिति  द्वारा  की  जा  रही  है  ।  7

 ऊपर  दिए  गए  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही
 महीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  नेहरू  युवा  केन्द्रों  को  संख्या

 8524.  थ्री  बसंत  साढ  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  कृरेंमे

 महाराष्ट्र  में  कितने  नेहरू  युवा  केन्द्र

 इन  केन्द्रों  द्वारा  अब  तक  किए  गये  कायं  की  सनीक्षा  का  ब्लौरा  क्‍या

 महाराष्ट्र  के  इन  केन्द्रों  को  धत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  घनराशि
 आवंटित  की  गई  और  इनके  द्वारा  कितनी  घनशाशि  का  उपयोग  किया  ओर

 महाराष्ट्र  के  लिए  बर्ष  1990-91  के  लिये  इन  केन्द्रों  के  लिए  कितनी  धनराशि
 भावंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिसन  भाई
 </  व

 महाराष्ट्र  में  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के कार्य  की  पुनरीक्षा  नहीं  की  गई
 योजना  आयोग  द्वारा  स्वयं  योश्रना  का  ओर  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के  कार्य  क्रमों  का  स्रामाम्य  मूल्यांकन
 तेजी  से  करबाने  का  निर्णय  लिया  ग्रया
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 व  दी  गई  राशि  उपयोग  की  गई

 1988-89
 50.70  लाख  39.52

 लाख

 1989-90  27.79  लाख  चूकि  1929-90  वर्ष
 समाप्त  हुआ  इसलिए  उस
 की  सूचना  एकत्र  करने

 समय

 55  लाख  रुपये  ।

 त्तेशनल  बुक  ट्रस्ट  की  परियोजनाएं

 8525,  श्री  बसंत  साठ  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  के  पास  पिछले  अनेक  वर्षों  से  न  बिक्री  हुई  पुस्तकों
 ः

 भारी  स्टॉक  जमा  है

 यवि  तो  गत  तीन  दर्ष  से  अधिक  समय  ने  न  बिकी  पुस्तकों  का  ब्यौरा
 उनका  मूल्य  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  की  वर्ष  1990-91  की  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का
 क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसत  भाई  :
 नहीं  ।  अनबिकी  पुस्तकों  के  स्टॉक  को  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  आकार  वाली  प्रकाशन  संस्था

 के

 लिए  बहुत  बड़ा  नहीं  कहा  जा  सकता  जिसकौ  कुल  बिक्री  1989-90  में  2  करोड
 अधिक  थी  ।  भु

 तौन  बषं  से  अधिक  पुरानी  का  भाषावार  मूल्य  (1986  में  और  इससे  प

 निम्म  प्रकार  है  :--

 लाखों

 कप  2.04

 बंगालो  कि

 अंग्रेन्नी  5.60  ॥

 गुजराती  या

 धां॥

 बल  0.47

 मलयालम

 की मो मा / ह



 कल  ०  ०  न  के  लिखित  उत्तर
 .
 की

 |»
 हट
 ।

 खिला

 में  लगभग  17.50  लाख  रुपये  की  वाषिक  औसत  से  कंवल  120.31  लाख  रुपये  की  वद्धि
 ।  वर्ष  1989-90  के  दौरास  बिक्री  में  205  लाख  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।

 ह

 वषष  1990-91  के  लिए  न्यास  की  कुछ  महत्वपूर्ण  परियोजनाएं
 त॒  हैं  cara

 न्यास  की  विभिन्‍न  क्रममालाओं  और  विभिन्न  भाषाओं  में  पस्तकों  का
 प्रकाशन  ।

 ०

 पुस्तक  मैलों/उत्सवों  का  आयोजन  !

 .  1990  में  राष्ट्रीय  पुस्तक  सप्ताह  का  आयोजन  ।

 स्कूलों  भोर  कालेजों  में  पाठक  क्लब  अभियान  को  प्रौन्‍नत  करने  के  लिए
 .  लैंटर  निकालना  ।

 सेमिनारों  और  का्यशालाओं  का  आयोजन  ।

 $))  बच्चों  और  नव-साक्ष  रों  के  लिए  पुस्तकों  के  प्रकाशन  के  लिए  निजी  प्रकाशकों

 तथा  स्वैच्छिक  एजेंधियों  को  वित्तीय  सद्दायता  प्रदान  करने  की  योजता  का

 ़्  कार्यान्वयन  ।

 हूँ  अंग्र जी  तथा  अन्य  भाषाओं  में  बच्चों  के  लिए  प्रकाशित  चुनिन्‍्दा  पुस्तकों .
 की  एक  विवरिणका  का  प्रकाशन  ।

 .  होम  दिल्‍लो  के  निकट  बन  क्षत्र  का  कस  होना

 पी०  ए०  एन्टनी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 1  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  शहरी  विशेष  रूप
 र  के  वन  धीरे-धीरे  कम  और  नष्ट  हो  रहे  हैं  अथवा  शहर  के  ऐसे  वनों  में  आने

 प्रत  अधिकारियों  कौ  उदासीनता  और  कुप्रबंध  के कारण  उनके  रखरखाव  के

 का  पालन  नहीं  करते  और



 प्रएनों  के  लिश्षित  उत्तर  14  1990

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोठमाथ  :  ओर  दिल्ली  प्रशासन
 ने  सूचित  किया  है  कि  विशेषकर  होजथ्ास  में  वनों  के  निरन्तर  अवक्रमण  कौ  उनको
 कोई  जानकारी  नहीं

 प्रशासन  ने  वक्षों  की  सुरक्षा  और  हौजखास  क्षेत्र  की  हरियाली
 को  बनाए  रखने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  हैं  ।  इनमें  निम्नलिबित  शामिल  हैं  :--

 1.  वतंमान  क्षतिग्रस्त  कंटील  तानों  की  बाड़  को  हटाकर  चारदीवारौ/प्रिल  को
 बाड़  लगाना  ।

 2.  जल  आपूर्ति  की  कमी  को  पूरा  »रने  के  लिए  छः  नल  कपों  की  व्यवस्था  करना  ।

 3.  वनों  की  बेहतर  रखवाली  के  लिए  कर्मचारियों  को  अधिक  सतक  बनाना  ।

 कर्नाटक  में  डोजल  पर  आधारित  विद्युय  संयत्र  को  संजूरो

 8527,  भ्रो  जर्नादन  पुजारो  .  वया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  योजना  आयोग  ने  कर्नाटक  में  यलहंका  के  निकट  डीजल  पर  आधारित  विद्यूत

 संयंत्र  कौ  स्थापना  को  मंजूरी  दे  दी  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  फारण  ओर

 उक्त  परियोजना  मंजूरो  के  लिए  कब  से  लम्बित  पड़ी  है  ?

 पोलना  भंत्रालल  में  राज्य  मंत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 भागेय  :  हां  ।  यलहंका  में  120  मे०  वा०  डीजल  इंजन  विद्युत  संयंत्र

 की  स्थापना  द्वेतु  परियोजना  को  1958  में  122.03  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  नल्ञागत

 के  लिए  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  ।

 और  ये  प्रश्न  यहीं  उठते  ।

 इत्तर  प्रदेश  में  नेहरू  युवा  केंद्र

 8528.  श्रो  शिव  शरण  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  और

 उत्त  र  प्रदेश  में  इन  केन्द्रों  को  वर्ष  1988-89  8-89  ओर  1989-90  के  दौरान  कितनी
 घनराशि  आवंटित  की  गई  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्रो  चिसमन  भाई  :
 56.

 1988-89.  --141.74  लाख  रुपये

 1989-90  24.44  लाख  रुपये

 सूखा  प्रवण  क्षंत्रों  मे ंसामाजिक  वानिको  कार्यक्रम

 8529.  भ्रो  एम०  जो०  रेडडो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;
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 24  1912  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर
 की  5  ++  5

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  रायलसीमा  के  सूखा  प्रवण

 जिले  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भाठवीं  योजना  में  सामाजिक  वानिकी  कायंक्रम  के  अन्तगंत  रायलसौमा  जिले  के  लिए
 कया  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  और  सातवीं  योजना
 अवधि  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  रायलसीभा  क्षंत्र  के  बित्तूर  और  अंनतपुर
 के  सूखा  पड़ने  वाले  जिलों  के  सम्बन्ध  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  का  विवरण  निम्न
 प्रकार  है  :--

 वास्तविक  वित्तीय

 त्र  है  ०  पौद  लाखों  करोड़ रु७  में
 में  में

 लक्ष्य  15650  740  20.40

 उपलब्धियां  14040  685  16.30

 भाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 राष्टोय  अपशिष्ट  प्रबन्धन  परिषद

 8530.  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  अपशिष्ट  प्रबन्धन  परिषद  ने  अपशिष्टों  के  प्रभावी  उपयोग  के  तरीकों
 का  पता  लगाने  हेतु  उप-दलों  का  गठन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  अपशिष्टों  से  हो  रहे  प्रदूषण  को  न्यूनतम
 करने  सम्बन्धी  का्य-प्रणाली  के  क्‍या  सुझाव  दिए  गये

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्त्रो  मोलमणि  :  ओर  राष्ट्रीय  अपशिष्ट
 प्रबन्ध  परिषद  ने  अपशिष्टों  के  प्रभावी  उपयोग  के  लिये  तीन  उप  दल  अर्थात्‌  शहरी  और
 नगरीय  भ्रपशिष्ट  प्रबन्ध  औद्योगिक  अपशिष्ट  और  ग्रामीण  अपशिष्ट  प्रबन्ध
 गठित  किये  हैं  ।  ये  उपदल  (1)  अपकशिष्टों  का  पता  लगायेंगे  (2)  अपशिष्टों  को  कमर  उनके

 के  लिये  प्रौद्योगिकौ  विकल्पों  का  सुझाव  उन  क्षेत्रों  की
 श्रेणियां  निश्चित  करेंगे  जहां  विशेष|डपायों  की  जरूरत  और  (4)  कानून  कर  और  प्रोत्साहनों
 सहित  सरकार  द्वारा  जारो  किये  जाने  वाले  शासकीय  आदेशों  के  लिए  आधार  के  रूप  में  कार्य  के
 मुह्द  तैयार  करेगे  ।

 पश्चिम  क्ष त्र  सांस्कृतिक  केन्द्र  और  उसको  प्रगति

 8531,  भरी  कंलाश  मेघवाल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  तीन  वयों  के  दौर  न  उदअ.र  स्थित  पश्चिमी  क्षेत्र  सांस्कृतिक  केन्द्र  द्वारा  कार्य
 में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 इस  कर्द्र  से  सम्बद्ध  कलकारों  और  अन्य  करमंचारियों  को  संथा  कितनो  उक्त
 दोनों  वर्गों  के  वेतन  पर  पिछले  तीन  वर्षों  क॒  दौरान  वर्ष-वार  कितनी-कितनी  धनराशि  खं
 कौ  गई

 क्‍या  इस  केन्द्र  ने  भवन  उपकरगों  की  खरीद  पर  भारी  पूजी  खचं  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  केन्द्र  के  का्यंक्ल।पों  का  संवालत  क्रिस  प्रकार  किया  जाता  है  और  इस  सम्बन्ध  में
 निर्णय  किस  प्रकार  लिया  जाता  है  ?

 सानब  संताघन  विकास  संत्रातय  में  राज्य  संत्रो  विसन  भाई  से

 सूचना  एक्रत्र  को  जा  रहो  है  और  लोक  सभा  के  समक्ष  ययाशीघ्र  रब  दी  जाएगी  ।

 वमानिक/अन्तरिक्ष  उपकरणों  का  निर्माग  करने  वाले  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योग

 8532.  श्री  मललापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश
 में  वेमानिक/अन्तरिक्ष  उपकरणों  का  निर्माण  करने  बाले  सरकारो  क्षत्र  के  एककों  के  नाम
 क्‍या  हैं  ?

 रक्षा  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जो  र/जा  रक्षा  मंत्रालग  के

 थायुयान  सम्बन्धौ  उपकरणों  का  मुख्य  रूप  से  निर्माण  करने  वाने  मेंस  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स
 लिमिटेड  के  अलावा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  ऐसे  अन्य  भारत  इलेट्रॉनिक्स  भारत
 डाथनॉजिक्स  लिमिटेड  ओर  भिश्र  धातु  निगम  लिबिटेड

 केन्द्रोय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  छापे

 8533.  श्री  हुक्‍्मदेव  नारायण  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  तौन  वर्षों  के  वर्षद्रर  कितने  सरकारी  कर्मचारियों  और  कितने-गैर
 सरकारी  लोगों  के  घरों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  द्वारा  छापे  मारे  गये

 इनमें  से  कितने  सरकारी  कमंचारिग्रों  भोर  कितने  य्र-सरकारी  लोगों  के  विरूद्ध
 मामले  दर्ज  किए  और

 कितने  सरकारी  कमंचारिथों  ओर  छितवे  गेर-सरकारी  लोगों  के  विरुद्ध  किन-किन
 कारणों  से  मामले  दर्ज  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 प्रधान  मंत्रों  विश्वताथ  प्रतत्ष  से  सूचना  एकत्र  को  बा  रहो  है
 शौ'र  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सरकारो  अधिकारियों  के  विरुद्ध  केर्द्रोय  जांच  ब्यूरो  में  लम्बित  सामसे

 8534.  भ्रो  हुक्मदेथ  माराकजण  बदय  :  कया  अमन  मंत्रो  यह  कताने  को  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  निक्‍्टाने  के  लिख  ब्रामब्षे  बिचाबक्ीन
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 यदि  तो  सरक।रौ  अधिकारियों  तथा  अस्य  लोगों  के  विरुद्ध  ऐसे  कितने  मामले
 जांच  हेतु  लम्बित  और

 सरकार  का  इन  मामलों  को  शौघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विधार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  बिश्वनांथ  प्रताप  से  यूचना  एकत्रित  कौ  जा  रही  है
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  सरकारों  कमंचारियों  के  विरुद्ध  जांच

 8535.  क्रो  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  चालू  वर्ष  1990  के  पहले  तौन  महीनों  के  दौरान  कितने
 मामलों  में  सरकारो  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जांच  प्रारम्भ  की  भौर

 केन्द्रीय  जांच  ब्यू?ो  द्वारा  कितने  मामलों  में  पूछताछ  और  जांच  पूरी  की  गई  ओर
 कितने  ब्यक्तियों  को  दण्डित  किया  गया  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  210  मामले  ।

 उपयुक्त  बताई  गई  अवधि  के  दोराम  पिछले  वर्ष  के  लम्बित  मःमलों  सहित  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  द्वारा  1496  मामलों  में  जांच  कर  लो  गई  165  मामलों  में  जांच को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  गया  ।  वर्ष  1990  के  पहले  तीन  महीनों  के  दोरान  कुल  130  सरकारी  कमंचारियों  को
 दण्डित  किया  गया  ।

 घनीो  और  निधंन  व्यक्तियों  के  बीच  अंतर  समाप्त  करने  को  योजना

 8536.  भ्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  धनी  ओर  निधन  व्यक्तियों
 के

 बीच  अन्तर  दूर  करने  की  कोई  योजना
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसे  कब  तक  कार्पाध्वित  किए  जाने  की
 सम्भावना  है

 ”

 बोलना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्थास्ववन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र
 भांगेय  :  ओर  अमीर  ओर  गरौब  लोगी  के  बोच  अन्तर.स  को  पाटमा

 भाठवीं  योजना  जिसके  लिए  दृष्टिकोण  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  एक  महत्वपूर्ण
 उहं  श्य  होगा  ।  रोजगार  सृजन  को  उच्च  प्राथमिकता  देना  निवेश  योग्य  संसाधनों  के  आ  बटन  का
 ग्रामीण  क्षेत्रों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  कै  पक्ष  में  अन्‍्तरण  करना  आठवीं  योजना के  प्रमुख  बल  रहेंगे  ।
 इसके  इस  सम्बन्ध  में  जो  अन्य  उपाय  किय्रे  जाने  है  उनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 कालेधन  की  वृद्धि  के  विरुद्ध  एक  सतत्‌  और  बहुमुओ  बेनामी  लेन-बेन  से  प्बन्धी
 नियम  में  शंशोधन  तथा  प्रभावी  कर-प्रशासव  जामिल  किये  जाने  कौ  आज्ञा  है  । दा  ऐै धहषा व  जे  हर  ध्यात
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 बिल्‍लो  विश्वविद्यालय  में  समःन  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  योजना

 अनुवाद ]

 8537.  प्रो०  सावित्रो  लक्ष्मण  :  क्‍या  प्रधान  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  द्वारा  की  गई  मांग  के  अनुसार
 दिल्ली  विश्गविद्यालय  में  दोहरी  वेतन  योजना  को  समाप्त  करके  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन
 नियम  लाग  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धा  ब्योरा  बया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसन  भाई  :  और
 वेतनमानों  के  संशोधन  की  योजना  में  थोग्वता  पदोन्नति  1983  के  अन्तगंत  रहते

 के  लिए  मौजूदा  शिक्षकों  को  एक  विकल्प  देने  की  व्यवस्था  परस्तु  उतको  निम्न  वेतनमान  दिया

 जाएगा  ।  इस  विकल्प  के  यदि  कोई  शिक्ष  क  पुरानी  योजना  के  अन्तगंत  पदोन्नति  का

 लाभ  प्राप्त  करना  चाहता  है  तब  उसे  संशोधित  योजना  के  अन्तगंत  बड़े  हुए  वेतनमानों  के  फायदों

 को  छोडना  पडेगा  ।  इसौ  प्रकार  यदि  वह  संशोधित  वेतनमान  और  पदोन्‍नति  की  नई  योजना  को

 पसन्द  करता  तब  उसे  पुरानी  पदोन्‍नति  योजना  के  अन्तगंत  फायदा  छोड़ना  पड़ेगा  ।  शिक्षक

 को  ही  स्वेच्छिक  विकल्प  का  प्रयोग  करना  होगा  ।  क्‍योंकि  वेतनमानों  के  संधोधन  को  योजना  देश

 भर  के  विश्वविद्यालयों/कालेजों  में  लागू  दिल्‍ली  विश्वविद्यःलय  के  अध्यापकों  को  योग्यत्ता

 पदोस्नति  1983  के  अन्तगंत  पदोन्नति  के  ल|भ  तथा  नई  योजना  के  अन्तगंत  बड़े  हुए
 वेतनमान  देने  को  अनुमति  देने  के  वास्ते  उनके  लिए  कोई  अलग  प्रावधान  करने  को  कोई

 व्यवस्था  नहीं  है  ।

 मिदनापुर  को  पिछड़ा  क्षंत्र  घोषित  किया  जाना

 8538,  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कया  प्रधान  मंत्रों  पिछड़े  क्षत्रों  के  विकास  के  लिए  केम्द्रीय

 सहायता  के  बारे  में  9  अप्र  1990  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  373  के  छत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह्‌
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस  आधार  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  कौ  पिछड़  क्षेत्र  के  रू  म

 क्‍या  ऐसे  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  कोई
 विशिष्ट  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  ओर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रस्तावित  आवन्टन  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 भागेय  :  राज्य  सरकार

 ने
 प्रति  व्यक्ति  भाय  के  मापदण्ड  के  आधार  पर

 मिदनापुर  जिले  का  भाथिक  तथा  ओद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  होने  के  रूप  में  किया  था
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 जहां  औद्योगिक  विकास्त  के  लिए  अनिवायं  न्यूनतम  आधारभूत  संरच  नात्मक  सुविध'एं
 लब्ध  हैं  ।

 किसी  भी  राज्य  में  किसौ  जिले  के  विकास  के  लिए  विशिष्ट  कार्यक्रम  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  द्वारा  तंयार  किए  जाते
 हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 घटिया  सामान  सप्लाई  करने  वालो  फर्मों  के  विरुद्ध  काथंवाहो

 8539.  भ्रो  हुक्मदेव  सारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  सामान  सप्लाईकर्त्ताओं  के  बारे
 में  16  1990  के  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  4961  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :  ह॒

 घटिया  सामान  सप्लाई  करने  की  दोषी  पाई  गई  फर्मों  के  विरुद्ध  आप राधिक  मामले
 तन  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  ऐसी  कायंवादह्दौ  सामान्य  व्यापारिक  मामलों  में  की  जाती

 और

 इन  फर्मो  को  कितने  मुल्य  का  सामान  सप्लाई  करने  के  ठेके  दिए  गए  और  इनके
 द्वारा  घटिया  सामान  सप्लाई  करने  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राजा  :  विशिष्टयों  के  अनुरूप  सामान
 को  सप्लाई  न  करना  कोई  दण्डनीप  अपराध  नहीं  माना  जाता  ।  इस  मामले  के  तथ्यों  तथा
 मामलों  कौ  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पांच  फर्मों  में  से  एक  फर्म  के  विरुद्ध  भारतीय
 दण्ड  संहिता  को  घारा  420/463/471  के  एक  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  की  गई  थी  ।  यह
 मामला  न्यायाधीन  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 घटिया  माल  को  सप्लाई

 8540.  भ्रो  हुक्मदेव  नाशायण  यादव  :  कया  प्रधान  मंत्री  बटिया  माल  की  सप्लाई  के  बारे
 में  16  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4962  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 इन  फर्मों  को  कितने  रुपये  मूल्य  के  सामात  की  सप्लाई  का  क्रयादेश  दिया  गया  और
 इसकी  सप्लाई  के  लिए  कितना  समय  निर्धारिय  किया  गया  है

 घढिया  माल  कौ  घो्वाघडही  और  करार  तोड़ने  बाली  इन  फर्मों  के  विरुद्ध
 आपराधिक  मामले  दर्ज  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  भ्रोर

 क्‍या  इन  फर्मों  के  साथ  विभागीय  अधिकारियों  की  मिलौभगत  का  पता  लगाने  के
 लिए  कोई  उच्चस्तरीय  जांच  फराने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 रफ्ता  मंकऋलय  में  राज्य  मंत्रो  र/जा  :  (१)  86  फर्मों  को  दिए  गए  आडंरों
 का  कुल  मूल्य  लगभग  करोड़  रुपए  इनके  अन्तगंत  सामान  की  सप्लाई  की  अवधि

 मूल्य  से  करोड़  के  बीच  री  गई

 विनिर्देशों  के  अनुरूप  न  पाए  गए  सामान  की  सप्लाई  को  सम्विदा  कौ  शर्तों  के

 अनुसार  रह  किया  जा  सकता  है  '  इससे  यह  अपने  आप  में  कोई  भापराधिक  मामला  नहीं  बन

 जाता  ।

 किया  मामलों  में  जांच  के  आदेश  दिए  गए  हैं  '  शेष  मामलों  प्रारम्भिक  जांच  के

 आदेश  दिए  गए

 पाकिस्तान  द्वारा  प्रक्ष  फ्यास्त्र  प्राप्त  करना

 ]
 धो  बो०  एन०  रेड्डी
 भरी  हरोश  राबत  ”  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
 झो  सरज  प्रसाद  सरोज  |

 क्‍या  सरकार  को  चोन  द्वारा  पाकिस्तान  को  अपने  प्र  क्षेपणास्त्र  बेचने  की  सथाकथित

 योजना  की  जानकारी

 क्‍या  लगभग  800  किलोमीटर  तक  मार  करने  वालौ  मध्यम  दूरी  के  इन  नए  प्रक्षेप

 णास्त्रों  स ेभारत  पर  आक्रमण  किया  जा  सकता  है  और  इसे  युद्ध  में  पराजित  किया  जा  सकता न
 गं

 ७  के
 जैसाकि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  रक्षा  डद्योग  के  स्रोतों  से  मालम  हुआ  भोौर

 कदि  तो  बुद्ध  की
 सम्भाव्यत

 ।  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 डपचा  रात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री(डा०  राजा  :  ओर  सरकार  ने  इस  मामले
 मों  की  रिपोर्ट  देथ्ी  हैं  ।  सम्बन्ध  में  कोई

 पक्‍की
 सू  नहीं

 प्रें  समाचार
 माध्य

 ं
 की  पं  व  दे

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  पक्‍की  सूचना  नहीं  है  कि  चीन

 पाकिस्तान  को  ऐसे  प्रक्ष  पास्त्र  बेचने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  है  ।

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  नजर  रखतौ  है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव

 पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  अपनी  रक्षा  योजनाओं  को  अद्यतन

 बनाती  रहतौ  है  ।

 रक्षा  अधिकारियों  तया  अन्य  पदाधिकारियों  के  लिए  सरकारो  बावास

 8542.  लो  यशयंतरात्र  फटिल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्लो  में  रक्षा  विभाग  के  विवाहित  अधिकारियों  तथा  अन्य  पदाधिकारियों  के

 लिए  सरकारो-आवासों  की  कमी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
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 विवाहित  अधिकारियों  तथा  अन्य  पदाधिकारियों  के  लिए  किराए  पर  लिए  गए
 सरकारी  आवासों  को  संख्या  क्‍या  और

 इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  हां  ।

 ब्यौरा  इस  प्रकार

 1)  अफसरों  के  लिए  2254  मकानों  की  कमी  है

 2)  जून्यिर  कमीशन  अफस  र/भअभ्य  रेंकों  के लिए  5647  मकानों  की  कमी  है  ।

 किराए  पर  लिए  गए  मकानों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1)  अफसर  -172:  मकान

 जनियर  कमीशन
 अन्य  रंक  --  856  मकान

 निजी  मकानों  को  किराए  पर  लिए  जाने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।  सेवा  अफसरों
 को  किराए  कौ  प्रतिपूर्ति  के आधार  पर  निजी  मकानों  में  रहने  कौ  अनुमति  है  ।  जूनियर  कमीशन
 अफसरों/अन्य  रेंक  के  कामिकों  को  क्वार्टर  न  मिलने  पर  उन्हें  मुआवजा  दिया  जाता  धन
 लब्ध  होने  पर  नए  निर्माण  कार्य  की  योजना  तंयार  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  विज्ञालय  संगठन  के  क्ष  त्रोय  य

 8543  श्रो  संतोष  कमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  भारत  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कुछ  क्षत्रीय  कार्यालय  छोलने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विध्ार  है

 क्‍या  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  बरेली  मैं  खोल  ने  के  सम्बन्ध  में  स्थानीय
 प्रतिमिध्चियों  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  वहां  ऐसा  कार्यामय  कब  तक  खोले  जाने  कौ  सम्भावना  है  ?

 झानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसन  भाई  :  और

 हां  ।  झत्तर  प्रदेश  बरेली  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  की
 जांच  की  जा  रहौ

 हां  ।

 मए  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 मेरठ  में  इजीनियरिंग  फालेज  खोलना

 8544.  श्री  हरोश  पाल  :  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मेरठ  में  एक  इंजीनियरिंग  और  प्रौद्योगिकी  कालेज  खोलने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिमन  भाई  मेहता  )  (%)  और

 हां
 ।  राज्य  सरकार  से  इस  प्रस्तावित  कालेज  के  लिये  निधियों  की  उपलब्धता  को

 सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  था  |  यह  समझा  जाता  है  कि  यह  मामला  राज्य  सरकार
 के  विचाराधौन  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पुष्टि  प्राप्त  होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  आगे

 इस  प्रस्ताव  की  जांच  को  जाएगी  ।

 दिललो  में  एतिहासिक  स्मारकों  का  संरक्षण

 ४545.  प्रो०  विजय  कमार  सल्होत्रा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  अनेक  ऐतिहासिक  स्मारक  जीणं-शीर्ण

 अवस्था  में

 (a)  यदि  तो  ऐसे  स्मारकों  का  ब्योरा  क्‍या  है  भोर  उनके  ऐसी  क्षतिग्रस्त  ह्वालत  में

 होने  के  क्‍या  कारण

 ऐसे  स्मारकों  के  संरक्षण  के  लिए  किए  था  रहे  उपा  ग्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इन  स्मारकों  को  हुई  क्षति  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  इन  स्मारकों

 का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  ओर

 इनके  संरक्षण  के  लिए  लागू  को  जा  रही  कार्य  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमत  भाई  :  से
 नहीं  ।  केन्द्र  सरकार  के  संरक्षणाधीन  प्राचौन  भौर  ऐतिहासिक  स्मारकों  का  संरक्षण  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  उसी  स्थिति  में  किया  जा  रहा  है  जिस  स्थिति  में  ये  केम्द्रीय  संरक्षण  के
 लिए  अपने  नियंत्रण  में  लेने  के समय  थे  ।  संरक्षण  ओर  परिरक्षण  की  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  आवधिक  निरीक्षण  किए  जाते  हैं  तथा  नियमित  रूप  से  आवश्यक  मरम्मत  सम्बन्धी
 कार्य  किए  जाते  वर्ष  1990-91  के  संरक्षण  कार्यक्रम  में  निर्धारित  तथा  शामिल  संरक्षित
 स्मारकों  की  एक  सूची  विवरण  के  अप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 »  सुलतान  घरी  का  मकबरा

 2.  अलाई  दरवाजा
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 3.  तुगलक  का  किला

 4.  जफर  महल

 5.  माघी  मस्जिद

 6.  वजी रपुर-का  गुम्बद

 7.  विजय-महल

 8,  कोटला  मुबारिक  शाह  का  मकबरा

 9.  बेगमपुरोी  मस्जिद

 10.  दादी-पोतौ

 11.  बारा  खम्बा

 12.  पुराना  किला  में  बज
 15.  हुमायु  का  मकबरा

 14,  नीला  गुम्बद
 15.  लखरवाला-बुजं
 16.  सुन्दरवाला  महल
 17.  लाल  किले  में  मोती  मस्जिद

 18.  लाल  किले  का  हमाम

 19.  लाल  किले  में  मुमताज  महल

 20.  कोटला  फिरोज  शाह

 21.  बादलों  सराय

 22.  त्रिपोलिया  द्वार

 23.  चोबुर्जी-मस्जिद
 24.  शीश  महल

 25.  लाल  किला

 26.  कुतब  भीनार

 वायुसेना  केटोन  के  कर्मचारियों  को  वेतत  ओर  अन्य  सुविधाएं

 8546,  श्रो  ह्रोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  वर्ष  1987  में  दायर
 कौ  मई

 विशेष  सिविल  याचिका

 संख्या  1544  पर  अपना  विनिर्णय  दिया  था  कि  वायुसेना  की  कंटौनों  के  कर्मचारियों  को

 गिक  श्रमिकों  के  रूप  में  माना  जाए  और  बे  श्रम  कानूनों  के  अस्तसंत  चिकित्सा
 हे और  अवकाश  यात्रा  रियायत  पाने  के  हकदार

 111



 प्रश्तों के  लिबश्चित  उत्तर  14  1990
 न  >०>-नननमम-म-ी  ननलानन  ०००००

 यदि  तो  क्या  औज्ञार  और  आवडी  में  स्थित  बायुसेना  कैंटीनों

 के  कर्मचारियों  को  गुजरात  उच्च  न्याय/लय  के  अनुदेगों  के  अनुमार  वेतन  और  अन्य  सुविधाएं  दी

 जा  रही  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  क।रण  हैं  ?

 रक्षा  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  राजा  :  जो  नहीं  ।  इस  मामले  में

 गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  सहायक  श्रमायुकत  को  केवल  यह  निदेश  दिया  था  कि  दोनों

 पक्षों  के  विवाद  औद्योगिक  विवाद  1947  अन्तर्गत  सप्ताघान  के  लिए  उपयुक्त
 प्राधिकारी  को  भेजा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आरक्षित  क्षत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिक  संयोजन  एकक

 8547.  झलो  हरोश  रावत  :  क्‍या  प्रधान  भन्त्री  यह  बत  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  उन  क्षेत्रों  को  इलेक्ट्रॉनिक  संपोजन  एकफ़ों  की  स्थापना के  लिए  आरक्षित  क्षेत्र

 भोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जहां  बड़े  ओर  मझोले  उद्योग  नहीं  स्थापित  किये  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  ऐसे  क्षेत्रों  में  इलेड्ट्रॉनिक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  इस  वर्ष  क्या

 वैकल्पिक  प्रबन्ध  करने  का  विचार  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  जो०  के०  :  से

 सरकार  द्वारा  जारी  को  गई  अधिसूचनाओं  के  एकाधिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार

 पद्मयति/विदेशौ  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  न  आने  व,ली  कंपनियों  के  मामले  में  उद्योगों  के

 कुछ  क्षेत्रों  जिनमें  कुछ  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  भी  शामिल  पृ जीनिवेश  तथा  भायात  की  मात्रा  से

 सम्बन्धित  कुछ  सीमाओं  के  अन्तगत  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  छट  प्राप्त  है  बशतें  ऐसै  उद्योगों  की

 स्थापना  विनि  दिष्ट  नगरों  के  मानक  शहरो  इलाकों  की  सीमा  से  कुछ  दूर  की  जाती  किन्तु
 कोई  ऐसी  सामाम्य  नीति  नहों  जिसके  तद्गत  किन्हीं  विनिर्दिष्ट  क्षेत्रों  में  बड़े  तथा  मध्यम  आकार

 के  उद्योगों  की  स्थापना  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  हो  ।  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  की  स्थाफना  उन  क्षेत्रों

 में  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  संवध्॑नात्मक  प्रयास  किए  जाते  जहां  ऊर्जा  की  उपलब्धता

 ओर  प्राकृतिक  साधन-स्रोतों  का  आधार  ही  ऐसा  है  कि  अधिकांश  अन्य  उद्योग  उसके  उपयक्त  नहीं

 होते  ।

 कृषि  ऋण  योजना

 ]
 8548.

 घी  दो
 एस०
 एल  बाकी  )

 '
 क्या  प्रघरन  अन्जो  यह  बताते  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  योजना  आयोग  ने  चाल  वाधिक  योजना  में  कृषि  ऋण  योजना  को  सिफारिश
 की

 है/करने  का  प्रस्ताव  है

 इस  ऋणि  के  वितरण  को  प्रक्रिया  क्‍या  और

 इससे  कृषि  क्षेत्र  को  किस  सौमा  तक  लाभ  प्राप्त  हो  सकेगा  ?

 पोरना  म्न्त्रालय  में  राज्य  भ्म्भो  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्त्रालय  में  शाज्यमन्त्रो
 भागेय  :  भ।रत  सरकार  को  एकल  कृषिय  ऋण  स्कीम  जेसी  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 देश  में  सहकारिता  ऋण  सरचना  को  सहायता  देने  तथा  उसे  मजबत  बमाने  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  केन्द्र/केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कोमों  के  तोर  पर  कई  योजना  स्कोमें  चलाई  जाती
 प्राकृतिक  विपत्तियों  क ेकारण  फसल  खराब  हो  जाने  के  मामले  में  किस;नों  को  सहायता  देने  के

 लिए  एक  व्यापक  फ्नल-बीमा  योजना  भी  चल  रहो  है  ।

 कर्नाटक  की  र।ज्य-योजना  1990-91  के  अन्तगंत  संगत  सस्‍्करीमों  के  लिए  सहमत
 परिव्यय  इस  प्रकार  हैं  :---

 (i)  कृषीय  वित्तीय  संस्थाओं  में  सिवेश--र०  516  लाख  |

 (7)  सहयोग--रु०  940  जिसमें  से
 रु०  250.3  लाख  ऋण  सहकारिताओं  को

 सहायता  क॑  लिए  है  ।

 जहां  तक  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अग्रिम
 त्तौर  पर  कोई  निश्चित  आवंटन  नहीं  किया  जाता  प्रत्येक  राज्य  को  उचित  मांगों  का
 मूल्यांकन  करने  के  बाद  धनराशि  दो  जाती  योजना  स्कोनों  के  सम्बन्ध  में  राशियों  का  वितरण

 सबंधित  राज्य-सरकारों  के  माध्यम  से  हो  किया  जाता  तथापि  व्यापक  फ़सल
 योजना  के  लिए  राशि  वितरण  किसानों  के  क्ष  तिपूर्ति  के  दावों  करा  निपटान  करने  के  लिए  भःरतीय
 साध  रण  बौमा  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  तथा  भूमि  विकास  बैंक  के  ऋण-पत्रों  का
 दान  उन्हें  सीधे  दिया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  योजमा  में  सम्मिलित  कौ  गई  ये  सभी  स्कीमें  सहकारिता  संस्थाओं  द्वारा
 किसानों  को  पर्याप्त  तथा  समय  पर  ऋण  वितरित  करने  को  धुविधाजनक  बनाने  क॑  लिये  है  ।

 विशेष  किस्म  के  पेड़  लगाना

 8550.  धो  पो०  ए०  एुग्टनो  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  यह  बत।ने  कौ  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  भूमि  में  विशेष  किस्म  के  पेड़  लगाने  का  है  ताकि  भारी
 मात्रा  में  उवंरक  ओर  कीटनाशी  दवाओं  के  प्रयोग  से  भूमि  में  उत्पन्न  हानिकारक  तत्वों  को  सोध्चा
 जा  और
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 प्रश्नों  क ेलिदित  उत्तर  14  1990

 बया  सरकार  विचार  देश  की  नदियों  के  किनारों  १२  व्यवस्थित  ढंग  से  और

 बड़े  पमाने  पर  ऐसे  पेड़  लगाने  का  है  ताकि  पानी  को  स्वाभाविक  रूप  से  स्वच्छ  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन  भी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  नोलभमणि  राउतरा  )  नहीं  ।  खेती  वालौ  भूशि
 पर  वृक्षारोपण  मुख्यतः  किसानों  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता  ।

 नदियों  के  किनारों  पर  लगे  वृक्ष  भू-क्षरण  पर्यावरण  तथा  जल  के  सुधार
 में  सहायक  होते  उपयुक्त  भूमि  कौ  बाढ़  को  घटनाओं
 इत्यादि  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थान  की  अवस्थाओ  के  आधार  पर  नदियों  के  किनारे-वृक्ष
 लगाए  जाते  हैं  परे  दैश  में  नदियों  के  किनारे  बड़  पंमाने  पर  वक्षारोपण  का  कार्यक्रम  नहीं  चलाया
 गया  है  ।

 केरल  भे॑  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारो

 8551.  प्रो  के०  बो०  थामस  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  अधिकारियों  को  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  का  दर्जा  देने  की  सिफारिश  को

 इनमें  से  कितने  अधिकारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का
 दर्जा  प्रदान

 केरल  संवर्ग  में  भारतीय  प्रशाप्ननिक  सेबा  के  कितने  अधिकारी  कार्यरत  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कितने  अधिकारी  उनके

 अनुरोध  पर  अथवा  अन्यथा  केरल  से  अन्य  राज्यों  में  और  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में
 न्तरित  किए  गए  ?

 प्रधान  सनन्‍्त्रो  विश्वानाथ  प्रताप  :  12

 ।2

 166  (3.5.1990  की  स्थिति  के  अनुसार  वास्तविक  पद  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  केरल  संवर्ग  के  किसी  भी
 अधिकारी  को  अम्य  राज्यों  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  ।  1.1.1987  से  31.12, 1989  की
 अवधि  के  दोरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  केरल  संवर्ग  के  25  अधिकारी  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति
 पर  भाए  ।

 वित्तोय  संकट  का  सामना  कर  रहे  बिश्वविशद्ञालय

 8552,  को  एन०  जे०  राथवा  :  क्या  प्रधान  मस्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  अनेक  विश्वविद्यालय  वित्तीय  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे

 यदि  तो  देश  में  कितने  विश्वविद्यालय  वित्तीय  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैः
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 24  1912  प्रश्नों  के लिबित  उत्तर

 क्‍या  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  चिमन  भाई  :  से
 राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  विश्वविद्यालय  अपने-अपने  राज्य  सरकारों  से  भनुरक्षण  अनुदान
 प्रात  करते  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों/कालेजों  को  अनुरक्षण
 अनुदान  तथा  विश्वविद्यालयों/कालेजों  को  पुस्तकों  भोर  उपस्कर  जैसी  बुनियादी
 सुविधाओं  शिक्षण  और  अनुसन्धान  की  कोटि  भौर  स्तर  को  प्रोन्‍नत  करने  के  लिए  निर्मित
 भन्‍्य  सुविधाओं  को  सुदुड़  करने  के  लिए  विकास  अनुदान  प्रदान  करता  वि०  भ्र०  आ*  द्वारा
 दो  गई  सूचना  के  अनुस्तार  आयोग  ने  योजनावध्चि  के  दौरान  अब  तक  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों
 को  9709,:0  रु०  का  विकास  अनुदान  जारी  किया  है  '  केन्द्रीय  तथा  राज्य  विश्वविद्यालय
 धन  कौ  कमियों  के  कारण  वित्तीय  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 केरल  में  शांत  घाटो  सम्बन्धों  अध्ययन

 8553.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रत  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  शान्‍्त  घाटी  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  कराया
 है  जोकि  भारत  के  दुलंभ  उष्णप्रदेशीय  वनों  में  से  एक

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  शांत  घाटी  को  वन

 1980  के  क्षे  त्राधिकार  से  अलग  रखने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  वहां  पर  एंक  पनबिजली
 योजना  का  निर्माण  किया  जा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  और

 क्‍या  सरकार  की  शांत  घाटी  के  संरक्षण  के  लिए  कोई
 कार्यक्रम  है  ?

 पर्याधरण  ओर  वन  मम्त्रो  नोलमणि  :  ह

 (a)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  राज्य  सरकार  ने  वन्यजीव  1972  कौ  धारा  35  के

 तरह  साइलेंट  बली  को  राष्ट्रौय  उद्यान  बनाने  के  अपने  इरादे  को  19-4  में  अधिसुचित  कर  दिया

 इसको  नीलगिरि  जीवमण्डल  रिश्वं  में  भी  शामिल  किया  गया  है|  राज्य  सरकार  साइलेंट  वंलौ

 के  संरक्षण  के  लिए  स्‍्टकीमें  प्रस्तुत  करती  है  और  इसके  लिए  सालाना  आधार  पर  केन्द्रीय

 सहायता  दी  जातो  है  ।

 केरल  वन  अनुसंधान  सस्थान

 8554.  भरी  सुल्लापल्‍लो  राखचनास  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  3
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  14  1990

 क्‍या  किसी  अन्तराष्ट्रीय  सगठन  ने  केरल  में  पीची  स्थित  वन  अनुसन्धान  संस्थान  को

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  संस्थान  बनाने  के  लि३  कोई  वितीय  सहायता  प्रदान  करने  का  फंसला  किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्त्रो  नोलमणि  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विभिन्‍न  परोक्षाओं  के  लिए  परोभा  केन्द्रों  को  सचो  में  संशोधन  करता

 8555,  क्री  वसंत  साठ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  संघ  लोक  सेवा  आयकर  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकिंग
 द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं  के  केन्द्रों  की  सूची  एक  जंसी  नहीं  है  और  परीक्षा  केम्द्रों  की

 सूची  में  एक  दशक  से  भी  अधिक  अवधि  से  संशोधन  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचद्यार  परीक्षा  केन्द्रों  कौ  सूचौ  में  संशोधन  करने  का  है
 ताकि  प्रतिस्पर्धात्मक  परीक्षाओं  में  कम  आय  वर्ग  के  और  अधिक  उम्मीदवारों  को  भाग  लेने  की

 सुविधा  प्रदान  करने  हेतु  राज्यों  के  सभी  महत्वथू्ं  नगरों  को  इसम  शामिल  किया  था  सके  ?

 प्रधान  मन्‍त्रो  विश्व  नाथ  प्रताप  :  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा
 अन्क  भर्ती  निकायों  द्वारा  ली  जाने  बादी  विभिन्‍न  परीक्षाओं  के  लिए  परीक्षा  केन्द्रों  को  स्थापना

 परीक्षाएं  देने  बाले  उम्मीदवारों  को  संझ्या  के  आधार  पर  की  जाती  संगत  जिसमें

 स्रम्भावित  उम्मीदवारों  की  संख्या  तथा  वे  स्थ!न  जहू  से  बड़ी  संक््पा  में  आवदन  पत्र  प्राप्त  होते  हैं
 को  तथा  आधार  भूत  सुविधाओं  को  भी  ध्यान  में  रत्नते  हुए  भर्ती  निकायों  द्वारा  समय-समय  पर  ऐसे
 केन्द्रों  की  सूचियां  संशोश्चित  की  जातौ  हैं  ।  उदाहरण  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  स्थापित

 परीक्षा  केन्द्रों  कौ  संख्या  जो  कि  1979-80  में  24  थी  बढ़कर  1929-90  में  38  हो  गई  तथा

 कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  स्थापित  परीक्षा  केन्द्रों  को  सख्या  जो  कि  1976  में  19  थी  बढ़कर
 1989-90  में  132  हो  गई  ।  सभी  भर्ती  निकायों  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  उनके  परीक्षा

 केन्द्रों  की  एक  समान  सूची  हो  चू  कि  उनकौ  आवश्यकताएं  भिन्‍न-भिन्‍न  होतौ  हैं  ।

 बंक  कर्मचारियों  के  बच्चों  का  केम्त्रीोय  विद्यालयों  में  दाजिला

 85557.  भरो  एचज०  सो०  भौकाम्तस्था  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  बंगलौर  नगर  में  केन्द्रीय
 विद्यालयों  में  दाखिला  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कमंचारियों  से  केन्द्रीय
 विद्यालयों  में  अपने  बच्चों  को  दाजिल  कराने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उन  पर  क्‍या  कार्य  वाहौ  की  गई  है  ?

 भसानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिसन  भाई  :  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठन  बष  196°  से  केन्द्रीय  विद्यालय  खोल  रहा  जो  मुख्यतः  सौविल/रक्षा  कामिकों
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 सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरणीय  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  शैक्षिक  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करते  सिविल  और  रक्षा  क्षेत्र  के  स्कलों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के

 ब्  के  समय  अन्य  श्रणियों  की  भपेक्षा  अधिक  प्राथमिकता  प्राप्त  करते  हैं  ।  केन्द्रीय
 सरकार  के  गंर  स्थानांतरणीय  क्मंचारियों  के  बच्चे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्ण  तः  वित्त  पोषित  स्वायत्त

 राज्य  सरकारों  और  यापावर  जःसंख्या  यदि  वे  केन्द्रीय  बिद्यालयों  में  दाश्विला  के  इच्छुक
 हैं  तो  उच्च  प्राथमिकता  प्र(प्त  वर्शों  की  आवर्पकताओं  को  पूरा  करने  के  बंद  रिक्तियों  की
 उपस्रब्धता  पर  दाज्ला  दिया  जा  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  1989-90  में  प्रवेश  के  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी  बोर्ड
 द्वारा  अनुमोदित  निर्देश  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 केन्द्रोय  विज्ञालय  संगठन  ने  शासो  बोड़  के  अनुमोदन  से  दाखिले  के  लिए  निम्नलिखित
 प्राथमिकतायें  निर्धारित  की  हैं  :--

 1.  शक्षा  तथा  मागरिक  क्षत्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 (1)  रक्षा  कार्मिकों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानांतरणीय  अखिल  भारतीय
 सेवा  के  सी०  आर०  पी०  एफ०/बी०  एस०एफ०/एस०  पौ०  जी०/सी०  आई०  एस०
 एफ०  एन०  एस०  जी०  तथा  भारतीय  विदेश  सेवा  के  करमंचारियों  के  संसद
 सदस्यों  के  आश्रित  तथा  कैन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कमंचारियों  के
 बच्चे  और  ऐसे  रक्षा  जिनका  कार्य  करते  हुए  निधन  जातः  सहित
 केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तर»ौय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 (11)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  स्वायत्त  शासौँ  मिक्रायों  तथा  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  स्थानान्‍्तरणीय  कमंच।रियों  के  बच्चे  ।

 केन्द्रीय  सरकार/किन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  गेर-स्थानान्तरणीय
 चारियों  के  बच्चे  ।

 (IV)  ऐसी  अन्य  याम्रावःर  जिसमें  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अपनाए  गए  पढ़ाई  के
 ढांचे  को  अपबाने  को  इच्छुक  जनसंख्या  शामिल  के  बच्चे  ।

 2.  और  3.  उच्च  अध्ययन  को  संस्थाओों  तथा  सावंजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रसों  में  केन्द्रोव

 विद्यालय  :

 ()  उच्चतर  अध्ययन/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  संस्थाओं  के  कमंत्रारियों  के  बच्चों

 जो  सम्बन्धित  केन्द्रीय  विद्यालय  के  विद्यालय  भवन  तथा  उपस्कर  ओर  स्टाफ  तथा

 करमंचारियों  के  बच्चों  पर  आबर्तोी  तथा  अनावर्ती  व्यय  वहत  कर  रहे  हैं  ।
 ss  सती  और  «  अं  +  F  शफः  ०  व

 ०  एफ०/बा०  एस०*  भ (४)  रक्षा/सी०  जार०  पी०  एफ०/बौ०  एस०  एफ०/बी०  आर०  टी०  हफ़०/एस०  पी०
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 जी०/सी*  आई०  एस०  एफ०/एन०  एस०  जी०  कामिक  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के

 स्थानान्तरणीय  कर्मचारियों  तथा  अछिल  भारतीय  सेवा  तथा  भारतीय  विदेश  सेवा
 के  करमंचारियों  के  बच्चे

 (11)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पित्त  पोषित  अन्य  स्वायत्तशासौ  निकायों  तथा
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  स्थानान्तणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 (५)  रक्षा/सी०  आर०  पी०  एफ०/बी०  एस०  एफ०/कामिकों  सहित  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  सावंजनिक  उपक्रभों  के  गेर-स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 अन्य  यायावर  जिसमें  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अपनाये  गये  पढ़ाई  क  ढांचे
 को  अपनाने  को  इच्छक  सिविल  जनसंख्या  शामिल  के  बच्चे  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  के  लिए  आरक्षण  :

 प्रत्येक  केन्द्रीय  विद्यालय  में  नये  दाबिले  के  15%  और  73%  स्थान  क्रमशः  अनुसूबित
 जनजाति  से  सम्बन्धित  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चों  लिए  आरक्षित

 होंगे  ।

 राजस्थान  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग

 8558.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  कया  प्रधान  मम्त्रो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  सातवीं  योजना  के  अन्त्भत  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  के  विकाप्त  हेतु
 क्या-क्या  कदम  ए

 इस  अवधि  के  दोरान  राज्य  में  विभिन्‍न  इलेक्ट्रानिक  कुल  कितना  पूजी
 निवेश  किया  गया

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  राज्य  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  कौन-कौन  ले  इलेक्ट्रॉनिक
 उद्योग  स्थापित  किए

 (a)  क्‍या  आठवीं  योजना  के  दोर/।न  इस  राज्य  में  कुछ  नए  इलेक्ट्रॉनिक  एकक  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  ओर

 (8)  यदि  तो  नए  इलेक्ट्रॉनिक  एकक  कहूं-कहां  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  से
 भारत  सरकार  इलेक्ट्रॉनिकी  के  सभी  संगत  क्षेत्रों  में  सम्पूर्ण  देश  में  इलेक्ट्रॉमिकी  उद्योगों  की

 स्थापना  को  बढ़ावा  देती  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  स्तरीय  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास
 निगम  ईं०  डी०  जैसे  अभिकरण  राज्य  में  विशिष्ट  स्वरूप  की  औद्योगिक  इकाइयों
 की  स्थापना  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  तथा  सम्वर्ध॑नात्मक  प्रोत्साहन  प्रदान  करते  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  भी  आवश्यक  मार्गदशंन  तया  अनुमोदन/लाइसेंस  आदि  प्रदान  करता  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  जनशक्ति  विकास  तथा  शिक्षण  गुणवत्ता  परीक्षण  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी
 के  क्षेत्र  में अनुसंघन  तथा  विकास  काय्य  आदि  जेसे  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए  भो  कुछ
 सहायता  प्रदान  करता  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  विभिन्न  सम्वधंनात्मक  कार्यक्रमों  के  अर छत
 राजस्थान  राज्य  भी  शामिल  ये  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  परोक्षण  विकास
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 केन्द्र  की  इलेक्ट्रॉनिकी  घड़ियों  के  दूरदर्शन  संयोजन  और  सौर  प्रकाश  वोल्टीय
 प्राणलियों  की  मरम्मत  तथा  अनुरक्षण  कायं  के  लिए  ग्रामीण  रोजगार  के  अवसरों  के  निर्माण  कौ

 योजनाएं  और  साथ  हौ  राजस्थान  इलेक्ट्रॉनिकी  एवं  इंस्ट्रमेंट्स  लिम्टिड  ई०  आई०
 में  एक  ग्रामीण  इलेबद्रॉनिकी  प्रौद्योगिकी  वे  न्द्र  स्थापना  ।  इसके  अतिरिवत  राजस्थान  राज्य  में

 सातवीं  योजना  के  दोरान  इलंबट्रॉनिक  उत्पादों  के  विनिर्माण  के  लिए  18  ओऔद्योगिक

 36  आशय  पत्र  तथा  59  पंजीकरण  जारी  किए  गए  राज्य  में  स'तवीं  योजना  के  दौर  न

 इलेबट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  लमभग  0  करोड  र०  का  कुल  अनुमानित  पूंजीनिवेश  था  ।

 भौर  स्वयं  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  की  राजस्थान  राज्य  में  आठवीं  योजना  के
 दौरान  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  कोई  नए  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  स्थापित
 करने  कौ  इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है  ।  यह  सम्वधंनात्मक  उपाय  उपलब्ध  कराने  का

 कार्य  जारी  रहेगा  जिसमें  राजस्थान  राज्य  में  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  विकास  के  लिए  ओद्योगिक

 लाइसेंस  प्रदान  करना  तथा  ऊपर  बताये  गए  भनन्‍्य  उपाय  करना  शामिल  है  ।

 शाजस्थान  में  बनरोपंण  कार्यक्रम

 8559.  श्रोमतो  वसुन्धरा  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  उन्हें  बनरोपण  हेतु  आवंटित  की
 धनराशि  का  उपयोग  कर  लिया

 यदि  तो  राजस्थान  सरकार  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  बन रोपण  कायंक्रमों

 जे गर्ड

 पर  कितनी  घन  राशि  व्यय

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  वनरोपण  कायंक्रम  पर  किए  गए  पूंजी  निवेश  के

 लागत-लाभ  अनुपात  की  निगरानी  करने  दाला  कोई  तन्त्र  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्षों  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रो  नोलभमणि  :  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  वनीकरण/वृक्षारोपण  के  लिए  धनराशि  के  आवंटन  एवं  उसके  उपयोग  का

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विबरण  में  दिया  गया  है  ।  इसमें  राजस्थान  के  ब्यौरे  भी  शामिल  हैं  ।

 और  वनौकरण  कायंक्रम  के  लाभों  को  ठीक-ठीक  नहीं  बताया  जा  सकता  सातवों

 योजना  के  अन्तगंत  वनौकरण  पर  किए  गए  पूंजीनिवेश  का  लागत  लाभ  अनुपात  अभी  आंका  नहीं

 गया  है  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  1990

 सातथों  योजना  में  ब्नरोषण

 8560.  शो  ए०  के०  राय  :  क्या  पर्थावरण  भोर  बन  मंत्री  यह  क्साने  को  कृपा  करेंमे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  कितने  क्षेत्र  में  बन  लगाए
 भए  और  इस  काय  पर  कितनी  घनराशि  छं  की

 इस  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  कितने  वन  क्षेत्र  को  कटाईं  की
 गई  ओर  इसके  कारण  कितनी  घनराशि  का  नुकसान

 क्‍या  कोई  ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  लेकर  अब  तक  वर्गों
 को  हुई  क्षति  कौ  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीब  योजना  में  बिकने  पू  जीनिबेश  कौ
 एयकता

 कया  वनों  के  पारिस्थितिकौय  संतुलन  बनाए  रखने  के  बारे  में  कोई  समयबद्ध  स्लंदर्शो

 पोजमा  तैयार  कौ  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 वर्याथरण  ओर  बन  भ्न्त्रो  नोलमलणि  राउतराय  )  :  सातदों  पंचवर्षीय  योजमा  के
 दौराम  राज्यवार  वनौकृत  क्षेत्र  और  ख्ं  को  गईं  घनराशि  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  1  तथा  2  में
 दिया  गया  है  ।

 भारतीय  बन  सर्वेक्षण  के  अनुसार  बन  क्षेत्रों  में  हुए  परिवर्तन  को  शंलग्न  में

 राज्यवार  दिया  बया  धनराशि  के  नुकान  के  बारे  में  ठोक-टीक  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 आठवीं  बंचवर्षीय  योजना  के  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  नद्ढीं  दिखा  गया  है  ।

 ओर  कक्‍्ये  1988  में  घोषित  शब्ट्रीय  यन  नीति  के  मूल  उरं  श्य  देश  में  वनों  के
 व्यापक  विनाश  दे  प्रशिकूब  रूप  से  प्रभावित  हुए  पारिस्थितिकीय  संतुलन  के  संरक्षण  ओऔर  यथा
 अपेक्षित  उसके  परिरक्षण  के  माझ्यम  से  पर्यावरण  की  स्थिरता  बनाए  रखना  है  ।  पर्परेस्थितिकीब

 शंतुलन  बनाए  रखना  एक  दोध॑कालिक  प्रक्रिया  जिसके  लिए  एक  समण्यद्ध  योजना  तेयार  नहीं
 की  गई  है  :

 122
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 24  1912  प्रश्नों  के लिश्ित  उत्तर

 बनाष्छादित  क्षेत्र  तुलनात्मक  स्थिति  (1987  ब  1989)
 :  वर्ग  कि०  मौ०

 वनों  से  ढके  क्षेत्र  का  मूल्यांकन

 क्र०  राज्य/संघ  शासित  1981-83  £  1985-87  के  अन्तर  वर्ग  प्रतिशत

 संख्या  क्षेत्र  मातचित्र  पर  मानचित्र  पर  कि०मौ०  में  परिबतंन

 आधाण्ति  आधारित
 1987  का  1989  का

 मूल्यांकक  मूल्यांकन

 1  2  3  4  5  6

 4.  आन्ध्र  प्रदेश  50194  47911  —  2283  --  4.5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  60500  68763  न  8263  +  13.6

 3.  असम  26386  26058  —  328  --  1.2

 4.  बिहार  28748  26934  —  1814  6.3

 5.  गोवा  दीव  1285  1300  रनः  15  नः  1.2

 6.  गुजरात  13570  11670  —  1900  --  140

 7.  हरियाणा  644  563  न  81  ——  12.5

 8.  हिमावल  प्रदेश  12882  13377  495  न  3.8

 9.  जम्मू  और  20889  20424  न  456  —  21
 कश्मोर

 10.  कर्नाटक  32264  32100  न+  164  —  0.5

 11.  केरल  10402  10149  +-  253  --  2.43

 11,  मध्य  प्रदेश  127749  133191  न  5442  +  4.25

 13,  महाराष्ट्र  <7416  44058  --.  3358  --  7.02

 14.  मणिपुर  17679  17885  +  206  न  1.16

 15.  मेघालय  16511  15690  821  न  4.97

 16.  मिजोरम  19092  18178  —  914  --  4.78

 17,  नागालैंड  14351  14356  +  5  न  003

 18,  उड़ोसा  53163  47137  गा  6026  —  11.3



 प्रश्नों  के  लिश्षित  उत्तर  14  1990

 1  2  3  हि  5  6

 19.  पंजाब  766  1151  +  395  ने  51,5

 20,  राजस्थान  12478  12966  -+  488  ने  3.9

 21.  सिक्किम  2839  3124  -+-  285  +  10.0

 22,  तमिलनाडु  18380  17715  ने  665  —  3.6

 23.  त्रिपुरा  5743  5225  —  418  ज+  7.2

 24,  उत्तर  प्रदेश  31443  33844  +  2401  न  7.63

 25.  पश्चिम  बंगाल  8811  8394  --  417  —  4.7

 26,  अंडमान  और
 निकोबार  द्वीप

 समूह  7603  7624  -+  21  ना  0.27

 27.  चंडीगढ़  2  8  +  6  +  30.0

 28.  दादर व  नगर

 हवेली  237  205  --  32  --  13,5

 29.  दमन ओर  दीव  --  2  —  न

 30.  दिल्‍ली  15  22  ।  +  46.6

 31.  लक्षदीप  न  न  न  तन

 32.  पाण्डिचेरी  8  गा  न  —

 योग  642041  640:  34  —  1907  0.29

 4
 गंर  सरकारो  पार्टियों  द्वारा  बन  भूमि  पर  अरध  कब्जा

 8561.  क्री  एन०  डेमिस  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गैर  सरकारी  लोगों  और  संस्थाओं  द्वारा  वत  भूमि  पर  अबंध  रूप  से  कब्जा  दिए  जाने  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  नोनमणि  :  राष्ट्रीय  वन  1988  में  यह
 कहा  गया  है  कि  वन  भूमि  पर  अवंध  कब्जों  की  प्रवृत्ति  को  रोका  जाना  चाहिए  और  इसको  करी
 न  रहने  देने  के  लिए  प्रभावी  कारंवाई  को  जानी  चाहिए  ।  यह  भौ  कहा  गया  है  कि  मौजूदा  अवेध
 कब्जों  को  नियमित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  बन  1980  और  1988  के
 इसके  संशोधन  में  गे  र-वन  प्र  योजनों  के  लिए  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाया
 गया  वनों  की  सुरक्षा  के लिए  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  के  लिए  केन्द्रौय  प्रायोजित  स्कीम
 के  तह॒त  राज्यों  को  वित्तोय  सहायता  दो  जा  रहीौ  है  ।
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 नोकरो  के  अवसर  बढ़ाने  सम्बन्धो  आर्थिक  सलाहकार  समिति  के  सुझाव
 8562.  भरी  चित्त  असु  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आथिक  सलाहकार  समिति  ने  सरकार  को  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 दी  जिसमें  देश  में  उपलब्ध  रोजगार  सम्बन्धी  काम-क!ज  के  अवसरों  का  पूरा  लाभ  उठाने  के
 कुछ  विशिष्ट  उपाय  सुझाए  गए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 समिति  द्वारा  दिए  गए  अन्य  सुझाव्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  सुझावों  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  कौ

 योजना  भम्श्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मस्ती
 भागेय  :  से  आ्थिक  सलाहकार  परिषद्‌  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  म  एक

 कार्यनीति  की  सिफारिश  की  जिसमें  श्र  मप्रधान  विनिर्भित  निर्यातों  को  संवृद्धि  द्वारा  समर्पित
 उत्पादक  रोजगार  के  स॒जन  में  कृषि  की  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  बड़  ओद्योगिक  क्षंत्र  की
 भूमिका  रूप  से  उत्पादित  कम  लागत  के  ओजारों  मध्यस्थों  की  व्यवस्था  करना  है  जिस
 पर  आधारित  एक  उच्च  स्तरीय  श्रमिक  भुगतान  संतुलन  अथवा  कौ  तो  पर  अतिरिक्त
 दबाव  डाले  बिना  समग्र  अथंग्यवस्था  में  हासिल  हो  सकती  है  ।  रिपोर्ट  के  अनुसार  वतंमान  दशकरू
 में  नीतियों  के  प्रमुख  उठ  श्यों  में  अम्य  बातों  के  साथ-साथ  कृषि  आधारित  उद्योगों  में  उत्पादन  का

 समग्र  अथंध्यवस्था  में  कृषि  तथा  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  उवरंक  व  पानौ  उपयोग  के  कौशल  में

 लघु  उद्योगों  के  व्यापक  रूप  से  दूर-दूर  स्थापित  करने  और  उनको  कार्यक्ष  मता  में  सुधार
 की  कार्यनीति  पू  जीगत  मध्यवर्ती  आधारभूत  संरचना  तथा  माल  के  संदर्भ
 में  प्रोद्योगिकी  उन्नयन  तथा  आधुनिकौकरण  के  सम्बन्ध  में  प्राथमिकताओं  का  सेवाओं
 की  गुणवत्ता  में  सुधार  तथा  कम  लागतों  के  साथ-साथ  आधारभूत  तथा  बुनियादी  उद्योगों  के
 प्रावधान  में  निर्यातों  में  सर्वाद्ध  को  दर  को  बनाए  गार्मेन्टस

 चमड़ा  विनिर्माताओं  तथा  कृषि  आधारित  मदों  जंसे  कार्यक्षम  निर्यात  अर्जन  सेक्‍्टरों  के  पक्ष  में

 ओऔद्योगिक  निवेश  की  पुनसं  रचना  तथा  भारतीय  निर्यातों  की  प्रतिस्पर्धा  में  भौर  अधिक  संवर्धन
 ताकि  निर्यातों  कौ  आयात  प्रबलता  को  कम  करने  तथा  अतिरिक्त  भोद्योगिक  रोजगार  संवधंन  में

 सहायता  मिल  सके  ।

 दृष्टिकोण  दस्त'वेज  तैयार  करते  समय  अधिक  सलाहकार  परिषद्‌  भी  रिपार्ट  को  ध्यान  में

 रखा  गया  है  और  आगे  भी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  रोजगार  नीति  त॑यार  करते  श्रमय  उसे
 ध्यान  में  रक्ता

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  शिक्षक

 8563.  श्री  राज  मंगल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधान  मत्रो  यह  कताने  की  कृपਂ  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  गत  दस  वर्षों  से  कार्य रत  योग  शिक्षकों  की  सेवाएं
 नियमित  कर  दौ  गई  भौर

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  र'ज्य  मंत्री  चिसन  भाई  :  और
 बेन्द्रीय  विद्यालयों  में  शैक्षिक  वष॑  1981-82  से  त्मक  आधार  पर  योग  पढ़प्या  जाना

 आरम्भ  किया  गया  था  '  योग  शिक्षा  को  योजता  अस्थायी  थी  तथा  वर्षानुवर्ष  आधार  पर  जारी

 की  गई  सभी  योग  शिक्ष  क  तदर्थ  आध।र  ct  नियुक्त  किए  गए  थे  और  उनकी  सेवाएं  भी

 वर्षोनवर्ष  आधार  पर  बढ़ायी  गई  थी  ।  योग  शिक्षा  की  योजना  की  समौक्षा  के  आधार  पर  संगठन

 के  शासी  बोर्ड  ने  1986  में  निर्णय  लिया  की  शारौरिक  शिक्षा  और  योग  का  भ्रध्यापन

 समेकित  होना  चाहिए  ओर  इस  उहू  श्य  के  लिए  शारौरिक  शिक्षा  शिक्ष  कों  को  योग  का  प्रशिक्षण
 दिया  जाना  चाहिये  तथा  योग  शिक्ष  कों  को  शारीरिक  शिक्षा  के  अध्ययन  के  लिए  पर्याप्त  योग्यता

 अजित  करनौ  चाहिए  ।

 चौबीस  योग  शिक्ष  कों  जिनके  पास  शारीरिक  शिक्षा  शिक्षकों  के  पद  के  लिए
 निर्धारित  योग्यताएं  पहले  से  इस  प्रक'र  से  नियत  किया  गया  था  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 ने  लक्ष्मी  बाई  राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  रा*  शा०  शि०  ग्वालियर  में  3

 सत्रों  में  एक  विशेष  बी०  पी०  एड०  करने  के  लिए  योग  शिक्षकों  को
 नामांकित  किया  ।  तब  से  95  योग  शिक्षकों  ने  अब  तक  बी०  पौ०  एड०  कौ  योग्यता

 प्राप्त  की  इन  कर्मचारियों  का  शारीरिक  शिक्षा  शिक्ष  कों  के  रूप  में  औपचारिक  नियमन  का
 प्रश्न  निर्णय  हेतु  शासी  बोड़  के  सामने  रखा  जाएगा  ।

 शासी  बो्ड  ने  1988  में  हुई  अपनी  बंठक  में  योजना  की  आगे  समीक्षा  की
 और  निणंय  लिया  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  एक  अलग  विषय  के  रूप  में
 पढ़ाया  जाएगा  ।  इस  संदक्न॑  बन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  पाया  कि  वे  योग  शिक्ष  क  जो  बी०
 पौ०  एड्०  योग्यता  प्राप्त  करने  के  लिए  नहीं  चुने  गये  निम्नलिखित  श्रेणियों  में  आएंगे  :

 ()  न्यूनतम  नौ  मह्दीने  के  योग  प्रशिक्षण  के  बिना  स्नातक  ।

 (४)  अवर  स्नातक  जिनके  पास  योग  की  अपेक्षिक  योग्यता  थी  ।

 (iii)  अवर  स्नातक  जिनके  पास  योग  की  असपेक्षिक्न  पोग्यता  नहीं  थी  ।

 संगठन  ने  निर्णय  लिया  कि  उक्त  श्र  णियों  के  शिक्षकों  के  पास  योग  शिक्षकों  के  रूप  में
 नियमित  होने  के  लिए  स्नातक  और/अथवा।  योग  प्रशिक्षण  की  योग्यताएं  होनी  चाहिए  ।  जब  तक
 वे  योग्ययाएं  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  तब  तक  वे  तदर्थ  योग  शिक्षकों  के  रूप  में  कार्य  करते  रहेंगे  ।

 योग  शिक्षण  केस्त्रोय  विद्चालय

 8564.  ओर  राज  मंगल  सिश्च  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  शिक्षण  के  लिए  आवश्यक"इन-डोरਂ  सुविधाएं  अब
 नहीं  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भम्त्रालय  में  राज्य  सघंत्रो  चिमन  भाई  :  और
 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योगा  शिक्षण  के  लिए  कोई  विशिष्ट  अम्तरंग  श्रुविधाएं  प्रदान  करने  की
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 आवश्यकता  नहीं  जद्दां  कहीं  भी  ढ़का  हुआ  तथा  संलग्न  स्थान  उपलब्ध  होता  उसका

 योगा  शिक्ष ण  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 विज्ञान  ओर  प्रोश्नोगिको  मंत्रालय  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  फर्मचारो

 8565.  शो  थाम  सिर  जाटब  :  कया  प्रधान  मसम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  विभाग  में  पंवगं-वार  तृतीय  ओर  चतुर्थ
 श्रेणी  के  कितने  कमंचारी  हैं  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  श्रम्बद्ध
 कितने  व्यक्त

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनबातियों  के  कमंचारियों  के  लिए  आरक्षति
 कोटा  पूरा  नहीं  किया  गया  ओर

 क्‍या  आरक्षित  कोटे  को  पूरा  करने  फे  लिए  कोई  विशेष  प्रयास  किये  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जी०  के०  :
 :

 कर्मचारियों  को  अनुसूचित  जाति  के  अनुसूचित  जनजाति  के

 कुल  संख्या  क्रमंच!रियों  की  सं०  करमंचारियों  को  संख्या

 158  11  --

 166  17  3

 153  27  16

 116  40

 और  अनुसचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  कोटा  इन  श्रेणियों  ,
 से  सम्बन्धित  योग्य  कामिकों  कौ  अनुण्लब्धता  के  कारण  पूरा  नहीं  किया  जा  समय-समय

 पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  संभव  कारंबाई  को  जा  रहो  है  ताकि  इन  श्रेणियों  के  लिए
 आरक्षित  रिक्तियों  को  भरा  था  सके  ।

 दिल्‍लो  छाबनो  क्षंत्र  में  बिजलो  के  सोटरों  के  लिए  प्रतिभूति  क्षमा

 8566.  डा०  लक्ष्मो  नारायण  क्‍या  प्रधान  मनन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  छावनी  क्षेत्र  क ेउपभोक्ताओं  को  बिजली  के  मीटर  कौ  लागत  और

 प्रतिभूति  कौ  राशि  एम०  ई०  दिल्ली  छावनी  के  पास  जमा  करानी  होती
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 यदि  तो  दिल्ली  विद्यूत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  इन  मीटरों  की  फिर  से  प्रतिभूति
 की  राशि  भांगने  के  क्‍या  कारण  भोर

 दिल्ली  छावनी  के  उपभोक्ताओं  से  बिजली  के  मौटर  की  दोहरी  प्रतिभूति  की  राशि
 लेने  की  प्रथा  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 रक्षा  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्रो  राजा  :  दिल्‍ली  छावनी  क्षे
 प्राइवेट  उपभोक्ताओं  को  विद्युत  की  सप्लाई  सेन्य  इऔनियर  उपलब्ध  कराता  इसलिए
 उन्हें  बिजली  के  मीटर  की  लागत  ओर  प्रतिभूति  संन्‍्य  इजीनियर  सेवा  के  पास  जमा  करानो

 होती  है  ।

 1984  के  कतिपय  उपभोक्ताओं  को  बिजली  उपरूब्ध  कराने  का
 मामला  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  सौंगा  गया  था  और  उसके  साथ  ही  बिजली  के  मौदर
 तथा  सारे  कागजात  उन्हें  ही  हस्तान्तरित  कर  दिए  थे  ।  चूकि  उनके  मामले  में  दिल
 प्रदाय  संस्थान  बिजली  को  सप्लाई  करने  वाली  एजेंसी  बन  इसलिए  उन्हें  अलग  से  प्रति
 की  राशि  जमा  कराना  आवश्यक  हो  गया  है  ।  जिन  उपभोक्ताओं  को  बिजली  की  सप्लाई  के
 मामले  संन्य  इंजौनियर  सेवा  द्वारा  दिल्ली  विद्यूत  प्रदाय  संस्थान  को  हस्तान्तरित  किए  गए  थे  वे
 सम्बन्धित  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  पर  सेन्‍्य  इंजीनियर  सेवा  से  अपनी  पिछली  प्रति  भ्‌  ति  कौ  राशि
 को  वापिस  ले  सकते  हैं  ।

 कीਂ

 प्र  तिभूृति  राशि  वापिस  लेने  के  लिए  उपयुक्त  दस्तावेजों  सह्दित  अवेदन  करने  की
 जिम्मेबारी  उपभोक्ताभों  की

 दिल्‍लो  छावनो  बोड़  के  अन्सगंत  आने  वाला  क्षत्र

 8567.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नारायणा  क्षेत्र  में  दिललो  छावनी  क्षंत्र  को  सीमा  परिधि  में  श्राने  वाली  सभी

 सड़कों  को  सावंजनिक  सड़क  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्याश्वित  किया  जाएगा  ?  '

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भत्रो  राजा  ओर  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आयात  नोति  के  अन्तर्गत  कम्प्यटरों  का  आयात

 8568.  क्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मसट्टू
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वतंमान  आयात  नौति  (1990-93)  के  प्रतवधानों  का  दुरुप्योम  के  झलस्वरूप
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 विभिन्‍न  वस्तुओं  के  छदम  नाम  से  कम्प्यूटरों  का  आयात  किए  जामे  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  ;

 क्या  मेन्यूफैक्चरस  एसोसिएशन  फॉर
 इन्फार्मेशन

 टेकनालॉजी  ने  यह  भी

 दुरुपयोग  किया  गया  है  ;

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कौ  गई  यदि  तो  जांच  के  क्‍या  परिणाम  निकले
 और

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  भर  प्रोश्चोगिको  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  मेमन  )  से
 यह  प्रश्न  बतंमान  आयात  नौति  (1990-93)  के  प्रावधानों  के  तहत  कई  तकीकों  से

 ऋम्प्यूटरों  के  आयात  से  सम्बन्धित  उक्त  आयात-नीति  |  1990  से  लागू  हुई  थी  ।  अब
 सक  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  को  कोई  शिकायत  नहों  प्राप्त  हुई  यदि  इस  नीति  के  विरुद्ध  किए
 जाने  वाले  भरायात  ओर  इस  नीति  के  प्रावधानों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई  ब्योरे  प्राप्त  होते  हैं
 तो  उनकी  जांच  को  जाएगी  ।

 बड़ोदा  ओर  अहमदाबाद  में  इलेक्ट्रों निको  एकक

 8569.  ओर  प्रकाश  कोको  ब्रह्म  भट्ट  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  अहमदाबाद  ओर  बड़ौदा  में  कुछ  इलेक्ट्रॉनिकी  एकक
 स्थापित  करने  का  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 प्रत्येक  परियोजना  में  कुल  कितनी  धनराशि  खं  की  जाएगी  भौर  ये  परियोजनाएं
 कब  तक  पूरी  होंगी  ;

 इन  परियोजनाओं  को  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  ;  और

 (a)  इन  एककों  में  उत्पादन  कब  आ रम्भ  होने  को  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  एस०  जो०  के०  :  से

 भारत  सरकार  इलेक्ट्रॉनिकौ  के  सभी  पंगत  क्षेत्रों  में  सम्पूर्ण  देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योगों

 की  स्थापना  को  बढ़ाया  देती  है|  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  स्तरीय  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास
 निगम  जैसे  अभिकरण  राज्य  में  विशिष्ट  स्वरूप  की  औद्योगिक  इकाइयों  की

 स्थापना  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  तथा  संवधंनात्मक  प्रोत्साहम  प्रदान  करते  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग

 भी  आवश्यक  मागंदशंन  तथा  अनुमोदन/लाइसेंस  आदि  प्रदान  करता  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाष

 जनशक्ति  बिकास  तथा  गुणवत्ता  परौक्षण  तथा  इलेक्ट्रॉनिको  के
 क्षेत्र  में  अनुसंधान  तथा  विकास  काय॑  आदि  जेसे  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए  भी  कुछ  श्रह्ययता
 प्रदान  रूरता  है  ।

 बड़ौदा  तथा  अहमदाबाद  क्षेत्रों  के  45  भौद्योगिक  लाहखेस  12

 133



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  14  1990

 आशय-पत्र  तथा  2  पंजीकरण  जारी  किए  गए  इन  इकाइयों  में  से  46  इकाइयों  ने  उत्पादन
 करना  आरम्भ  कर  दिया

 स्वयं  सरकार  की  इस  समय  इन  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिक  इकाइयां  स्थापित  करने  की  कोई
 योजना  नहीं  है  ।

 गरोबो  फे  स्तर  में  गिरावट

 8570.  श्रो  प्रकाश  कोको  ब्रह्म  नट्ट  :  क्या  प्रधाम  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  रषं  1987-88  से  संबंधित  राउंड  के  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  आंकड़ों
 के  अनुसार  गरीबों  के  स्तर  में  आहिस्ता-अ!'हिस्ता  और  लगातार  कभी  आ  रहो  है  ;

 बदि  वो  गरोबी  के  स्तर  में  कितनी  गिरावट  आई  है  ;

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेभण  के  आंकड़े  किस  हृद  तक  विश्व  बेंक  की  रिपोर्ट  से  मेल

 गरोब  से  गरोब  व्यक्षित  कौ  वास्तविक  मजूरी  और  वास्तविक  खचं  में  कितमी-कितनी

 (४)  गरीबी  के  स्तर  को  कम  करने  के  लिए  किन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहः  है  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 धोलता  लंजालय  में  राज्य  संत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 भागेण  :  ओर  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  तथा  दोर

 में  एकत्र  किए  गए  घरेलू  उपभोवता  ध्यय  के  संबंध  में  अन्तिम  तौर  पर  संकलित  किए  गए  आंकड़ों
 से  लगाए  गए  अनुमान  के  अनुसार  गरीबौ  का  स्तर  वर्ष  1983-84  में  37.4  प्रतिशत  से  घटकर
 बर्ष  1987-88  में  29.2  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 गरीबी  रोजगार  तथा  सामाजिक  पर  विश्व  बंक  की  रिपोर्ट  में
 गरीबी  के  सरकारी  अनुमान  दिए  गए  हैं  तथा  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  कै  उन्हीं  आंकड़ों  आधार
 पर  परन्तु  गरौबी  के  आंकलन  कौ  एक  भिन्न  पद्धति  का  प्रयोग  करके  एक  वेकल्पिक  अनुमान
 भी  दिया  गया  है|  हु

 गरीबों  के  वास्तविक  वेतन  से  संबंधित  आंकड़े  उपसब्ध  नहीं  है  ।  गरीबों  का
 विक  व्यय  1983-84  में  प्रति  व्यक्ति  मासिक  ब्यय  रु०  50.79  (1980-81  के  मूल्यों  से
 बढ़फर  1987-88  में  प्रति  ब्यनित  मासिक  ब्यय  रु०  52.87  (1980-8!  के  मूल्यों  हਂ
 गया  ।

 सस्‍्व-रोजगार  तथा  सवेतन-रोजगार

 क्रम  पूरे  देश  में  चल  रहे  आठवीं  योजना  के  दौरान  स्थानीय  समस्याओं  तथा  परिस्थितियों  पर
 आधारित  एकौकृत  क्षेत्र  विकास  संबंधी  दृष्टिकोण  पर  और  बल  दिया  इसके  परिणामतः
 रोजगार  के  उच्च  अवसर  पेदा  होने  की  आशा
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 करते  समय  यह  आशा  की  गई  थी  कि  वर्ष
 त्ृशत  तक  आ  जाएगा  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  नौसेना  प्रशिक्षण  सकल

 8571.  श्री  एम०  एम०  पहल्‍्लम  रात  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बसाने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 काकीनाडा  प्रदेश  के  पूर्व  गोदावरी  में  प्रस्तावित  नौसेना  श्रशिक्षण

 स्कूल  का  निर्माण  कायं  किस  समय  से  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  है  ;

 इस  प्रणोजनाथ  बिःतनो  जमीन  अधिगृहीत  की  गई  और

 इस  सकल  का  निर्माण-का्य  कितनी  अवधि  में  पूरा  दो  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्रो  राजा  और  आन्म्र  प्रदेश  के

 पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  काकीन'डा  के  निकट  एक  जल-स्थल-युद्ध  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  इस  स्कूल  की  स्थापना  के  लिए  इस  समय  भूपि  अधिग्रहण  का  कार्य  चल

 रह्दा
 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  स्कूल  स्थापित  किए  जाने  का  कायं  कब

 तक  पूरा  हो  जाएगा  क्‍योंकि  भूमि  अधिग्रहण  के  पश्चात्‌  ही  परियोजना  का  वि  स्‍्तृत  विवरण  तंथार
 किया  जाएगा  ।

 बन  अधिकारियों  को  पर्याप्त  संसाधन  देता

 8572.  श्री  एम०  एम्र०  पललम  राजू  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  et  बू.पा
 करेंगे  कि  :

 एक  वन  अधिकारों  ओसतन  कितने  वन  क्षेत्र  के  लिए  जिम्मेदार  होता

 एक  वन  अधिकारी  के  पास  औसतन  कितने  कमंचारी  होते  हैं  और  उसे  औध्षतन
 कितना  बजट  उपलब्ध  होता  है  ;

 क्‍या  एक  वन  अधिकारी  के  पास  उपलब्ध  संसाधन  पर्याप्त  होते  और

 बन  अधिकारियों  को  ओर  .  अधिक  शक्तियां  आदि  देने  के  लिए  कया  कदम
 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  वनों  से  की  ज।ने  वाली  चोरो  को  रोक  सर  ?

 पयविरण  ओर  बन  मंत्रो  मनोलमणि  :  ओर  राज्य  सरकारों  को
 वानिको  क्षेत्र  में  जिन  सुरुय  क्षेत्र  स्तरीय  कार्यों  के  मापदंडों  की  सिफारिश  की  उन्हें  संलग्न
 विवरण  में  गया  पर्यावरण  ओभोर  बन  मंत्रालय  ने  अलग-अलग  वन  अधिकारियों
 के  प्रभार  क्षेत्र  में  आने  बाले  वन  कमंचारियों  कौ  मौसत  संख्या  और  उमके  पास  उपलब्ध
 आऔसत  बजट  के  संबंध  में  कोई  मानदंड  निर्धारित  नहीं  किए  वन  आवरण  और  क्षमंवारियों  की

 उपलब्धता  के  आधार  पर  ये  पं  रामीटर  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  हैं

 बल  क्षेत्रों  में  घोरी-छिपे  तस्करौ  और  वन  कटाई  कौ  समसस्‍्याभों  से  निपटने

 के  लिए  वन  कमंचारियों  के  पास  उपलब्ध  हथियार  तथा  उपकरण  जंसे  संसाधन  अपर्याप्त  हैं  ।

 बन  च।।र  यों  कौ  प्रभावकारिता  में  रधार  करने  क॑  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में
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 -  “ऊ्पिपपतिााययण।:भहनकजफय-पा-+- जज  ८८  कीयख3+््वान-+--+

 बन्य  जीवों  के  चोरी-छिपे  शिकार  ओर  उनके  अवंध  व्यापार  पर  नियंत्रण  लगाने  तथा  जेवीय
 क्षेप  से  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  आधारभूत  ढाचे  के  विकास  हेतु  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने

 की  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कौ-ों  को  क!र्याश्वित  करना  शामिल  इन  स्कीमों  के  तहत  जिन  दो

 मुख्य  मदों  को  सहायता  दी  जा  रही  वे  हथियारों  गोला  बेतार  सेटों
 और  अग्निशमन  उण्करणों  कौ  पशुओं  के  लिए  अलषध्य

 खाइयां  कंटीले  तारों  की  बफर  जोन  के  लिए  बाड़  लगाना  और  वृक्ष  के  ऊपर
 निगरानी  टावर  आदि  की  व्यवस्था  करना  ।

 विवरण

 बानिको  क्षत्र  सें  क्षत्र  स्तरोय  कार्यों  क ेलिए  मुख्य  मापदंड

 (1)  बन  घुरक्षा
 मंदानी  क्षेत्रों  में  1000-1500  वर्ग  किलोमौटर  वन  क्षेत्र  के  लिए  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 500-1000  बर्ग  किलोभीटर  वन  क्षेत्र  के लिए  एक  बन  प्रभाग  ।

 (2)  बन  भूसि  तथा  अन्य  सरकारों  भूसि  पर  सामाजिक  बामिकों  सहिल  वनरोषण/वन  क्षंत्रों

 तथ्य  अस्य  सरकारो  भूमि  में  मुद्रा  सरकण  :

 प्रति  क्षण  लण्भग  2000  हेक्टेयर  पर  वनरोपण  के  कार्य  के  लिए  एक  बशतें  कि
 क्षेत्र  मंदानी  ब  सघन  तथा  पहाड़ियों  ओर  बिखरे  खडों  में  प्रति  वर्ष  1500  से  1000
 हेक्टेयर  पर  वन  रोपण  के  लिए  एक  प्रभाग  ।

 यदि  मशझोनों  कार्य  किए  जाएं  तो  मंदानों  में  इस  क्षेत्र  को  5000  हेक्टेयर  तक

 बढ़ाया  जा  सकता  है  आंकड़ों  में  भी  उसो  अनुपात  में  ये  परिवतंन  हो  ।

 सासरालिक  बामिको
 कम  से  कम  प्रति  जिला  एक  बशतें  कि  जिले  का  कुल  क्षेत्रफल  5000  वरगं
 किलोमीटर  से  अधिक  न  हो  तथा  उसको  आबादी  लगभग  20  लाख  से  अधिक  न  हो  ।

 भोस्टरियल  प्रोटोकॉल

 8572.  प्रो०  पो०  छे०  क्रियन  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 (3)

 क्‍या  भारत  ते  के  प्रयोग  को  कम  करने  के  लिए
 के  पालन  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्‍या  के  एबज  में  प्रयोग  होने  वाले  पदार्थ  के  निर्माण  संबंधी
 प्रौद्योगिकी  भारत  में  विद्यमान  है  ;

 यदि  तो  क्या  विकसित  देशों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  निःशुल्क  ही  इस
 प्रौद्योगिकी  का  अंतरण  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  उन  देशों  कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 पर्यावरण  और  वन  संत्रो  मोलभलि  यह  मामला
 विचाराधीन
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 नहीं  ।

 और  भारत  ने  वेकल्पिक  प्रोद्योगिकियों  के  निशुल्क  हस्तांतरण  के  लिए  विकसित

 देशों  से बवई  औपचारिक  अनुरोध  नहीं  किया  लेकिन  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  कौ  बैठकों  में

 भारत  और  अन्य  विकासशील  देशों  ने  क्लोरोफ्लूरोकाबंनों  और  औजोन  को  कम  करने  वाले  अन्य

 रसायनिक  पदार्थों  के  विकल्पों  को  अपनाने  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  में  गैर  वाणिज्यिक  आधार  पर

 अनियंत्रित-बृद्धि  करने  का  सुझाव  दिया  इन  प्रस्त-बों  पर  विकसित  देशों  की  प्रतिक्रिया  को

 निश्चित  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ग्रोन  हाऊस  इफंक्ट

 8574,  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कू  ।
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाऊस  इफंक्टਂ  पैदा  करने  में  अन्य  देशों  के  साथ-साथ  भारत  का  भी

 बहुत  बड़ा  योगदान  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  समस्या  के  प्रति  गम्भीरता  से  विचार  किया  है  :
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
 पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  नोलसणि  :  ग्रीव  हाउस  गैस  के

 अत्यधिक  उत्सर्जन  के  लिए  औद्योगिकृत  देश  उत्तरदायी  हैं  ।

 ओर  ग्रीन  ह्वाउस  प्रभाव  और  समुद्र  के  जल  स्तर  में  वृद्धि  पर  विभिन्‍न
 संधान  संस्थाओं  ओर  विश्वविद्याक्षयों  में  अनुसंघान  कार्यक्रमों  का  समन्वय  करने  के  लिए  पर्यावरण
 और  वन  मंत्रालय  में  विज्ञान  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में
 एक

 विशेषज्ञ
 सलाहकार  समिति  गठित  को  गई  अन्य  उपायों  में  अवक्रमित  परती  भूमियों  में

 ऊर्जा  के  तवौकरण  योग्य  श्रोतों  को  प्रोत्साहन  और  उद्योगों  व  अन्य  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  की
 बचत  को  बढ़ावा  देना  शामिल  है  ।

 बाढ़  को  रेत  से  तबाहो
 75,  श्री  घर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 क्‍या  हिमालय  पवंत  ओर  गंगः  क्षंत्रों  के बीच  पड़ने  वाले  भारत  स्थित  गंगा  के  मंदानों

 में  बाढ़  की  रेत  ओर  परिस्थितिक  असन्‍्तुलन  से  होने  वालौ  तबाही  के  कारण  पूर्वी  उत्तर
 बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  कौ  आर्थिक  स्थिति  दयनौ८  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  और  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए
 जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण ओर  बन  अम्त्रो  नोलमणि  :  हां  .
 प्रश्न  नहीं
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 पारिस्थितिको  संतुलन  का  प्रत्यपंण

 8576.  हि  बदन  प्र्ताव  मा  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षा  योजना  में  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  में  पारिस्थितिकी  संतुलन  के  प्रत्यपंण  हेतु  कोई  कदम  उठाए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौन्‍ा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  उक्त  राज्यों  को  दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  का  ब्योरा

 क्‍या

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  मे  उत्त  र  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  कै  राज्यों  में

 पारिस्थितिकीय  संतुलन  कौ  बहाली  के  लिए  उपाय  किए  गए  :

 (1)  पारिस्यितिकीय  रूप  से  नाजुक  पारि  प्रणाली  का  संरक्षण  और  प्राणिजात  व
 वनस्पति  जात  के  सम्बन्ध  में  जेविक  बिविघता  का  परिरक्ष

 (2)  सामाजिक  फार्म  वानिकी  और  अन्य  पौधरोपण  कायंक्रमो ंक ेजरिए  व्यापक
 नरोपण  करके  वनस्ग्ति  आवरण  में  काफी  वद्धि

 (3)  वन्यजीव  संरक्षण  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित

 (4)  कच्छ  वनस्पति  और  नम  भूमि  का

 (5)  जीव  मंडल  रिजयों  को

 (6)  जल  ओर  वायु  प्रदूषण  का  तथा  गंगा  नदी  के  प्रदूषण  का

 (7)  विकास  परियोजनाओं  का  पर्यावरणीय

 (8)  पर्यावरण  ओर  वानिकौ  के  लिए  नीति  बनाना  तथा  कानूनों  को  मजबत

 (9)  पर्यावरण  और  वानिकौ  के  क्षेत्र  में  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  को  बढ़ावा

 (10)  पर्यावरणोय  जागरू  कता  पंदा  करना  ।

 (9)
 छत  योग

 के
 डौरान

 उत्तर  बिहार  धोर  पश्चिम  बंगाल  को  दौ  गई
 निधियों  का  ब्यौरा  खत  है  :--

 आवटन  रुपयों

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल

 कन्द्रीय  पोजना  254.06  173.53  163,10
 राज्य  योजना  195.27  61.65  59  54
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 बिहार  में  ब्लंक  बोर्ड  '

 ची  धो  घंण  वर्मा  )  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ््च्क

 ब्लंक  बोर्डਂ  के  अन्तगंत  बिहार  के  पूवं  और  पश्चिम  चम्पारण  जिलों  में
 कितने  प्राथमिक  स्कूल  खोले  गए

 बिहर  में  ऐसे  कितने  स्कूल  बिना  भवन  के  चल  रहे दर  4

 क्‍या  सरकार  विचार  इन  स्कूलों  में  भवन  उपलब्ध  कराने  और  शिक्षक
 नियुग्त

 करने  का  और

 इ  य'जना  के  अन्तगंत  वर्ष  1990-91  के  दोरान  राज्य  के  कितने  ब्लाकों  को
 सम्मिलित  किया  जाएगा  ?

 सानव  ससाधम  विकास  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्रो  चिसन  भाई  से
 आपरेशन  ब्लेक  बोडं  में  विद्यम/न  प्राइमरी  विद्यालयों  को  न्यूनतम  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करने
 की  योजना  है  जिसमें  निम्नलिछित  शामिल  हैं  :--(1)  एकल  शिक्षक  वाले  विद्यालयों  में  अतिरिक्त
 अध्यापक  जो  अधिमानता  महिला  शिक्षक  (il)  लड़कों  तथा  लडकियों  के  लिए  अलग-अलग
 शोचालय  सुविधा  तथा  सघन

 बरामदा  सहित  सभी  मोसमों  में  काम  आने  वाले  दो  बड़े  और
 (1)  छोटा  खेल  उपस्कर  आदि  सहित
 भ्रध्यापन  सामग्री  ।  उपलब्ध  अद्यतन  सूचना  के  वर्ष  1986  मे  बिह्वार  में  9163  विद्यालय

 बिना  भवन  के  थे  ।

 राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  योजना  के  अन्तगंत  90  ब्लाकों  को
 शामिल  कर ने  कौ  परियोजना  प्रस्ताव  तंयार  की

 नवोद्य  विद्यालयों  ओर  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  संस्कृत  पढ़ाया  जाना

 ]
 8578.  कुसारो  उसरा  भारतो  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : रथ

 क्या  सारे  देश  के  सभी  स्क्लों  के  पाठयक्रमों  में  संस्कृत  को  शामिल  किया  गया  है
 यदि  तो  कया  नवोदय  विद्यालयों  के  पाठ्यक्रम  में  भी  संस्कृत  शामिल  किया

 गया

 क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  दसवीं  तथा  उसके  बाद  ग्यारहबीं  और  बारहवीं  स्तरों  पर

 भौ  संस्कू  ॥  पढ़ाने  के  कोई  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  :  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  :  स्क्ल
 शिक्षा  को  देखभाल  ओर  छसका  प्रबन्ध  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता
 राज्य  सरकारें  और  राज्य  मा  प्रक  शिक्षा  स्कूल  स्तर  पर  भाषाओं
 सभौ  विषयों  के  लिए  पाठ्यचर्या  ओर  अभ्यास  पुस्तिकों  को  निर्धारित

 ,
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 करने  के  लिए  उतरदापी  अतः  सम्पूग  देश  में  सभी  स्कूजों  में  संस्कृत  के  शिक्षण  के  लिए
 विशिष्ट  ब्यौरों  पर  शिक्षा  विभाग  द्वारा  काई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 नवोदय  विद्यालय  सामान्य  त्रिभापा  सूत्र  का  अनुसरण  करते  इसके  अनुस।र
 हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  स्थित  सभी  नवोदय  विद्यालथों  में  हिन्दौ  और  क्षेत्रीय  भाषा  पढ़ाई
 नातौ  हिन्दी  भाषी  राज्यों  बह  तीसरी  भाषा  पढाई  जाती  है  जो  कक्षा  [5  स्तर

 हिन्दी  क्षेत्रों  से  विद्यालयों  में  स्थानान्तारत  20?,  छात्रों  की  भषा  होती  तथापि  नवोदय
 विद्यालयों  में  संस्कृत  नहीं  पढ़ाई  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कक्षा  ४  से  [7  तक  एक  अनिवाय॑  बिषय  के  रूप  में

 पढ़ाई  जा-ी  है  |  इसे  कक्षा  X  में  एक  अतिरिवत  भाषा  और  कक्षा  XI  और  XIU  में  एक  वेकल्पिक

 विषय  के  रूप  भी  प्रदान  किया  जा  सकता  है  '
 ह

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सव्य  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिको

 अनुवाद
 8579.  कुमारी  ल्‍मा  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  छतरपुर  ओर  टीकमगढ़  में  साम।जिक  वानिकी  योजना  के  अंबगंत

 कुछ  कार्यक्रम  लागू  किए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्रो  नोलमणि  :  और  साम/जिक  वा  नकी
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  ओर  टीकमगढ़  जिले  में  निम्नलिब्ित  श्रमुख  कार्यकलाप
 चलाए  गए  हैं  :--

 (3)  विकेन्द्रित  जल  पोघशालाओं  की  स्थापना  ।

 (४)  सामुदायिक  भूमि  पर  प्रदर्शन  र  थलों  कौ  स्थापना  ।

 (ii)  कृषि  वानिकी  और  फार्म  वानिकी  ।

 (0५)  निक्ृष्ट  वनों  का  पुनरुद्धार  ।

 (५)  चरागाह  विकास  ।

 धुएं  रहित  चल्हों  का  वितरण  ;

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता

 व्यक्तिगत  कम्प्यूटरों  को  बिक्रो

 8581.  झो  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  वर्ष  व्यक्तिगत  कम्प्यूटरों  तथा  अन्य  प्रकार  के  कम्प्यूटरों  की  बिक्री  में  कोई
 कमी  हुई
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 24  1912  प्रश्नों  क ेखिद्धित  उत्तर

 क्‍या  व्यक्तिगत  कम्प्यूटरों  पर  लगे  उत्पाद-शुल्क  के  कारण  इनकी  बिक्री  पर  प्रतिकूल
 असर  और

 कम्प्यूटरों  को  कम  आय  वर्ग  के  लोगों  की  पहुंच  तक  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  ज्ो०  के०  :
 ओर  नहीं  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तर्गत  आने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एक
 इलेक्ट्रॉनिवस  ट्रेंड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  एण्ड  ने  एक
 परियोजना  आरम्भ  की  है  जिसके  तहत  वाजिब  कीमतो  पर  अधिकाधिक  लोगों  को  वंयक्तिक

 कम्प्यूटर  ख्रोदने  कौ  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाती  इस  योजना  के  अन्तगंत  देश  पें  कम्प्यूटरों
 के  प्रयोग  को  लोक़प्रिय  बनाने  को  दृष्टि  से  वं4क्तिक  कम्प्यूटर  10950/-  रुपये  तथा  इससे  अधिक
 कीमत  पर  उपलब्ध  हैं  ।  ई०टौ०एण्ड  टो०  ने  इम  कम्प्यूटरों  पर  ब्रशिक्षण  तथा  उनके  रख्च-रखाव  के
 लिए  वाजिब  दाम  पर  राष्ट्र  ब्याप्री  प्रबंध  किए  दें  ।

 शोघवेताओं  को  मांगे

 8582.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मृति  :  क्‍या  प्रध/न  घंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्‍या  ध्वरकार  ने  शोधवेताओों  और  युवा  व॑ज्ञामिकों  की  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए
 एक  विशेषज्ञ  समिति  को  नियुक्ति  को

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्य  कोन-कोन

 उनको  मांगों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  चेयरमंन  द्वारा  वर्ष  1988  थ्रें  शोधवेताओं
 ओर  वैज्ञानिकों  की  मांगो  का  मूल्यांकन  किया  था  और  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  के  आधार
 पर  उनके  वेतन  में  वृद्धि  को  भई  और

 (४)  यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  को  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों  का  ब्योदा  क्या  है  ?

 विक्लान  ओर  प्रोद्योगिको  संजालश  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  और

 हां  ।  प्रोਂ  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  भध्यक्षता  में  युवा
 वेज्ञानिकों  की  समस्याभों  और  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित
 की  यई  है  जिसमें  सड़/ततिदेशक,  धारकोय  कृषि  अनुश्चंधास  भ्रारतीय  चिकित्सा

 अनुसंघान  वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुश्र॒ध्नान  मानव  संप्राक्षय
 वित्त  और  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  शामित्र  हैं  ।

 य॒वा  वेशानिकों  द्वारा  उठाए  बए  मामले  पारिश्रमिकत  में  अनुद्नक्षान  सेवा
 को  एक  प्लंवर्ग  प्रणाली  में  पुन्गंठित  नोति  आयोजना  निकायों  में  अन्तग्रंस्तता
 आदि  से  संबंधित  हैं  ।

 और  विश्वविद्यालण  अनुदान  आयोग  कौ  अध्यक्षता  में  हक
 मंत्रालयीय  सामति  ने  इन  मामलों  पर  1988  में  विचार  किया  इस  समिति  फौ  रिपोर्ट  कौ

 मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखिढ़  हैं  ।
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 प्रश्नों  के  लिबडित  उत्तर  14  :990

 1.  रिसच॑  एसोसिएटस  और  अनुसधघान  वैज्ञानिकों  की  सभी  श्रेणियों  के
 पारिश्रपिकों  में  पर्याप्त  बड़ोतरी  होती  चाहिए  ।

 2.  सभी  श्रेणियों  के  वैज्ञानिकों  को  मकान  किराया  भत्ता  एवं  चिकित्सा  और
 अन्य  सेदा  लाभ

 |

 3.  आतिथेय  संस्थानों  को  अवसंरच्नात्मक  सुविधाओं  के  लिए  वर्धित  भोवरहैड  व्यय  ।

 कर्नाटक  में  अनिवासो  भारतोयों  द्वारा  भूमि  ख्रोदने  के  मामलों  के  संबंध  में  जांच  आयोग

 8583.  थ्रो  सो०  श्रीफान्तय्या  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  कर्नाटक  में  अठिवासी  भारतीयों  के  भूमि  खरीदने  संबंधी  मामलों  की
 जांच  करने  के  लिए  न्यायमूरति  कुलदोप  पिह  जांच  आयोग  का  गठन  कद  किया  गया

 आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रारम्भ  में  कितना  समय  दिया
 गया

 उक्त  आयोग  पर  अब  तक  कुल  कितनी  घनराशि  खर्च  कौ  जा  चुको
 क्‍या  आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  भौर  इस  रिपोर्ट  के कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने
 को  संभावना  है  ?

 प्रधान  मत्रो  बो०पो०  :  सरकार  ने  28  :989  को  इस  आयोग  कर

 गठन  किया

 तीन  माह  ।

 31  1990  तक  10,00,676/-  रुपये  ।

 नहीं

 आयोग  ने  30.3.1990  तक  सुनवाइयां  समाप्त  कर  ली  रिपोर्ट  को  तैयार
 करने  का  कार्य  हाथ  में  ले  लिया  गया  आयोग  को  भी  अपना  काय॑  समाप्त  करने  के  लिए  30

 1990  तक  क  बढ़ाने  कौ  अनुमति  दे  दी  है

 पश्चिमो  घाटों  पर  वनों  का  समेकित  विकास

 8584.  क्री  एच०  सो  ०  भ्रीकान्तयया  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रौय  सरकार  को  कर्नाटक  में  पश्चिमी  घाटों  पर  वनों  के
 समेकित  विकास  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  भेजा  गया

 प्रस्तावित  कार्यक्रम  पर  कितनी  लागत  और
 कया  सरकार  ने  उक्त  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयन  के  लिए  कोई  सहायता  मंजूर  की  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्रो  मोलसणि  :
 से  कर्नाटक  सरकार  ने

 पश्चिमी  धाटों  में  बनों  के  समेकित  विकास  के  लिए  355  करोड़  रुपए  को  अनुमानित  लागत  वाला
 एक  प्रस्ताव  1989  में  भेजा  था  ।

 राज्य  सरकार  से  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  मांगौ  गई  है  ।
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 कर्नाटक  में  हाथो  अभयारण्य

 8585.  श्री  श्रीकान्त  दत्त नरसह राज  धाहियर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कर्नाटक  में  कोई  हाथी  अभयारण्य  स्थापित  किया
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  राज्य  में  हृथी  भभयारण्य  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  नोलमणि  :  और  कर्नाटक  में  ऐसा
 कोई  अभयारण्य  नहीं  है  जो  विशिष्ट  रूप  से  हाथियों  के  लिए  बनाया  गया  हो  ।  कर्नाटक  में  जित
 अभया  रण्यों  ओर  राष्ट्रीय  उद्यानों  में  हाथी  पाए  जाते  हैं  भौर  उनको  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती
 उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  कर्नाटक  में  हाथी  अभयारण्य  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 विवरण
 कर्नाटक  के  राष्ट्रोय  उच्चान  एवं  अभयारध्य  जहां  हाथो  पाए  जाते  हैं  और

 ऋ०  सं० क्०  राष्ट्रीय  उद्यान|  जिले  का  नाम  क्षेत्र
 अभयारण्य  का  नाम  वर्ग  क्ि०  मी०  में

 1  बांदौपुर  मैसूर  874,20
 .  बन्नारघाट  बंगलोर  104.27

 3.  नागरहोल  चिमंगलूर  643,39

 मैसूर
 कुगं

 1,621.16

 4.  भद्रा  चिकमंगल्र  492.46
 5,  बिलिगिररंगास्वाभी  मंसूर  539.52

 मंदिर

 6.  ब्रह्मगि  री  मादीभेरी  181.29
 7.  कावेरी  मैसूर  510.51
 8.  डांडेली  मंसुर  843.16
 9  नुगु  उत्तर  कम्नड  30.32

 10  पुष्पगिरी  मांडीखेड़ी  102.92
 11  तलकावे  री  मांडीखेडी  105.00

 2,805.18
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 प्रश्नों  के  लिश्वित्न  उत्तर  14  1990

 इन्डियन  रेअर  अर्थ  सल्रिक्टिटेड  के  कार्यक्रम

 ४586.  झी  भरीर्कत  दत्त  नर्रासह्‌  राज  वाडियर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  इडियन  रेअर  अर्थ  लिमिटेड  की  अपने  क्रायंकब।पों  में  वृद्धि  कौ  कोई
 योजना

 यदि  तो  इडियन  रेअर  अथ  लि०  द्वारा  कोद-कोन  से  नए  कायंक्रम  श्रारम्भ

 करने  का  विचार

 बया  इन्डियन  रेअर  अर्थ  लि०  का  तमिलनाडु  में  खनिन  विलगन  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  विचार  ओर

 वदि  तो  इडियन  रेअर  अर्थ  लिमिटेड  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए
 ज्  क

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :

 हां  ।

 इंश्यिन  रेशर  अथ्स  लिमिटेड  कौ  वोजना  यह  है  कि  उत्पदों  के
 आदि  की  स्क्रोमों  पर  काप्त  करने  के  अतिरिक्त  उन  खनिज  निक्षेपों  से  भी  खनिज

 निकाला  जाए  जिनका  पता  परमाणु  छरनिज  अभाग  ने  थ्षांप्र  प्रदेश  तथा  महासकष्ट्र  में
 लगाया  है  ।  कंपनी  का  विचार  टाइटेनियम  डाइऑक्साइड  रंजक  भोर  खल्‍्लषित  रूठाइल  कः
 उत्पादन  करने  वाले  संयंत्र  लगाने  का  भी

 हूं  ।

 इंडियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  तमिलनाडु  के  वी०  ओ०  दिदांबरनार  जिले  में

 कुडी  रायमोझी  में  भारी  खनिज  निक्षेपों  का  खनन  खनिजों  का  संसाधन  करने  कौ  परियोजना  कौ
 स्थापना  विभिन्‍न  चरणों  में  करके  करना  चाहती  खनन  सम्बन्धी  पर्यावरण  की  दृष्टि  से

 मति  आदि  प्राप्त  करने  के  लिए  कम्पनी  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न
 अभिकरणों  से  सम्पक  कर  चुकी  है  ।  यह  पता  लगाने  के  लिए  कारंवाई  की  गई  है  कि  उस  क्षेत्र  में

 भू-जल  पर्याप्त  बाथा  में  उपलब्ध  है  था  नहीं  ।

 क  रल  को  सिच्चाई  तथा  अनबिजलो  परियोलनाओं  के  लए
 धन-राशि  का  आवंटन

 8587.  थो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  अ्रधान  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्याप्त  घन-राशि  न  मिलने  कै  कारण  के  रल  की  कुछ  ब्रमुख  सिंचाई  एवं  पन
 बिजली  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  बिलम्ब  हो  रहा  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इन  प्ररिणयेजनाओं  के  निर्माण-कार्य  में  तेजी  लाने  हेतु  दया  कदम  उठाए  गए
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 पोजना  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  कायक्रस  कार्यान्‍्वय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 भागेय  :  नहीं  !

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  बायु  भोर  ध्वनि  प्रदूषण  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 8588,  श्री  रामदास  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  व'यू  भोर  ध्वनि  प्रदूषण  से  सर्वाधिक  प्रभावित  क्षेत्रों  का  पता
 लमाने  के  लिए  बिह्वार  राज्य  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्स्ंबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 प्रदूषण  के  प्रमुख  का  रण  क्‍या  हैं  और  इस  दिशा  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  मोलमणि  :  हां  ।  धनबाद  को  वायु
 प्रदूषण  से  प्रभावित  क्षेत्र  अभिनिर्धारित  किया  गया  बिहार  में  शोर  कौ  समस्या  का  सर्वेक्षण
 करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  यया  है  |

 हु

 (q)  ओर  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  तथा  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  ने

 1986  के  दोरान  घनबाद  क्षेत्र  में  एक  विस्तृत  वायु  गुणवत्ता  सर्वेक्षण  किया  ।  खुली  खदान  ओर

 भूमिगत  कोयला  ख  बी-हाइब  हाड  कोक  साफ़ूट  कोक  प्लाण्टस  और
 रिफ्रं  बहरी  निर्माण  यूनिटें  इस  क्षेत्र  में  वायु  प्रदूषण  के  मुख्य  स्रोत  वायु  गुणवत्ता  में  सुधार
 करने  के  लिए  बिद्दार  राज्य  प्रदूषण  नियत्रण  बोडे  ने  सभी  इष्टिका  संयंत्रों  को  संयंत्रों  के  डिजाइन

 में  सुधार  करने  की  सलाह  दी  है  ।  खुले  स्थानों  पर  साफ्ट  कोक  तेयार  करने  को  भी  निरूत्साहित
 किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  ईघन  अनुसंधान  घनबाद  ने  कोयला  भटूटी  संयंत्रों  के  उत्सजंनों

 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  नया  डिजाइन  तंयार  करने  का  काय॑  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 स्कलों  में  व्यवसाथिक  पाठ्यक्रम

 8589  क्रो  प्रशापराव  बो०  भोसले  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  दिल्लो  के  सरकारी  स्कूलों  में  कुछ  व्यवसायिक  प्राद्यक्रम  पढ़  ये  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधो  स्कूल-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  स्कूलों  में  कुछ  ओभौर  व्यवसाथिक  प्राठ्यक्रम  आरम्भ

 करने  क

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  सांनव के

 सांनव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  झन्‍्त्रो  .  चिमन  भाई  :

 भर  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  दिल्ली  प्रशासन  के  अम्तगंत  चलने  वाले  सरकारी  तथा
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 सरकारी  सहायता  श्राप्ठ  स्कूलों  में  +  दो  स्तर  पर  21  व्यावसायिक  पाठयक्रम  पढ़ाए
 जाते  हैं  ।

 और  सत्र  1990-91  के  दौरान  निम्नलिखित  पाट्यक्रमों  को  आरम्भ  किए
 णाने  के  प्रस्ताव  हैं  :--

 1.  रेल  में  नोकरी  अवस्थापना  के  विपय  पर  एक  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 2.  भआनुसंगिक  नसंरी  तथा  दाय  विद्या

 3.  एक्सरे  तकनीशियन

 4.  प्रयोगशाला  तकनीशियन

 5.  डेयरिंग

 (&)  प्रश्य  नहीं
 विवरण

 क्०  सं०  स्कूल  का  माम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 उत्तर  छिला

 1...  राजकीय  कन्या  सी०  स०  वस्त्र  एवं  डिजाइन  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं
 स्कूल  नं०  1,  रूप  नमर  सोन्दय  श्रंगकक  प्रोद्चोगिको  ड्रैस
 साई  दिलसी  डिजाईन  एवं  निर्माण

 2.  राजकौय  बाल  सौ०  स०  स्कूल  हलेकट्रानिकौ  प्रौद्योगिकी  स्टेनोग्राफी

 गुलाबी  दिल्लौ  सामान्‍य  बीमा

 3.  बिरला  सी०  स०  इलवटानिकी  लेखा  परौक्ष  ण

 कमला  मगर  दिल्ली  एवं  लेखा  कार्यालय  प्रबन्ध  एवं
 सचिवालय  प्रथा

 4.  शौ०  सो०  एम०  काल  लेखा  पश्चेक्षक  एवं  कार्यालय
 सौ०  स०  किशन  प्रबंध  एवं  छच्चिवाश्यय  विषयन  एवं
 दिल्ली  बिक्रीका  ये

 5.  म्रू  नामक  कन्या  कस्त्र  एवं  डिलाईन

 सौ०  से०  सिंह  सभा

 सब्जी  दिल्ली

 6...  राजकौय  बाल  सौ०  स०  इसेक्ट्रानिकी  प्रोद्योगिको  संगशक
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 स्कूल  का  नाम

 राजकौब  बाल  सौ०  स०

 स्कूल  के०  1  पाली

 नागलपुरी  दिल्ली

 राजकीय  बाल  सी०  स०  ह्कूल
 दिल्‍ली

 राजकोय  बाल  सौ०  स॒०

 दिल्ली

 रालकौय  बाल  सी०  स०

 दिल्लौ

 शाजकीय  मॉडल  सह  शिक्षा
 सौ०  सरस्वतो

 दिल्ली

 राजकोय  बाल  सो०  स०

 नं०  2  दिल्ली

 राजकौय  बाल  माडल  सी०  स०

 नं०  2  लुडलो
 दिल्खी

 राजकौय  कन्या  स्व  ०  स०  स्कूल
 नं०  2,  लारेस  दिल्ली

 बिरला  आये  कन्या  सौ०  से०

 दिल्ली

 राजकीय  बाल  सी०  स०  स्छूल
 भारत

 राजकीय  कन्या  सी०  Te

 मुनी  विल्ली
 राजकीय  कन्या  सौ०  स०  स्कूल

 दिल्ली

 राजकौय  बाल  सी०  स०

 बकताब  दिल्‍लौ

 राजकीय  कन्या  सी०  स०

 प्रताप  नगर

 दिल्ली

 बिरला  कमला

 प्रश्नों  के  उत्तर

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 वस्त्र  एवं  डिजाईन

 प्रायोगिक  बागबानी

 प्रायोगिक  बागवानी

 स्टेनोग्राफी

 संरचना  एवं  कढ़ाई  प्रौद्योगिकी  ढंगणक
 प्रौद्योगिकी

 स्टेनाग्राफो

 विद्यत  प्रौद्योगिको

 स्‍्टेनोग्राफी

 ड्रेंस  डिजाईन  एवं  विर्माण

 इलैक्ट्रोकल  प्रोद्योगिकी  स्टेनोग्राफी

 ड्रैस  डिजाईन  एवं  निर्माण

 वस्त्र  एवं  डिजाईन

 प्रायोगिक  बागवानी

 स्टेनोग्राफी
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 क्रम  सं०  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 21.  राजकोय  कन्या  सी०  स०  स्कूल  स्टेनोग्राफी

 गुलाबी  दिल्ली

 22...  राजकीय  कन्या  सौ०  To  जौवन  बोमा
 तिमा  दिल्ली

 23,  राजकीय  कन्या  सौ०  स»  सकल  स्टेनोग्राफी

 जहांगी  दिल्ली

 24.  राजकीय  कन्या  सी०  स»  स्कूल  वस्त्र  एवं  ह्टेनोग्राफी

 शालीमार  दिल्ली

 दक्षिण  दिल्‍लो

 25.  राजकोय  कन्या  सी०  स०  इलेक्ट्रानिकौ  प्रौद्योगिकी  वस्त्र

 लाजपत  एवं  डित्राईन  ड्रैस  डिजाईन  एवं

 मई  दिल्‍ली  निर्माण

 26.  राजकीय  बाल  सी०  स०  भाटोमोबाईल  प्रौद्योगिकी  वाता
 नं०  3,  सरोजनौ  एवं  प्रशीतन  प्रौद्योगिकौ  संगणक

 नई  विल्ली  स्टेनोग्राफी

 27.  राजकौय  कन्या  सौ०  सं०  स्कूल  कार्यालय  प्रबंध  एवं  सचिवालय  प्रथा
 किदबई  नई  दिल्ली  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं  सोन्दर्य

 सं€्कृति  स्रामास्प

 28.  रालकौय  कम्या  सी०  स०  कार्यालय  प्रबन्ध  एवं  सचिवालय
 मालवीय  नई  दिल्लो  स्टेनोग्राफी

 29.  राजकीय  कन्या  सी०स०  कायलिय  प्रबन्ध  एवं  सबिवालय  प्रथा
 ईस्ट  आफ  नई  दिल्ली

 30.  राजकौय  बाल  सी०  स०  नेत्र  इलेक्ट्रानिकी
 नं०  4  सरोजनी  संगणक  प्रौद्योगिकी
 नई  दिल्‍ली  ह

 31.  राजकीय  कन्या  सी  ०  स०  स्कूल  कार्यालय  प्रबन्ध  एवं  सचिवालय  प्रथा
 नं०  3,  सरोजनी  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं  सोन्दयं  संस्कृति
 नई  दिल्ली

 32.  शाजकीय  बाल  सी०  स०  स्कूल  बेकिंग
 नं०  सरोजनी  नई  दिल्ली

 33...  राजकीय  बाल  सौ०  स०»
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 क्रम  सं०  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 34...  राजकीय  बाल  सी०  स०»  स्कूल  बेकिंग
 नं०  1  किदवई
 नई  दिल्‍ली

 35.  राजकीय  कन्या  सी०  स०  स्कूल  वस्त्र  एवं  डिजाईन
 नं०  !  किदवई  नई  दिल्ली

 36.  राजकोय  कन्या  सी०  स»  सकल  बैंकिंग
 नई  दिल्ली

 37.  राजकोय  कन्या  सी०  स्०  स्कूल  कार्यालय  प्रबन्ध  एवं  सचिवालय  प्रथा
 नं०  ।  खोधी  नईं  टिललौ

 38.  राजकौय  बाल  सौ०  स०  सकल  कार्यालय  प्रबन्ध  एवं  सचिवालय

 नं०  !  लाजपत  इलंक्ट्रानिकी  प्रौद्योगिको

 नई  दिल्‍ली

 39.  राजकीय  बाल  सौ०  स०  स्कूल  विद्य ती  प्रोौद्योगिको
 छतरपुर  दिललौ

 40.  राजकौय  कन्या  सौ०  स०  स्क्रल  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं  सौन्दयं  संस्कृति
 नई  दिल्‍ली

 41.  राजकौय  कन्या  सी०  स०»  स्कूल  ड्रैस  डिजाईन  एवं  निर्माण  स्वास्थ्य  देखरेख
 डो०डी०ए०  एव  सौन्दयं  ब्वंस्कृति  स्टेनोग्राफी
 कालका  नई  दिल्ली

 42.  राजकीय  कन्या  सी०  स०  ड्रंम  डिजाईन  एवं
 चिराग  नई  दिल्ली  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं  सौन्दयं  संस्कृति

 43.  दिल्ली  कम्नड़  सौ०  स०  स्कूल  सगणक  प्रौद्योगिकौ  वे किंग

 लोधी  नई  दिल्‍ली

 44.  डी०टी०ई०ए०सौ०स०  स्कूल  संगणक  प्रौद्योगिकी

 लोधी  नई  दिल्सो

 45...  राजकोय  बाल  सो०  स»  स्कूल  जीवन  बीमा

 सेक्टर 11  आर०  के०

 मई  दिल्ली

 46...  राजकीय  कन्या  सी०स०  पोषण  तथा  आहार  आयोजन

 पंडारा  रोड

 47...  राजकोय  कन्या  सी०स०  स्कूल  स्वास्थ्य  देखरेख  एवं  सोन्दयं  संस्कृति

 नई  दिल्ली
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 ऋमसं  ०»  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 48...  राजकोय  बाल  सी०सौ०  लेखा  शास्त्र  एवं  लेखा  परीक्षण
 नं०  2,
 मई  दिल्ली

 49...  राजकीय  कन्या  सौ०  कार्यालय  प्रवन्ध  एवं  सचिवालय  प्रथा
 रेलवे  कालोनी

 नई  दिल्‍ली

 पश्चिम  जिला

 50,  राजकौय  क्या  सी०  स०  स्कूल  स्वास्थ्य  देखरेश्ष  एवं  सौन्दर्य
 नं०  1,  तिलक  नगर  |  वस्त्र  एवं  डिजाईन

 -  नई  दिल्ली

 51...  राजकीय  कन्या  सी०  स०  स्कूल  पोषण  तथा
 नं०  1,  राजौरी  अहार  आयोजन
 मई  दिल्ली

 52.  राजकीय  कन्या  सी०  स०  ड्रैंस  डिजाईन  एवं  निर्माण
 पंजाबी  नई  दिल्‍ली

 53.  राजकीय  बाल  सौ०  स०  स्टेनोग्राफी  बेंकिंग
 राजौरी
 नह  दिल्लौ

 54.  एस  ०डौ०  कल्या  सी०  स०  स्कूल  स्टेनोश्राफी
 ईस्ट  पटेल
 नई  दिल्‍लौ  ।

 55.  राजकीय  कन्या  सौ०  स०  स्क्ल  ड्रैस  ड्जिासनत  एव  निर्माण
 नई  दिल्ली

 56.  एाजकौय  कन्या  सीनियर  स्वास्थ्य  देख-रेख  और  सोन्‍्दयं  संस्कृति
 साध्यभिक  डर  डिज़ाइन  तथा  संगणक  अध्ययंग

 नई  दिल्ली  ।  आशुलिपि
 गा

 54.  राजकौय  कन्या  सीनियर  माध्यमिक  साधारण  बीमा
 विद्यालय

 1;  थी

 नई  दिल्‍सी

 58...  राजकीय  कन्या  सीनियर  माध्यमिक  पोषण  तथा  आहार  आयोजन
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 क्रम  सं०  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक
 का  '

 59...  राजकीय  कन्या  सीनियर  माध्यमिक  स्वास्थ्य  देख-रेख  तथा  सौन्दर्य

 विद्यालय  संस्कृति  संगणक  अध्ययन
 डी  ब्लाक  नई  दिल्ली

 60.  राज०  सह  शिक्षा  सौनियर  कार्यालय  प्रबन्ध  तथा  सर्विद्यालय  प्रथा
 माध्यमिक  विद्यालय  मानसरोवर

 नई  दिल्ली
 राज०  बाल  सी०  मा०  विद्यालय  कार्यालय  प्रबन्ध
 अशोक  नई  दिल्‍लौ

 62.  राज  ०  बालिका  सी०  मा०  विद्यालय  कार्यालय  प्रबन्ध  तथा  सचिवालय  प्रथा
 मोती  नई  दिल्ली

 62,  राज०  बालिका  सी०  मा०  स्वास्थ्य  देख-रेख  तथा  सोन्दयं  संस्कृति
 नई  दिल्ली

 64.  राज०  कन्या  सी०मा०  विद्यालय  वस्त्र  तथा  डिजाइन  ड्रंस  डिजाइन  तथा

 रमेश  नई  दिल्ली  बनावट  े
 65.  राज०  कन्या  सी०  मा०  विद्यालय  स्वास्थ्य  देख-रेख  तथा  सौन्दपं  संस्कृति

 राजौरी  गाडंन  कार्यालय  प्रबन्ध  तथा  सचिवालय  प्रथा

 66.  राज«  कन्या  सौ०  मा०  विद्यालय  पुस्तकालय  विज्ञान

 नं०  2,  मोती  नई  दिल्ली

 67.  राज०  कन्या  सी०मा०  बिद्यालय  पोषण  तथा  भाहार  आयोजन

 नं०  2,  तिलक
 नई  दिल्‍ली

 68.  राज०  कन्या  सीनियर  मा०  पोशाक  डिजाइन  तथा  बनावट

 विद्यालय  आई०ए०अर०आई०
 नई  दिल्‍ली  हु

 69.  राज०  बाल»  सौ०  मा०  वि०  जौवन  बीमा  संगणक  तकनौकी

 नई  दिल्‍ली  हि

 70.  राज०  बाल  सौ०  मा०  विद्यालय  संमणक  तकनीकी

 न०  2,  पश्चिम  पटेल

 नई  विल्सो

 राज०  कस्या  सौ०  मा०  विद्यालय  स्वास्थ्य  देख-रेख  तथा  सौम्दयं  संस्कृति  वस्त्र

 दिल्ली  क॑  नई  दिल्‍नों  और  बे  किंग

 42...  राज०७  कन्या  सी०  मा०  कार्यालय  प्रबंध  तथा  सब्िवालय  प्रथा

 नं०  3,  तिलक  नई  दिल्ली  बे  किय
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 क्रम  प्वं०  स्कूल  का  नाम

 73.  राज०  कन्या  सी०  मा०  विद्यालय

 नई  दिल्ली

 74.  राज»  कन्पा०  सी०  मा०  विद्यालप
 नं०  1,  उत्तम  नई  दिल्ली

 45.  राज०  कन्या  सी०  मा०  विद्यालय

 पश्चिम  नई  दिल्ली

 76.  राख  ०  कम्या  सौ०  मा०  विद्यालय

 चअन्द  मई  दिल्ली

 71.  राज»  कम्या  सी०  भा०  विद्यालय

 नई  दिल्ली

 78.  राज०  बाल  सी०  मा०  विद्यालय
 दिल्ली

 जिला  सष्य

 79.  राज०  बालक  सी०  मा०  विद्यालय
 नई  दिल्लौ

 80.  राज०  कन्या  सी०  मा०  विद्यालय

 बुलबुली  दिल्ली

 81.  मूक  बधिर  कम्या  सीौ०  मा०
 11,  विष्णु  दिगम्बर  मार्ग

 नई  दिल्ली  ।

 82.  एस»  जी०  के०  एच०  कम्या

 मा०  बंगला
 मई  दिल्‍ली

 83.  गड़ोडिया  कम्या  सी ०  मा०
 विद्यालय  कूचा  भांदनी

 दिल्ली

 84.  जन  सी०  मा०  विद्यालय  दरिया

 नई  दिल्‍ली  ।

 85.  राज०  बाल  सी०  भा०  विद्यालय
 प्लाट  नं०  1,  लिक
 करोल  नई  दिल्लौ
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 पोशाक  डिज।इन  तथा  बनावट

 पोगाक  डिजाइन  तथा  बनावट  वस्त्र  तथा
 डजाइन

 स्वास्थ्य  देख-रेख  तथा  सोन्दयं  संस्कृति

 बस्त्र  तथा  डिजाइन

 पोशाक  डिजाइन  तथा  बनावट

 अनुप्रयुवत  उद्यान  विज्ञान

 बातानुकूलन  तथा  प्रशीतन

 पुस्तकालय  विज्ञान  कार्यालय  प्रबन्ध  तथा
 सचिवालय  कढ़ाई  संरचना

 स्वास्थ्य  देख  रेख  तथा  सौन्दय  संस्कृति
 वस्त्र  तथा  डिजाइन  पोशाक  डिजाइन  तथा
 बनावट  आ  गुलिपि
 क.र्यालय  प्रबन्ध  तथा  सबिवालय  प्रथा

 आशुलिपि  तथा  टंकण
 ड्रंस  डिजाइन  तथा  बनावट

 स्वास्थ्य  देख  रेख  तथा  सौ  दयं  संस्कृति

 आशुलिपि  संगणक  तकनोकी

 जोवन  ब्रोमः
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 क्रम  सं०  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 86...  राज०  कन्या  सी०  मा०  विद्यालय  कार्यालय  प्रबन्ध  सचिवालय  प्रथा
 पनामा  रई  दिल्ली

 87.  राज०  बाल  सौ०  मा०  विद्या  साधारण  बौमा

 कुतुब  नई  दिल्ली

 88...  भाय॑  कन्या  सी०  मा०  पोषण  तथा  पाक  कला
 तेली  दिल्ली

 89.  राज०  कम्या  सी०  मा०  विद्यालय  एस्तकालय  विज्ञान  स्वास्थ्य  देख  रेख  तथा

 पहाड़  नई  दिल्‍लौ  सौन्दयं  संस्कृति

 90.  राज०  बाल  सौ०मा०  विद्य  लय  वातानुकूलन  तथा  प्रशौतन  तकनीकी
 जामा  दिल्ली  इलेक्ट्रानिकी  तकनीकों

 91.  राज०  बाल  सी०  मा०  वि०  कार्यालय  प्रबन्ध  तथा  सबिवालय  प्रथा
 माता  सुन्दरी  नई  दिल्‍ली

 92.  राज०  कन्या  सौ०  मा०  विद्यालय  वस्त्र  तथा  डिजाइन
 पदम  दिल्‍ली

 93.  राज०  कन्या  सो०  मा०  बिद्यालय  स्वास्थ्य  देश  रेख  तथा  सोन्दयं  संस्कृति
 दयानम्द  नई  दिल्ली

 जिला  पू्व

 97.  राज०  बासक  सौ०  मा०  विद्यालय  विद्य  त

 लक्ष्मी  दिल्ली  संगणक  आशुलिपि

 95.  राज»  कन्या  सौ०  मा०  विद्यालय  पुस्तकालय  पोशाक

 रानी  दिल्ली  डिजाइन  तथा  वस्त्र  तथा  डिजाइन

 96.  राज०  बालक  सी०  मा०  विद्यालय  साधारण  बीमा

 अन्द्र  दिल्ली

 97...  राज०  बालक  सी०  मा०  विद्यालय  अनुप्रयुक्त  उद्यान  विज्ञान
 दिल्ली

 98,  राज०  बालक  सौ०  मा०  वि०  कार्यालय  प्रवन्ध  तथा  सचिवालय

 कल्याण  दिल्ली  वस्त्र  तथा  डिजाइन

 99.  राज०  बालक  सी०  मा०  वि०  इलेक्ट्रानिक  तकनीकी

 सिस-मिल  दिल्ली
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 क्रम  सं०  स्कूल  का  नाम  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 100.  राज०  सह  शिक्षा  सी०  मा०  वि०  विद्युत  बातानकूलन  तथा

 विश्वास  दिल्ली  प्रशोतन  लेखा  शास्त्र  तथा  लेखा
 परीक्षण  पुस्तकालय  बिज्ञान

 101...  राज०  कन्या०  सौ०  मा०  वि०  पोशाक  डिजाइन  तथा  बनावट
 गौता  दिल्ली

 102.  राज»  कन्या  सी०  मा०  वि०  पोषण  तथा  आहार  आयोजन
 दिल्लो

 103.  राज०  कन्या  सो  ०प्रा०  वि  ०  भाशुलिपि
 कंलाश  दिल्ली

 104.  राज०  कन्या  सी०  मा०  वि०

 विवेक  दिल्ली

 105.  05.  राज०  कन्या  सी०  मा०  वि०  पोशाक  डिजाइन  तया-वकबट

 नं०  3,  गांधी  दिल्ली

 106.  राज०  बालक  सौ०  मा०  वि०  संगणक  तकनीकी

 कृष्ण  दिल्ली

 101.  रा०  कन्या  सी०  मा०  वि०  स्वास्थ्य  देव  रेख  तथा  सौन्दयं
 नं०  1,  गांधी  दिल्‍ली  वस्त्र  तथा  डिजाइन  ।

 दिल्‍्लो  में  पछ्िलिक  सकल

 8590.  भो  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 या  दिल्‍ली  में  कुछ  मान्यता  भ्राप्त  स्कूल  पब्लिक  स्कूलों  की  तरह  नसंरी  कक्षाएं  चला

 रहे  हैं  भौर  तदनुश्तार  शुल्क  ले  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सहायता  और  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  में  नसंरी  कक्षाएं  चलाने  के  बारे  में  कुछ
 अनुदेश  बिद्यमान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ब्यौरा  कया  ओर

 (४)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सासथव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  चिसन  भाई  :  से
 दिल्लौ  प्रशासन  द्वारा  भे  जी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  में  वर्ष  '989-90  के  दोरान  चलाये  जा

 रहे  प्राईबेट-गर-सहायता  मान्यता  माध्यमिक  तथा  सीनियर  माध्यमिक  स्क्लों

 कौ  संझ्या  169,  85  ओर  113  इस  प्रकार  के  अधिकांश  गैर-सहायता  प्राप्त  मान्यता
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 प्राप्त  प्राइवेट  स्क्लों  में  पूर्व  प्राथमिक  कक्षाएं  हैं  भौर  वे  अपनी  शिक्षा  शुल्क  अनुसूची  के  अनुसार
 फीस  वसूल  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  सहायता  प्राप्त  माध्यमिक  तथा  सीनियर  माध्यमिक  स्कूलों  के  भवनों
 में  प्रबंध  समिति  द्वारा  15  पब्लिक  स्कूल  आरम्भ  किये  गये  हैं  ।

 अधिनियम  के  अम्तगंत  बनाये  गये  दिल्‍ली  स्कूल  शिक्षा  1973  के  नियम  50
 के  अनुसार  स्कूलों  कौ  मान्यता  के  लिए  निम्नलिशित  शर्ते  भनिवायं  हैं  ---

 (i)  स्कूल  में  अनुदेशों  के  भघोन  कक्षाओं  के  पर्याप्त  स्थान  होना

 (ii)  स्कूल  के  परिसर  के  किसी  भी  भाग  में  कोई  अःम  रास्ता  नहीं  होना  चाहिए  ।

 दिल्ली  प्रसाशन  ने  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  भवनों  में  इन  पब्लिक  स्कूलों  को  चलाने  कौ  .

 अनुमति  प्रदान  नहीं  करे  जहां  तक  इन  स्कूलों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का  सम्बन्धਂ  है.दिल्ली
 प्रशासन  अपने  कानूनौ  विभाग  से  सलाह  कर  रहा  है  ।  इन  स्कूलों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  हुई
 तो  वह  दिल्ली  प्रशासन  के  काननी  विभाग  कौ  सलाह  पर  निभंर  करेगी  ।

 बिरूपा-गेनगुती  द्वीपसमूह  परियोजना

 8591.  श्री  गोपोनाथ  गजपति  :  क्‍या  भ्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  डड़ीसा  को  विरूपा-गेनगुती  द्वीपसमूह  परियोजना  को  मन्‍्जुरी
 प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  और

 यदि  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  दिया  जाता  है  तो  कुल  कितने  हैक्टेयर  भूमि  पर
 छेतो  की  जा  सकेगी  ?

 योजना  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  भीर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 भागेय  :  जौ  हां  ।

 463  लाख  रु०

 )  इस  परियोजना  से  कुल  8086  हैक्टेयर  काश्तगत  क्षेत्र  को  करने  का (  ड़

 प्रस्ताव  है  ।

 वन्य  प्राणियों  के चाम  ओर  खालों  का  अवध  व्यापार

 8592,  क्री  प्रतापराध  बो०  भोसल  .  पर्यावरण  मन्‍्त्री
 ओर  शान्तिलाल  पुरुषोत्तमदास  पटेल  |

 क्या  भोर  धन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  _

 क्या  हाल  हौ  में  दिल्ली  में  बड़ौ  संख्या  में  सरंप  इत्यादि  का

 चाम  भोर  खालें  पकड़ी  गई
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 यदि  तो  पकड़ी  गई  वस्तुओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इनका

 मूल्य  कितमा

 इस  भवंध  व्यापार  में  शामिल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  भोर

 (=)  भविष्य  में  इसे  रोकने  के  लिए  कोन  से  निगारक  उपाए  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सनन्‍्त्रों  नोलरथि  :  ओर  दिल्ली  प्रशासन

 द्वारा  30-12-1989  से  2-3-1990  के  बीच  पकड़ी  गई  वन्य  पशुओं  की  खालों  ओर  ट्राफियों  की

 सूची  अनुबंध  के  रूप  में  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  दिल्ली  प्रशासन  ने  पकड़ी  गईं  वस्तुओं
 के  मूल्य  का  अनुमान  21.50  लाख  रु०  लगाया  प्रतिबन्धित  वस्तुओं  के  व्यापार  के

 मूल्य  का  मूल्यांकन  करना  कठिन

 इस  प्रकार  को  दुलंभ  वस्तुओं  बी  मांग  और  उनके  उपयोग  से  विश्व  बाजार  में

 असाधारण  ऊंची  कौमत  इस  प्रकार  के  व्याणर  के  पीछे  मुख्य  कारण  प्रतीत  होती  है  ।

 इस  व्यापार  में  लगे  व्यक्तियों  के  की  गई  कार्यवाहो  में  निम्नलिखित  शामिल

 न्म्क
 --  वन्यजोव  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत  अभियोजन  चलाना  ।

 ---  वन्यथौव  अधिनियम  को  व  2  की  अतिरिवत

 सचियों  में  सम्मिलित  बम्यजीवों  के  आखेट  से  सम्बंधित  मामलों  को  कम्पाउण्ड  किया

 जाता  है  ।

 (2)  बस्यणीबों  के  उत्पादों  के  अवेध  व्यापार  को  के  लिए  किए  जा  रहे  एह्तियातਂ
 उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  वम्यलोद  1972  के  उपबन्धों  के  अन्तमंत  संकटापस्न  प्रजातियों
 के  शिकार  और  ऐसी  प्रजातियों  से  बनी  वस्तुओं  के  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया
 गया  है  ।

 (2)  बल्य  प्राणिजात  व  वनस्पतिजात  को  संकटापन्न  प्रजातियों  क॑  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 सम्बन्धौ  कन्वेंशन  क॑  उपबन्धों  के  तहत  पोधों  ओर  पशुभों  की  संकटापन्न  प्रजातियों
 तथा  इनसे  बनी  वस्तुभों  के  अन्यर्राष्ट्रीय  ब्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  |

 (3)  निर्यात  नीति  के  अन्तग्गंत  बन्य  पशुओं  को  खालों  से  बनी  वस्तुओं  का  निर्यात
 निषिड  है  ।

 (4)  चोरौ-छिपे  शिकार  रोधी  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  कै  लिए  राज्यों  ओर  केद्रशासित
 ब्रदेशों  को  केन्द्रीय  सहायता  मुदैय्पा  कराई  जातौ  है  ।

 (5)  बाघों  ओर  गेंडों  की  सुरक्षा  और  संरक्षण  के  लिए  विशेष  स्कौमें  कार्यान्वित  की  जा
 रही  हैं  ।

 136



 24  1912  प्रश्नो ंके लिक्षित  उत्तर

 (6)  चोरी-छिपे  शिकार-रोधी  उपायों  के  बारे  में  राज्यस्तर  पर  पुलिस  तथा  भारत
 कार  के  स्वर  पर  सोमा  शुल्क  राजस्व  आसुच्षना  केन्द्रीय  जांच

 तटरक्षक  दलों  के  साथ  घनिष्ठ  समत्वय  रखा  थाता

 (7)  चोरी  छिपे  शिकार  करने  वालों  और  भवंध  व्यापारियों  के  बारे  में  आसूचना  प्राप्त

 करने  के  लिए  नकद  पृरस्कार  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  को  गई

 विथधरण

 बिल्लो  प्रशासन  द्वारा  30-1  -1989  से  2-3-1990

 के  बोच  पकड़ी  गई  पशुओं  को  सचो

 ऋ०  सुं०  प्रजाति  का  नाम  खाल/ट्राफी

 ह

 पकड़ी  मई

 1.  बाघ  2  कक

 2. चोता 29 3. ऊदबिलाब 4. पहाड़ी लोमड़ी 22 5. लकड़ बग्गा 6. ममरमच्छ 2 7. काला हिरण 8. सोमड़ी 24 9. सियार भारतोव बड़ा कस्तूरा 7 टोड़ी बिल्ली जंगलो बिल्ली चौता बिल्ली 4 मरुस्थलौ बिल्सी 3 लाल लोमड़ी सांप काला हिरण ट्राफी बाघ की 30 किलोग्राम सांच की खाल को बनो वस्तुएं 94
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 पंजाब  में  आंगनवाड़ो  केन्द्र

 8593.  श्री  कम्तल  औओोधरो  :  क्या  प्रधान  मंत्रो यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  पंजाब  में  भआांगवाड़ी  केन्द्रों  को  संख्या  कितनी  और

 इन  केन्द्रों  में  कायंरत  पुरुष  और  महिला  शिक्षकों  कौ  अलग-अलग  संख्या
 कितनी  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  स्त्रो  एवं  वाल  विकास  विभाग  में  उप  मंत्री  उथा  :

 31.3.1990  को  स्थिति  के  अनुसार  पंजाब  में  स्वौकृत  आंगनबाड़ी  केन्द्रों  की  कुल  संख्या

 6717

 प्रत्येक  आंगनवाड़ौ  केन्द्र  को  एक  आंगनवाड़ी  कायंकर्ता  एक  हैल्पर  की  सहायता  सस

 चलाती  है  दोनों  द्वी  अवेतनिक  महिला  कार्यकर्ता  होती  हैं  ।

 वनरोपण  के  लिए  पंजाब  को  केन्द्रीय  सहायता

 8594.  धभी  कमल  चोघ्चरो  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  राज्य  को  द्वोशियरिपुर  जिले  तथा  अन्य  पिछड़  क्षेत्रों  में  बन
 रोपण  के  लिए  केन्द्रीय  सद्दायता  दी

 यदि  तो  इससे  कितने  क्षेत्रों  में  वन॒रोपण  किया  जा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  इन  क्षेत्रों  में  कौन
 कोम  से  किस्म  के  पोध  लगाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रों  नोलमणि  :  ग्रामीण  ईन्धन  लकड़ी
 सिल्बी  चरागाहू  विकेन्द्रित  पौ३शाला  परियोजनाओं  और  ग्रामीण  विकास  विभाग

 को  ग्रामीण  रोजगार  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  पंजाब  सरकार  को  केन्द्रीय  सद्यायता  प्रदान  की

 वर्ष  1986-87  से  लेकर  1989-90  कौ  अवधि  के  दौरान  होशियारपुर  जिले  सहित
 पंजाब  में  समस्त  वमीकरण  कार्यकलापों  के  अन्तगंत  शामिल  किए  गए  क्षेत्र  का विवरण  नीचे  दिया
 जया  है  :--

 हि  क्षत्र

 1986-87  28379.50

 1987-88  24776.00

 1988-89  28730.00

 1989-90  20000.00
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 ईन्धन  फल  तथा  दूसरे  बन्य  उत्पाद  उगाने  के  लिए  लगाई  गई
 प्रमुख  प्रज.तियां  नोसम  और  सुबधल
 इत्यादि  हैं  ।

 -  दिल्‍ली  के  रकलों  में  अग्र  जी  माध्यम  से  पढ़ाया  जाना

 8595.  श्रो  एम०  एस०  पाल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  दिल्‍ली  प्रशासन  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  कितने  माध्यमिक
 भोर  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में  वर्ष  1990-91  सत्र  से  अंग्रेजी  माध्यम  से  पढ़ाया  जाएगा  और
 ये  माध्यमिक  किस  कक्षा  से  आरम्भ  किया  और

 अंग्रेजी  को  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  शुरू  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  चिमन  भाई  :  और
 दिल्ली  प्रश्नासन  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  शैक्षिक  सत्र  1990-91  से  निम्नलिबित

 विद्यालयों  में  अंग्र  जौ  को  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  है  :--

 क्षणो  तथा  विज्ञालयों  को  संख्या  कक्षा  वर्गों  को  संख्या

 प्राइमरी  स्कूल  शून्य  शून्य
 माध्यमिक  प्रथम  एक  वर्ग

 सोनियर  माध्यमिक  प्रथम  एक  वर्ग

 सीनियर  माध्यमिक  है  एक  वर्ग

 सौनियर  माध्यमिक  शा  तथा  IX  _  एक  वर्ग

 काफौ  संख्या  में  अभिभावकों  को  मांग  के  आधार  पर  ऐसा  किया  गया  दिल्‍ली  नगर

 निगम  ने  अपने  अधीन  चलाए  जा  रहे  किसी  भौ  बिद्यालय  में  अंग्रेजी  को  शिक्षा  का  माध्यम  नहीं

 बनाया है  ।

 टोकभगढ़  मध्य  प्रदेश  में  सागोत  को  लकड़ो  को  सम्भावनायें

 ]
 859...  कमारो  ऊमा  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करगे  कि  :

 देश  में  की  लकड़ीਂ  किन-किन  राज्यों  में  पाई  जाती

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  टीकमगढ़  जिले  में  इस  दुलर्भ  लकड़ी  को  प्राप्त  करने  की

 नाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 क्या  टौकमगढ़  में  इस  लकड़ी  के  प्राप्त  होने  की  काफी  सम्भावनाएं  और
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 यदि  ठो  इस  सम्बंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रो  नोलसाथ  :  श्री  आर०  एस०  ट्रॉप  द्वारा
 लिखित  सिल्विकल्चर  आफ  इंडियन  ट्रीजਂ  नामक  पुस्तक  में  निहित  सूचना  के  अनुसार  सागौन
 आंध्र  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  नेसगिक  रूप  से  पंदा  होता  है  ।

 से  सूचना  एकत्रित  को  जा  रहो  है  भर  सदन  के  पटल  पर  रख  दौ  जाएगी  ।

 पौध  उयाने  के  लिए  ऊतक  संवर्धन  पद्धति

 8597.  थो  एडआ्डो  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्ह  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सुदूर  संवेदन  प्रयोग  शाला  से  प्राप्त  अआकड़ों  से  पता  चला  हैं  कि  वन  क्षेत्र  प्रतिवर्ष

 घट्ता  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ये  आंकड़े  पहलें  प्राप्त  नहीं  कर  स+  थी  ताकि  इस  श्वंबन्घ  में  सुधारात्मक
 कार्यवाही  कर  ली

 क्या  पोध  डगाने  के  लिए  ऊतक  सम्वर्धन  पद्धति  का  इस्तेमाल  करने  हेतु  कई
 संघान  और  विकास  कारयंक्रम  भौर  अन्य  योजमाएं  शुरू  की  गई  थी  और  यदि  तो  उन  योजनाओं

 का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उन  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनौ  घनराशि  खर्च  की

 और

 ऊतक  सम्बधंन  से  कितनी  पौध  उगाई  गई  और  इन  पौधों  की  अनुमानित  जीवन  दर

 क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रो  नोलसणि  :  भारतीय  वन  सर्वक्षण  द्वारा
 उपग्रह  प्रतिबिम्थको  को  सहायता  से  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  !981-83  की  अवधि  के  दौरान
 देश  मैं  64.20  मिलियन  हैक्टेयर  वन  क्षेत्र  1985-87  की  अवधि  में  यह  घटकर  64.01
 मिलियन  हैक्टेयर  हो  गया  ।  इस  प्रकार  1981-83  और  1985-87  को  किए  गए  मूल्यांकनों  के
 बीच  देश  के  वन  क्षेत्र  में  0119  मिलियत्र  हैक्टेयर  की  क+  हुई  है  ।

 (q)  लगातार  वनों  कौ  कटाई  पर  सरकार  का  ध्यान  गया  और  सरकार  ने  एक
 रात्मफ  उपाय  के  रूप  में  व्यापक  वनरोपण  के  लिए  1985  में  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकाश्व  बोर्ड
 की  स्थापना  की  ।

 (1)  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  ऊतक  सम्वधंन  के

 अनुसंघान  ओर  विकास  कायंत्रमों  के  बारे  में  उतके  द्वारा  निम्मल्चद्धित  कायं  वाही
 की  यई  है  ::

 सम्बधंन  तकनौकों  का  प्रयोग  करके  विश्विष्ट  वन  वृक्षों  के  बड़े  पैमाने  प

 सृक्ष्म-प्रजनन  और  सामूहिक  बहुगुणीकरण  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  रसायन

 पुणे  भौर  टाटा  ऊर्जा  नई  दिल्‍ली  में  प्रायोगिक  सबंत्र  सुविधाएं
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 स्थापित  करने  के  लिए  1989  मेंਂ  दोः  पस्थोजमाएं  मंजूर  कौ  गई  ।

 राष्ट्रौय  महत्व  की  बन  वृक्ष  प्रजातियों  के  जरिए  पौधਂ  पुमजंनम  के  लिए
 उलक  सम्बधंत  तकनीकों  विकास  ओर  मानकीकरण  के  8  अनुसंधान
 ओर  विकास  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  ।

 +--डउप्कुंबश  परियोजनाओं  के  लिए  सातकों  पंचबर्षीयਂ  योजना  के  दोच्चन  4.46
 करोड़  रु०  की  राशि  रिलीज  ५ी  गई  ।

 2.
 राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला  म  वेज्ञानिक  सफंदा  और

 डोरा  प्रजातियों  के  उत्तक  सम्व्धन  पर  अनुसधान  कर  रहे  है  ।

 3.  कोथम्क्ट्र  में  भारतीय  वन  आनुक्शिवर  और  वृक्षਂ  प्रजनन  संस्यान  को  1986
 में  भारतीय  कक  भ्रमुसंघान  ओर  शिक्षा  परिषद  के  तहत  6  में  से  एक
 संस्थान  के  रूप  में  स्थापित  किथा  गया  ।  कोयम्बटूर  में  उत्तक  सम्वर्धन  सम्बन्धः
 में  अनुसंघान  कार्य  करने  क॑  लिए  एक  प्रभाम  खोला  गया

 स्तवीं  पंचबर्षोध  योजना  के  दोशान  उपरोक्त  फ्रियोबकऋणों  में  फंदरा  किए  ग्रप्‌  उत्तक
 संवर्धन  पौधों  की  कुल  सं०  23,000  है  ।  उत्त  रजीवितता  की  वतंमान  दर  85-90  प्रतिशत  है  ४

 हासन  में  यूझ  होस्ट्लों  का  निर्माण

 8598,  थी  एक०  सो०  श्वोकाम्तक्था  :  क्‍या  प्रश्नाल  मंत्रों  गह  क्साने  को  कृपा

 ब्ष  1989  के  दोरान  कर्नाटक  में  हासत  जिले  में  कित-किन  स्थानों  पर  केन्द्रीय

 सहायता  से  यूथ  ट्ोस्टलों  का  निर्माण  किया  गया

 इन  यूथ  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  कुल  कितनी  सहायता-राशि  दी  गई  और

 बषं  1990  के  दौरान  कर्नाटक  में  हासन  जिले  में  किन-क्िन  स्थानों  पर  यूथ  ह्ोस्टलों
 का  निर्माण  करने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बिमन  भाई  :  हासन
 नगर  में  ह्वो  एक  युवा  छात्रावास  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 कंख्रौप  साकंजनिक  किर्माण  विभ्यक  को  इसके  निर्माण  के  लिए  27,:  7,573  00

 रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।  इसको  साज-सज्जा  के  लिए  राज्य  सरकार  को  थो  1.60  बाल  इ१ए

 का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  पुरातत्वोष  अवशेष

 8599.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  अनेक  पुरातत्वौय  अवशेष  जौर्णाबस्था  में  पड़े  हुए

 भोर
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  अथवा  उठाए  गए
 कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  :

 नहीं  ।  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  संरक्षित  स्मारक  और  स्थल  जौर्णावस्था
 में  नहीं  इस  जिले  में  कुछ  स्मारकों  का  संरक्षण  राज्य  सरकार  भी  करती  है  ।

 प्रश्न  नह्ीं  छठता  ।

 धान  को  भूसो  से  सिल्का  तंयार  करना

 8600.  आओ  ए०  के०  शाय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घान  की  भसौ  से  अच्छी  किस्म  को  सिलिका  तंयार  करने  कौ  कोई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  प्रौद्योगिको  वाणिज्यिक  रूप  से  ढेश  में  कढ्ीं  उपयोग  में  लाई  जा  रहो
 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ? हद

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  जो०  के०  :  जी
 घान  की  भूसी  की  राख  से  अच्छी  किस्म  ब  सिलिका  उत्पादन  करने  के  सिए  देशी

 प्रौद्योगिको  है  ।

 इण्डियन  इन्स्टीटयूट  ऑफ  खड़गयुर  द्वारा  धान  की  भूसी  को  राख  से
 सिलिका  तेयार  करने  को  तकनीकी  जानकारी  विकध्तित  को  गई  थो  ओर  इच्छुक  उद्यमियों  को
 उक्त  तकनीकौ  का  लाईसेन्स  प्रदान  करते  के  लिए  उसे  राष्ट्रीय  अनुसंघान  विकास  निगम

 को  सौंप  दिया  गया  था  ।

 जी  हां  ।

 घान  की  भूसी  राद्ध  से  अवक्षेपित  सिलिका  के  उत्पादन  के  लिए  तकनीकी  जानकारी
 का  लाईसेंस  एन०आर०डी०सी०  द्वारा  1]  1986  को  मेससं  यूनिक  सिलिका  डेवलपमेंट

 प्रा०  मेहताब  उड़ीसा  को  दिया  गया  था  कटक  में  एक  वाणिज्यिक  संयंत्र
 स्थापित  किया  है  |  1989  में  संयंत्र  में  जांच  णात्मक)--उत्पादन  प्रारम्भ  द्दो
 गया

 भारतोय  प्रोच्नोगिको  खड़गपुर  द्वारा  नई  सोमेंट
 प्रौद्योगिको  का  विकास

 8601.  श्री  ए०  के०  राय  :  कया  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  कौ  जानकारी  है  कि  भा  रतीय  प्रोद्योगिकी  खड़गयर
 ने  घान  कौ  भुसी  से  सीमेंट  बनाने  की  प्रौद्योगिकी  विकसित  की
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  देश  में  सीमेंट  उत्पादन  के  लिए  इस  प्रौद्योगिकी  का  कहीं  इस्तेमाल  किया  गया
 ओर

 |

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  और

 हां  ।  आई०आई०टो  ०,  खड़गपुर  ने  विशेष  सीमेंट  के  लिए  तथा  सिलिका  उत्पादों  के  लिए
 चावल  पर  आराधारित  प्रक्रिया  विकसित  की  है  ,  इस  सीमंट  प्रक्रिया  को  पेटेन्ट  करा  लिया
 गया  है  और  इसे  थ्यावस्सनाथिक  उपयोग  के  लिए  एन०आरण०्डी०सी०  को  दे  दिया  गया  है  ।

 और  किसी  भो  कम्पनौ  ने  इस  सीमेंट  को  जानकारी  अभी  तक  नहीं  ली
 सिलिका  उत्पादों  का  कटक  में  यूनिक  सिलिका  इवलपमंन्ट  द्वारा  ब्यावसायीकरण  किया

 जा  चुका

 राष्ट्रीय  परतो  भूसि  विकास  बोडे  का  पुनंगठन

 86५०2.  झरो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोड़ं  का  पुनगंटन  करने  सम्बन्धी  कोई
 योजना  प्रस्तुत  को

 ह

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इसमें  प्रबन्धन  स्तर  पर  स्वयं  सेवी  सगठनों  की  क्या  भूमिका  द्वोगी  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  नोल्मणि  :  ओर  यह  निश्चित  किया

 गया  है  कि  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  परती  भूमि  विकास  कायंक्रमों  का  मा्गदशंन  और

 पयंवलोकन  करेगा  और  कार्यक्रम  की  आयोजना  तथा  कार्यान्वयन  में  जन  सहयोग  प्राप्त

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  को  प्रयोग  में  लाने  और  अन्तविषप्र  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  मिशन

 का  दष्टिकोण  अपनाएगा  ।

 बोडं  के  प्रबन्ध  में  स्वेक्छछक  संगठनों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 सड़  रेखवे  लाइनों  इत्यादि  के  दोनों  ओर  वृक्ष  लगाना

 ]

 8603.  क्रो  भोगेर्द्र  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्री  सड़कों  के  दोनों  भोर  वृक्ष

 लगाने  के  बारे  में  9  1990  के  भतारांकित  प्रश्न  संख्या  3970  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह्‌

 बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 रेलबे  सड़को  ओर  नह  रों  कुल  लम्बाई  कितनी  है  तथा

 कितनी  लम्बाई  में  रेलवे  सड़कों  भोर  नहरों  के  दोनों  ओर  वृक्ष  लगाये  जा  चुके  हैं  और

 इसमें  फल  वाले  वृक्षों  की  संख्या  कितनी  भोर
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 रेलवे  साइनों  और  नहरों  के  ल्लैपों'ओर  फलਂ  कले  वृक्ष  सगाने  का  कार्य  कब

 तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  नोलमणि  :  और  अपेक्षित  सुचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  भोर  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 रायगढ़  में  बांध  के  निर्माग  को  मंज्रो

 ):
 8604.  थी  ए०  आर०  अस्तुले  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 क्‍या  सरकार  की  इसे  बात  की  जानफ।रौ  है  कि  रायगढ़  जिले  में  बोरलीं-पंचातन  ओर
 श्रौर्व  रधेन  तहँसौल  के  आसपास  झ्षेंत्रे  में  पेयजल  की  सप्लाई  करने  हेतु  एक  छोटें  से  बांध  का  निर्माण
 का  पर्यावरण  सम्बन्धी  मंजूरो  के  लिए  लम्बित  पड़ो

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसे  कब्र  तक  मंजूरी  दिये  जाने  कौ  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  नोलसणि  :  से  सभा  जल  विद्यत
 परियोजनाएं  तथा  केवल  मुख्य  सिचाई  परियोजनाएं  पर्यावरणीय  मंजरौ  के  लि  ए  पर्यावरण  और
 वन  मंत्रालय  को  भेजी  जाती  हैं  ।  किन्तु  बोरली-पंचातन  के  पेष  जल  आएृत्ति  हेतु  लघु  बांध
 परियोजना  कै  लिए  पर्यावरणीय  मंजूरी  की  आव॑श्वकत्ता  नहीं  है  !

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मह/राष:  फे  विश्वविद्यालप्र  को  अनुदान
 8605.  भी  ए०  आर०  अन्तुले  :  कंये  प्रंघान  समेत  यहं  बताने  कौ  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में  स्थित  ड।०  बाबासाहेब  अम्बेडकर
 जकल  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुदान  मिलता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मस्त्राक्य  में  राज्य  मग्जी  चिमन  भाई  :  से
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  आयोग  को  रायगढ़  जिले

 के  सोनरा  में  डा०  बाबा  साहब  अम्बेडकर  प्रौद्योगिकोय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  बारे  मैं
 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भारी  कौईं  अधिसूचना  प्राप्त  नही  हुई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  इंजोनियरिंग  कालेज  खोलना

 8606.  क्री  ए०  आर०  अन्सुले  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संरंकांर  का  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  कोई  इंजीनिकरिग  कालेज  अथवा  उससे
 सम्बद्ध  कोई  उच्च  प्रौद्योगिकी  शिक्षा  सस्थान  खोलने  का  ब्रस्ताव
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 गा  ——

 (%)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और
 यदि  तो  सरकार  मद्टाराष्ट्र  के  कॉंकण  क्षेत्र  के  पिछड़े  इलाके  में  एक  इंजीनियरिंग

 कालेज  खोलने  कौ  लम्बे  समय  से  चलौ  आ  रही  मांग  को  कंसे  पूरा  करेगी  ?

 आराम  जंसाछण  क्किास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जिमन  कई  :  से
 महाराष्ट्र  अररक्रास  नेनकोंकम  क्षेत्र  में  लोनारो  में  एक  सक्हेब  अम्जेडकूर  प्रौद्योगिकीय

 विद्यालय  का  गठन  किया  है  जिसने  कोंकण  क्षेत्र  में  पिछड़  क्षेत्रों  छी  मांय  को  पूरा  करने  के  लिए
 कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  पेट्रोकेश्विकल  इजीनियरी  में  डिग्री  पाठ्यक्रम

 1989  से  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  '  इसके  अलावा  और  कोई  प्रस्ताव  घिचाराधौन
 नहीं

 इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  कारोबार

 8607,  श्री  राखबास  सिह  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  इसेक्ट्र7/निक  उद्योग  का  कारोबार  प्रतिवर्ष  किववा  द्वोता

 )  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍्या-कदम  झठडए  भोर

 वर्ष  1990-91  के  दोराम  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  छो०  के०  :  वर्ष

 1989-90  के  दौरान  देश  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  उत्पादन  9210  करोड़  रु०  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 इलेक्ट्रॉबिक  उद्योय  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  छपायों  के  ब्योरे

 संलम्म  क्थिश्ण  में  दिए  गए  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिकौ  उद्योग  का  उत्पादन  11950  करोड़  रुपये

 होने  को  सम्भावना  है  !

 विवरण

 देश  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  अभी  हाल
 में  नीति

 विषयक

 निम्गलिश्वित  विशिष्ट  उंपाय  किए  गए  हैं  :--

 एक  हो  लाइसेंस  के  अन्तगंत  कई  श्रंणी  कौ  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  लिए

 लाइसेंस  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 (a)  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गण्  है  ।

 (९)  इलेकट्रॉलिकी  के  सभी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकौ  के  आयात
 करने

 तथा  विदेशी
 सहयोग

 करने  की  अनुमति  प्रदान  को  जाती  है  ।  जिम  यूत्रिटों  में  विदेशी-स।म्या-पूंजी

 40  प्रंतिशत  से  कम  है  उन्ह  स  भी  क्षेत्रों  मं  अनुमति  प्रदान  कौ

 जांती

 लघु  उद्योग  के  विकास  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  ।  राज्य  स्तरीय  उद्योग
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 a] [* शालयों  के  स्तर  पर  अनेक  वस्तुओं  के  अनुमोदनों  को  विकेन्द्रीकृत  किया  गया

 इस  क्षेत्र  के  लिए  पूजी  निवेश  की  सीमा  बढ़ाकर  35  लाख  रुपए  तथा  सहायक
 इकाइयों  के  लिए  सीमा  बड़.कर  4)  लाख  रुपये  कर  दी  गयी

 महत्वपूण  क्षेत्रों  में  कम  लागत  पर  अधिक  उत्पादन  का  लक्ष्य  हासिल  करने  की

 दृष्टि  से  जिन  संघटक-पुर्जों  को  लघ  उद्रपोग  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  किया  गया
 उन्हें  भनारक्षित  कर  दिया  गया  है  ।

 उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिकी  की  इलेक्ट्रॉतिकी  के  लगभग  सभी  क्षेत्रों

 घिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार  पद्धति  के  अन्तगंत  आने  वाली  कम्पनियों  को

 घिकार  प्रतिबंधभका री  व्य।प।र  पर्द्धात  अधिनिपम  की  घारा  21  तथा  22  के  अन्तਂ

 गंत  अनुमति  प्राप्त  करने  से  छूट  दौ  गई  है  ।

 इलेक्टॉनिक  शाखा  स्ववाज्षित  एक्यचेंजों  दूर
 प्रतिदर्श  आंकड़ा  संचार  टर्मिनलों  आदि  के  विर्निण  के  लिए  निज

 क्षेत्र  की  इकाइयों  को  अनुमति  प्रदान  को  ज,ती  है  ।  इसके  2000
 लाइनों  से  कम  क्षमता  वाले  कुछ  स्विचन  उउस्करों  और  120  ध्वनि/आंकड़ा
 चनलों  से  कम  क्षमता  वाले  प्रम्प्रेषण  उपस्करों  के  विनिर्माण  की  अनुमति  भौ  निजो
 क्षेत्र  में  दी  जाती  है|  निमी  क्षेत्र  केन्द्रीय  सरकार  कौ  सहभागिता  जिसमें
 कम  से  कम  5।  प्रतिशत  साम्यापू जौ  शेयर  अन्य  दूरसंचार  की  वस्तुओं  का
 निर्माण  भी  कर  सकता  है  ।

 शो  कम्प्यूटर  उद्योग  के  लिए  अन्तरांष्ट्रीय  स्तर  के  समतुल्य  मूल्य  पर  अद्यतन
 गिकी  पर  आधारित  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  पर  बल  दिया  जाता  है  तथा  आर्थिक

 व्यवहायंता  के  अनुरूप  क्रमिक  रूप  से  स्वदेशी  करण  को  प्रक्षिया  में  वृद्धि  को  बढ़ावा
 दिया  जाता  है  ।

 ह  ह

 उत्पादन  तथा  साफ्डबेयर  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  नई  साफ्टवेयर  नीति
 की  घोषणा  की  गई
 कचयो  संघटक  पुर्शों  तथा  पू  जीग्त  उपस्कर  पर  लगने  वाले  आयात  शुल्क
 को  घटा  दिया  गया  है  ।  संघटक  पुर्जा  उद्योग  के  लिए  कच्बी  कल-यु  जो
 तथा  अधं-विनिर्भमित  वस्तुओं  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  तकंसंगत  बनाया
 गया

 उत्तादत  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  आव्रात  नीति  को  तक  संगत  बनाया  गया  है  ।

 (5)  सरकार  इलेक्ट्रॉनिको  के  समुत्रित  अनुप्रयोगों  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ताकि  उत्पा

 सुरक्षा  तथा  मरमम्मत-सेवा  कौ  गुणवत्ता  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 नित-नूतन  उत्पाद  डिजाइन  तया  विकास  और  प्रौोगिकी  विकास  को  बढ़ावा
 देने  के  उ्ं  श्य  से  प्रौद्योगिको  विकास  राष्ट्रीप  रेडार  राष्ट्रीय  सृकष्म
 इलेक्ट्रॉनिको  परिषद्‌  तथा  इलेक्ट्रॉनिक  सामग्री  विकास  परिषद्‌  ०सी  ०)
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 द्वारा  कई  परियोजनाएं  शुरू  कौ  गई  हैं  क्योंकि  एक  स्वस्थ  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के
 विकास  के  लिए  ये  आधारभूत  आवश्यकताएं  हैं  ।

 पहले  से  सुनिश्चित  किए  गए  क्षेत्रों  में अनुसध।न  तथा  विकास-कार्य  करने  के  लिए
 प्रायोगिक  सूक्ष्म  तरंग  इलेक्ट्रॉनिकी  इंजीनियरी  तथा  अनुसंघान  संस्था
 राष्ट्रीय  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिबी  टेलीमेटिक्स  विकास

 उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्यगिकी  विकास  केन्द्र
 विकास  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकौ-सामग्री  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  और  कई  इलेक्ट्रॉनिकी
 संघान  तथा  विकास  केन्द्रों  भादि  जेसे  विभिन्‍न  अनुसधान  केन्द्र  और  प्रयोगशालाए
 स्थापित  को  गई  क्योंकि  एक  स्वावलम्बी  औद्योगिक  आधार  विकसित  करने  का
 यह  भी  एक  उपाय  है

 आंध्र  प्रदेश  में  प्रदूषण  फंलने  वाले  ओद्योगिक  एकक

 8608.  श्रो  बो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे कि  :

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  औद्योगिक  एककों  द्वारा  वायु  प्रदूषण  तथा  जल

 प्रदूषण  फैलाए  ज'ने  के  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  नोलभणि  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान
 आंध्र  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  ने  प्रदूषण  फैलाने  वाली  120  बड़ी  इकाइयों  का  पता

 लगाया

 इस  सभी  120  औद्योगिक  इकाइयों  के  ब्िलाफ  पर्यावरण
 1986  की  घारा  5  के  तहत  मोटिस  जारो  किए  गए  हैं  |  इनमें  से  56  औद्योगिक  इकाइयों  को

 बन्द  करने  के  निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 प्रदूषित  भूजल

 8609.  ली  थो०  एन०  रेड्रो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  विज्ञान  और  पर्यावरण  दिल्ली  द्वारा  देश  के  ऐसे  गांवों  को  संड्या  का  पतर

 सगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  जह्दां  के  ग्रामवासियों  पर  प्रदूषित  भूजल  का
 प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वरण  ओर  बन  मन्त्रो  नोलमण  :  एक  संकटग्रस्त

 गांव  :  भमिग्त  जल  प्रदषण  का  एक  कंस  अध्ययनਂ  विषय  पर  केन्द्रीय  पर्यावरण  और

 बन  मंत्रालय  द्वारा  वित्त  पोषित  एक  प्रारम्भिक  अध्ययन  विज्ञान  और  पर्यावरण  दिल्ली  द्वारा

 शुरू  किया  गया  है  ।

 अध्ययन  के  मुरुय  उहं श्य
 इस  प्रकार  हैं  :-7
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 (1)  क्षेत्र के  कुओं  में  प्रदूषण  की  मात्रा  और  गम्भौरता  का  अध्ययन  करना  ।

 (2)  प्रदूषण  के  फैज्लाव  की  सम्भावना  का  पूञ्ननुमान  और

 (3) ड्ब  अ्रदूषण  के  सस्थ्ाविद्व  प्रश्रारों  ओर  ब्रिहिताथों  का  अध्ययन  करना  '

 अब  कक  द्वो  सर्वेक्षण  किए  ग़ए  हैं  ।  प्रारम्भिक  निष्कर्षों  के  बिछरी  में  स्थित  कुछ
 उद्योमों  से  बह्टस्रवों  फे  विसजन  के  परिण  सल्व्ररूप  उस  क्षेत्र  के  भूमि  गत  ज़ल  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 ्  शक

 क्वेश्ल  को  बतबिजली  परियोजनाएं

 8610,  भ्रो  मुल्लापललो  रामचन्द्रग  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  ग्रह  ढ्ताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  सरकः!र  को  काराघारा  और
 पन  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  संशोधित  प्रस्ताब  भेजने  के  अनुददेश  जारी  किए

 यदि  तो  संशोधित  प्रस्ताव  मगाने  के  क्या  कारण

 कया  पर्यावरण  पझ्लोर  वत  मंत्रान्नय  ने  इनमें  से  परियोजना  का  मौके  पर  जाकर
 अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  पर्यावरण  पर  सम्भावित  प्रभाव  के  सम्बं
 में  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सन्‍्त्रो  नोलमणि  :  और  1979  में  प्रस्तृत  की  गई
 कारापारा  कुरिग्रार॒क्ुृट्टी  पन  बिजली  परियोजना  को  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  प्रभागों  के  कारण

 ना|मंजूर  कर  दिया  ग़ग्रा  तत्पश्चात्‌  पालघाट  क्षेत्र  कौ जल  और  ऊर्जा  आवश्यकताओं  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  गठित  एक  विशेष  दल  के  सुझावों  को  शामिल  करके  राज्य  के  प्राधिकारी

 इस  प्रस्ताव  में  संशोधन  करने  के  लिए  |  89  में  सहमत  पूयमकुट्टी  परियोजना  में  संशोधन
 करने  का  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  हां  ।

 कारापारा  कुरियार  परियोजना  पर  1982  में  त॑ंयार  की  गई  एक  रिपोर्ट  से  बता
 बला  कि  इससे  ऊष्ण  कटिबंधौ  वर्षा  व्मों  का  विनाश  होगा  ओर  पे  गाषध्बी  कुलम  अभकरण्य  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  पूयमकुट्टी  फरिंवोजना  से  पता  क्लता  है  कि  हससे  अथंव्ययस्‍्तथा
 तथा  क्षेत्र  के  पर्यावरण  पर  भौ  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 केन्द्रोय  साध्यभिक  शिक्षा  बोड़  कौ  परोक्षा

 8611.  करो  सलक्नो  लएल  घुसन  :  क्‍या  प्रधःव  संग्रो  यह  बताने  की  कृपਂ  करेंगे  कि  :
 कया  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड़  के  अन्तगंत  चल  रहे  स्कूलों  में  १0  वो  ऋज्ला,के

 छात्रों  को  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  होने  के  ज्षिए  विज्ञान  के  तीनों  विद्य्यों  में  उत्तीर्ण  होना
 आवश्यक
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 )  यदि  ब्ो  कया  सरकार  का  विचा र  मौजदा  प्रणाली  को  क्दलने  का  हैः  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सानय  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिमन  भाई  से

 विज्ञान  में  परीक्षाओं  के  लिए  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  को  दोनों  नर्द  और  पुरानी

 योजनाओं  के  10  बीं  कक्षा  की  परीक्षा  में  बंठने  वाले  छात्रों  को  परीक्षा  पास  करने  के

 लिए  सभी  तीनों  विज्ञान  विषयों  को  अलग-अलग  पास  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 10  दीं  कक्षा  के  लिए  अध्ययनों  की  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  नई  योजनाओं

 दिज्ञ'न  एक  समेक्तित  विषय  के  रूप  में  पढ़ाया  जाता  है  जिसमें  रसायन  शास्त्र  और  जीब

 विज्ञान  शामिल  छात्र  को  कक्षा  की  परीक्षा  में  केवल  एक  विज्ञान  पेपर  में  बैठना

 होता  है  ।

 परीक्षा  की  यह  नई  1990  की  परीक्षा  से  केन्द्रीय  विद्याबयों  में  शुरू  की

 गई  थी  और  199 ;  परीक्षा  से  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बो््ड  से  सम्बद्ध  अन्य  सभी  स्कूलों
 में  शुरू  की  जाएगी  ।

 सचियों  और  अतिरिक्त  स्चियों  के  विरुद्ध  केन्द्रोय  जांच  व्प्रों  को  स्पोर्ट

 |
 ]
 सचियों  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेश्षर  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बतानेਂ  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  भारत  सरकार  के  कुछ  वर्तमान  सचियों  भौर

 अतिरिक्त  सचिवों  के  बिरुद्ध  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 क्या  केन्द्रीय  थांच  ब्यूरो  ने  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  को  सम्बद्ध

 व्यक्ठिगत  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उचित  कारयवाह्दी  करने  देतु  अलग-अलग  रिपोर्ट  भेजी

 क्या  प्रत्येक  मामले  में  कोई  अनुवर्ती  कार्यव।द्वी  को  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  तथ्य  बया  ओर

 (४)  उचिठ  कायंवाही  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भागे  क्‍या  कार्यवाही  करने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  में

 कुछ  लेनदेनों  के  बारे  के  एक  सपोर्ट  फ्राप्त  हुई  थी  जिसमें  इसी  स्तर  के  एक  अधिकारों  के  आचरण

 पर  भौ  टिप्पणी  की  गई  यह  मामश्ला  सरकार  के  जांचाधीन  है  ।

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन

 कुछ लेनदेनों के  झरो  दिलोप  सिह  लुदेव  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृफा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  ने  साक्ष  रता  मिशन  को  और  अधिक  आकर्षक  तथा
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 प्रभावी  बनाने  की  दृष्टि  से  विद्यमान  कार्यक्रम  में  परिवर्तत  करके  कुछ  नई  प्रारम्भिक  पुस्तकें
 लागू  को

 क्या  प्रत्येक  राज्य  को  प्रारम्भिक  पुस्तकों  का  एक  पृथक  सेट  निःशुल्क  प्रदान
 करने  की  व्यवस्था  को  गई  है  ताकि  छात्रों  को  जब  भी  समय  मिले  वे  इसका  लाभ  उठा

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  जंसे  हिन्यो  भ'पी  राज्य  को  अब  तक  ऐसी  कितनी  प्रारम्भिक

 पुस्तक  सप्लाई  कौ  गई

 उक्त  मिशन  के  अन्तगंत  इसके  आरम्भ  होठे  के  समय  से  अब  तक  कितने  लोगों  के

 नाम  पंजीकृत  किए  गए  हैं  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  लोगों  के  पंजीकृत  किए  जाने  की
 सम्भावना  और

 लोगों  को  शिक्षा  के  लिए  प्रेरित  करने  के  लिए  तंयार  किए  गए  कार्यक्रम  कौ  मुख्य
 रूप  रेखा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिमम  भाई  :  राष्ट्रीय
 साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  के  सम्पूर्ण  मार्गदर्शन  में  अध्ययन  की  गति  और  व्पषियबस्तु  में  सुधार
 करने  के  लिए  नए  प्राइमर  तंयार  किए  गए  हैं  ।

 (qa)  कार्यात्मक  सारक्षता  के  व्यापक  कायंक्रम  के  कालेजों  और

 स्‍्कलों  के  छात्रों  को  1986  से  साक्षरता  किटें  मुफ्त  प्रदान  की  जा  रही  हैं
 ।

 राज्य  संसाधन  केन्द्रों  के  माध्यम  से  साक्ष  रता  तंयार  की  जाती  साक्षरता
 किटों  की  जो  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  राज्य  संसाप्रन  केन्द्रों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  के
 व्यापक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उपयोग  के  लिए  ! (90-91  के  दौरान  तंयार  करने  के  लिए  कहा
 गया  निम्नलिश्वित  हैं  !--

 ऋ०  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  साक्षरता  किटों  को  संख्या

 1.  बिद्दार  1,50,000
 2.  हरियाणा  24,000

 3.  मध्य  प्रदेश  80,000
 4.  राजस्थान  2,00,000
 5.  उत्तर  प्रदेश  2,50,000
 6.  दिल्ली  10,000

 उमर  व्यक्ितयों  करी  कुल  जिन्हें  बताया  जाता  है  कि  1988-89  और  1988-
 90  1989  के  दोरान  दाखिल  किया  गया  85.23  लाख  और
 84.56  लाख  चालू  वर्ष  में  नामांकित  ध्यक्तियों  की  संख्या  पिछले  वर्ष  की  संख्या  से अधिक  द्दो
 जाने  की  सम्भावना  है  ।  ॥॒

 (४)  साक्षरता  में  केन्द्रीय  शिक्षाथियों  और  का्यंकताओं  को  प्रोत्साहित  करना
 इस  दिशा  में  उठाए  गए  बिशिष्ट  कदमों  में  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  :--
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 (i)  नई  समेकित  प्रवेशिका  को  अपना  कर  कायंक्रम  की  कोटि  भर  गति  में
 सुधार  जिससे  प्रेरणा  को  बनाए  रखने  के  लिए  स्बयं-निर्देशित  शिक्षण  और
 स्वयं  मूल्यांकन  की  प्रक्रिया  शरू  होगी

 (1)  परिवार  कल्याण  के  संदेश  और  ऐसे  अन्य  मु  जो  विशेष  रूप  से

 मूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  के  जीवन  से  सीधे  हित  में
 का  प्राइमरों  में  समाकलन  करना  ।

 (४1)  कार्यकर्ताओं  जंसे  प्रेरकों  और  परियोजना  अधिकारी  जो  निष्ठाबवान  और
 प्रशिक्षित  का  चयन  करना  ।

 (४४)  बेहतर  रोशनी  उन्नत  छिक्षण/अध्ययन  सामग्री  इत्पादि  प्रदान  करके  प्रौढ़
 शिक्षा  केन्द्रों  में  सुविधाओं  में  सुधार  करना

 (५)  जत्थों  अथवा  सांस्कृतिक  जो  साक्ष  रता  को  महृत्व  के  माध्यम  से
 साक्ष  रत्ता  सहायक  वातावरण  का  सजन  करना  ।

 जन  शिक्ष  ।  निलायम  के  माध्यम  से  उत्तर  साक्षरता  तथा  सतत  शिक्षा  के  लिए  एक
 संस्थागत  ढांचे  कौ  व्यवस्था  करना  ।

 इलेक्ट्रोनिक  मीडिया  पर  प्रेरणात्मक  फिल्मों/स्पोट्स  का  उपयोग  ।

 दक्षता-रोध  संबंधी  मामले

 8614.  झौ  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकारोौ  कर्मचारियों  द्वारा  दक्षता-रोध  पार  करने  के  बारे  में  कामिक  विभाग  के
 दिनांक  30  1989  के  ज्ञापन  संख्या  (+)  में  नि  अमुदेशों  का
 स-कार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  अनुपालन  किया  जा  रहा  भोर

 यदि  तो  इन  भनुदेशों  के  अन्तगंत  इसका  लाभ  उन  कमंचारियों  को  न  दिए  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  जिनके  मामलों  निर्णय  तो  ले  लिया  गया  लेकिन  संनधिक  कर्मंत्वारी  ऐसा
 भादेश  जारी  करने  के  समय  कोई  दण्ड  भगत  रहे  थे  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  कोई  भी  विपरीत  दुष्टान्त  इस
 विभाग  की  जानकारी  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 मुहरबंद  लिफाफ  में  रखो  गई  मूल  सिफारिशों  के  बारे  में  दक्षता-रोध  के  मामलों  की

 पुनरीक्षा  के  लिए  जहां  अनुशासनिक/आपशाधिक  कार्यत्राहियां  लघ  शास्ति  देकर  समाप्त
 कर  दी  जाती  दिनांक  30.  के  कार्यालय  ज्ञापन  के  जारी  होने  को  तारौख  से  लागू  हो
 गया  है  और  इसलिए  भविष्यलक्षौ  प्रभाव  से  लागू  होता  है  ।  ऐसा  कोई  जहां
 आपराधिक  कार्यवाहियां  उक्त  तारीख  से  पूर्व  पहले  ही  समाप्त  हो  गई  थी  ओर  सम्बन्धित  सरकारों

 करमंचारी  पर  लघ  शास्ति  जारौ  इन  अनुदेशों  के  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  नहीं  भाता  ।

 तंजावर  में  वक्षिण  क्ष  त्रोय  सांस्कृतिक  केन्द्र

 8615.  झो  एस०  सिगराबड़ो  वेल  !  कया  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ठंजाबुर  में  दक्षिण  छत्रीय  सस्कृतिक  केन्द्र  अभी  तक  अफने  निजी  भवन के
 बना  चनाया  जा  रहा  बोर  ह

 यदि  तो  सरक।र  इस  संस्कृतिक  केन्द्र  को  विकसित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठ्य  रही  है  ?

 सानक  संसाधन  विकास  संत्रालय  लें  राज्य  मंत्री  चिमत  भाई  :
 नहीं  ।  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  योजना  के  अन्तगंत  तमिलनाडु  सरकार  ने  दक्षिक्ष  क्षेत्र
 तिक  केन्द्र  के  लिर  तंबावर  स्थित  पंलेस  कम्पलेक्स  में  संगीत  महल  निःशुल्क  उपलब्ध
 करवाया  है  ।

 जैसी  कि  मूल  रूफ  में  परिकल्कना  की  गई  केन्द्रीय  सरकार  ने  वक्षिण  क्षेत्र
 तिक  केन्द्र  को  अपने  हिस्से  की  5.00  करोड  रुपए  कौ  धनराशि  दे  दी  इसके
 केन्द्रीय  शसकार  ने  कोपंस  फंड  के  सिर  संघ-शासित  क्षेत्रों  के  हिस्से  का  भूमकान  भो  कर  दिया  है  ।

 वावरा  और  नामर  हवेलो  को  चित्त  आवंटन

 8:6  6,  ब्रों  भमर्मभकराव  होडस्था  गायोत
 } श्री  आर०  एन०  राकेश  प्रधान  प्लंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लगातार  दूसरे  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  दादरा  और  नागर  हवेलौ
 सन  को  शेयर  पू  जी  अंशदान  आवंटित/जारी  नहीं  किया

 तो  इसके  क्या  कारण  और

 कुल  कितनी  घनराशि  जारी  किए  जाने  की  संभावना  है  और  यह  कब  तक  जारौ  कर
 दी  जाएंगी  ?

 योजना  भमम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  और  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो
 भामेव  :  ओर  दादरा  भर  नागर  हवेढी  प्रशासन  द्वारा  शेयर  प्र जीगत

 अंशदाना  छिल्वासा  श्कित  चीनी  कासछमना  प्टरियोजना  से  सम्बन्धित  वर्फबक  योजना  1089-
 90  तथा  1990-91  परियोजना  कौ  पर्यावरण  फर  प्रभाव  तथा  अन्य  सम्बन्धिस
 पहलुओं  के  बारे  में  बिस्तृत  बिचार  किए  जाने  तक  सांकेतिक  प्राः्घान  किया  गया  परिषोजना
 की  स्वीकृति  सम्बन्धी  निर्णय  हाल  हौ  में  लिया  गया  है  ।

 दौ  जाने  वाली  संभावित  कुल  धनराशि  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लगभग  8.00  करोड़  रु०
 की  राशि  के  इक्विटी  शेयर  के  समतुल्य  होगी  ।  यह  चरणबद्ध  ढंग  से  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 बारक्षण  नोति

 8617.  श्को  लिरंजोे  सफल  शर्मा  :  कया  ज्रल्लान  मन्‍्जो  यह  बत्मने  करे  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  वतंमान  आरक्षण  नीति  तथा  इसे  आजामी  te  वर्षों  तक  क्ड़ाए
 जाने  के  विरुद्ध  जाम  जनता  विशेष  रूप  से  बिल्यायियों  में  अश्रंठोब  व्याप्त  गौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  खोगों  में  हीन  काकना  को  दूर  करने  तथा  इस  नीति  में
 उचित  संशोधन  करने  के  लिए  कमा  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार
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 सन्त्रों  विश्यानाथ  प्रताप  और  भारत  सरकार  की  विद्यमान
 आरक्षण  नीति  के  विरोध  में  दिसम्बर  1989  में  देश  के  कुछ  भागों  से  भांदोलन  कौ

 मिलौ  थी  ।  पता

 भारत  सरकार  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 भारक्षण  की  नीति  संवंधानिक  प्रावधानों  के  अन्तगंत  है  तथा  इसके  लिए  कोई  समय  सीमा  नहीं
 है  ।  सविधान  के  संशोधन  द्वारा  लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  में  भ्रनुसूचित  जातियों

 छः  र्साः  ज  लक  कक
 ०.४  ८  ब

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सौटों  के  आरक्षण  को  ।0  वर्ष  के  लिए  और  बढ़ा  दिया  गया
 सरकार  की  नौति  में  परिवतंन  का  कोई  प्रस्त।व  नहीं  है

 बानिको  शिक्षा

 8620.  भी  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 तो
 कं  «

 करेंगे  कि  :

 कण  गोबिन्द  बललभ  पंत  कृषि  विश्वविद्यालय  के  वानिकी  और  कृषि  छात्रों  ने  मांग

 की  है  कि  वानिकी  शिक्षा  राष्ट्रब्यापी  स्तर  पर  शुरू  कराई  जाए  भौर  वन  बिभार्गों  मे  भर्ती  के

 वर्तमान  नियमों  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनकी  मांगों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यो  रा  क्या  और

 भर्ती  नियमों  में  कब  तक  संशोधन  किया  जाएगा  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  नोलमणि  :  जी

 से  भर्ती/परीक्षा  नियमों  में  पहले  ही  उचित  संशोधन  कर  दिए  गए  हैं  ताकि

 वानिकी  के  स्नातक  भारतीय  बन  सेवा  की  परीक्षाओं  में  बठ  सके  ।  1988  में  सभी  राज्य

 सरकारों  को  अन॒देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  राज्य  वन  सेवा  ओऔर  रजर  संबर्गों  में  भर्ती  क ेलिए  वानिकी

 के  स्मातकों  को  पात्र  बनाने  के  लिए  क।रंगाई  करें  |  उनसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  कौ

 भर्ती  के  लिए  वानिकी  को  एक  वैकल्पिक  विषय  के  रूप  में  शामिल  किया  जाए  ।

 राष्ट्रीय  परिवहन  सुरक्षा  बोर्ड

 8621.  क्रो  के०  एस०  राव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  परिवहन  सुरक्षा  बोर्ड  को  समाप्त  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  वे  उद्द  श्य  पूरे  हो  गए  हैं  जिनके  लिए  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 भ्रधान  सझंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां

 रे  राष्ट्रीय  परिवहन  सुरक्षा  बोर्ड  का  गठन  1987  में  किया  गया  था  जिसका

 मुझूय  उहं  एय  परिवहन  के  विभिस्न  क्षत्रों  में  परिवहन  सुरक्षा  में  सुधार  नाना  अपने  कार्यकाल

 के  दोरान  बोर्ड  ने  सम्बन्धित  परिबहन  मंत्रालयों  को  कई  महत्वपूर्ण  सुझाब  दिए  ।
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 इस  बोर्ड  को  समाप्त  करके  का  निर्मप  लिबरा  मय  क्योंकि  यहु  महसूस  किया  गया  कि  यह
 अधिक  उपबकक्‍त  होना  यदि  क्षेत्रीय  सुरक्षा  संगठनों  को  अपने  उद्देश्यों  को  पृत्ति  के  लिए  पर्याप्त  रूप

 से  सुदृढ़  बनाया  जाए  बजाय  इसके  कि  इसी  उद्‌  श्य
 के  लिए  अलग  से  एक  संगठन  हो  ।  इससे  एक

 ऐसे  पूर्थ  संगठन  पर  होने  काले  व्यय  को  भौ  बचाया  जाएगा

 पर्यावरण  फोथ

 8622.  भो  कसुम  कृष्ण  मृत्ति  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रों  यह  क्ताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछलौ  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  वनस्पति  संरक्ष  ण  कोष  के  स्थान  पर  पर्यावरण

 कोष  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  का  रण

 प्रस्तावित  पर्यावरण  कोष  की  मुख्य  «ातें  बया  हैं  और  इसके  लिए  कितनी  घनराशि
 आयंटित  करने  कत  विचार  किया  गया  भर

 क्‍या  सरकार  ने  उपयुक्त  प्रस्ताव  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  हाल  में  हुए  विश्व
 पारिस्थितिकौय  सम्मेलन  के  समक्ष  विचार-विमशं  के  लिए  था  ?

 पर्यावरण  ओर  क्न  मंत्रो  नोलर्भाण  :  पथ्वी  संरक्षण  कोष  के  स्थान
 पर  पर्यावरण  कोष  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथाषि  अन्तर्राष्ट्रीय  मक्त  कौ  बंछुकों  में  कलो
 फलूरोंकाबंन्स  एफ०  के  विकल्‍प  का  पता  नगाने  में  विकाम्रद्धौल  देशों  की  सहायता
 करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  निश्चिकरण  तंत्र  की  स्थापना  पर  चर्चा  की  जा  रही  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  सरकार  के  कार्यालयों  में  कम  उारियों  को  उपस्थिति

 8623.  बह़दा  सुल्या  सिह  :  क्‍या  प्रश्नान  संत्रो  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 वंचाल  में  एक  सरकारो  कमंचारी  को  देय  सभी  प्रकार  को  छुट्टियों  थ्लोर  साबंजनिक
 अवकाशों  को  घटाकर  ठथा  उसके  द्वारा  ली  जाने  वल्लो  अनछ्िकृक  छूटूटी  ओर
 पस्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  पंजाब  सरकार  का  एक  कमंचारी  ओसतन  कितने  घंटे  काम
 करता

 काय  दिवसों  तथा  अम्य  दिवसों  में  भोौसतन  कितने  सरकारी  कमंचारी  अपने
 लय  वर  नहों  रहते

 सरकारी  करमंचारियों  द्वारा  नाम  से  अथवा  बेनामी  ढंस  से  किसे  हृद  तक  निजी
 व्यापार  या  व्यवसाव  किया  जाला

 कितने  सरकारी  कमंचारी  ऐसे  हैं  जो  अ्रथिक  संछों  का  काम  करते  हैं  या सामाजिक
 काय  करते  हैं  भोर  जिन्हें  कार्यालय  के  कार्य  से  मुक्त  कर  दिया  गया  और

 (¥)  पंजाब  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  कार्यालय  से  अनुपस्थित  रहने  की  प्रवृत्ति  को कम
 से  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ  अथवा  डठाने का  विचार  किया  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्रों  विश्वणाव  प्रसाप  :  से  (४)  सूचना  एकत्रित  कौ  जा  रहो  है
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 और  सभा  पटल  पह  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  में  कारखानों  द्वारा  प्रदूषण
 8624.  श्रो  कंलाश  मेघवाल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  के  सिरोही  जिले  में  लक्ष्मी  जे०  के»  पुरम  और
 राजस्थान  में  हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  द्वारा  घल  और  गन्दा  पानी  छोड़े  जाने  के  कारण
 भारी  पर्यावरणीय  प्रदूषण  फंल  रहा

 यदि  तो  इस  पर्यावरणौय  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  के  लिए  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय
 बिए  गए

 क्‍या  उनके  पास  अपशिष्ट  शोधन  प्रणालियां  और

 यदि  तो  इन  दोषी  एककों  के  विरुद्ध  कणा  कायंबाही  को  गई  हैं

 पर्यावरण  ओऔर  वन  मंत्री  नोलमण  :  जे०  के०  पुरम  में  लक्ष्मी
 सौमेंट  भौर  उदयपुर  में  हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  के  उत्सजंन  और  बहिलस्राव  निर्धारित  मानकों  से
 अधिक  रहे  हैं  ।

 और  जे०  के०  पुरम  में  लक्ष्मौ  सीमेंट  और  उदयपुर  में  हिन्दुस्तान  बिक  जिमिटेड
 ने  अब  प्रदूषण  नियंत्रण  यंत्र  लगा  लिए  उत्सजंन  ओर  बहिस्राव  राजस्थान  प्रदूषण  नियन्त्रण
 बोडं  द्वारा  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर  हैं  भौर  फिलद्वाल  इन  दो  यूनिटों  से  कोई  गम्भीर
 वरणीय  प्र  दृक्‍ण  नहीं  हो  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  सेवा  में  महिलाओं  के  लिए  फ्यों  का  आरक्षण

 8625.  भी  साधवराव  सिधिया  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सिविल  सेवाओं  और  अन्य  अखिल  भा  रतौय  सेवाओं  में  महिलाओं  के

 लिए  पद  आरक्षिरु  करने  के  मामले  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  अभौ  तक  कोई  निर्णय  नहों  लिया  गया  तो  इस  मामले  को  वंमान  स्थिति

 क्या  है  और  इस  संबंध  में  कक  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  सरकार  के  अधीन  कुछ  उफयु क्‍्स

 व्यावसायों  में  महिलाओं  के  आरक्  ण  किए  घाने  के  मुर्द  कर  विचार  किया  जा  रहा

 घोजना  आयोग  में  अनुसूचित  जातियों/अनुप्ूचित  जनजातियों  के  रूरेस्य

 8626.  भरी  चांद  राम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1951  में  योजना  आयोग  के  गठन
 को  लेकर

 अब  तक  मअनुसूक्ति

 अनुसूचित  जनजातियों  का  कोई  सदस्य  इसका  सदस्य  नियुक्त  किया  गया
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  जातियों  अथवा  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  स ेकिसी
 सदस्य  को  योजना  आयोग  में  नियुक्‍त  करने  का  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्रप्त  हुआ  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 भागेय  ?  और  योजना  आयोग  में  इस  प्रकार  की  कोई  सूचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनज।ति  अथवा  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  बगों
 से  सम्बन्धित  कितने  व्यक्तियों  को  योजना  आयोग  में  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।
 योजना  आयोग  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  बिना  किसी  जाति-भेद  के  उनकी  निजी  रूयाति  तथा
 सामाजिक-भाथिक  विकास  हेतु  आयोजना  के  लिए  सुसगत  किसौ  न  किसी  क्षेत्र  में  उनकी
 पतञ्ञता  के  आधार  पर  की  जातो  है  ।

 हां  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  भारतोय  प्रशासनिक

 सेचा  के  अधिफारो

 8627.  और  चांद  राम  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारतौय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  अधिकारी  हैं  और  कुल
 अधिकारियों  को  तुलना  में  उनको  प्रतिशतता  कया

 निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  अनुसूस्ति  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 कितने  अधिकारी  होने

 भारत  सरकार  में  कुल  कितने  सचिव  हैं  और  उनमें  से  कितने  सचिव  अनुसूचित
 जातियों  भर  अनुसूचित  जनजातियों  के

 भारत  सरकार  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेबा  संवर्ग  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  अधिकारी  अतिरिक्त  संयक्‍त  सचिव  और  निदेशक  पद  पर
 कार्य  रत  हैं  ओर  इन  पदों  पर  कायंरत  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  सामान्य  श्रेणी  के
 अन्तगंत  भाते  और

 अतिरिक्त  स्रयुक्‍्तं  सचिवों  ओर  निदेशकों  के  फदों  पर  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  पूर्ण  प्रतिनिधित्व  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या
 कदम  उठाए  ना  रहे  हैं  ?

 प्रघान  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  दिनांक  1.1.1990  को  स्थिति  के
 पार  देश  भर  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  कुल  संद्या  4991

 1.1.90  की  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  के  अधिकारियों  कौ  संस्या  572

 है  जो  कुल  पद  संख्या  का  11.5  प्रतिशत  बैठता  1.1.90  कौ  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित
 जनजाति  के  अधिकारियों  को  संख्या  280  है  और  कुल  पद  संझिया  का  5.6  प्रतिशत  बनता
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 eer)  सीधी  भर्ती
 के  कीटे  में  अनुसूचित  लात्ति  क ेलिए  15%  रुूबा  अनुसुक्षित  जनजाति  के

 लिए  7.  (2%  आरक्षण

 भारत  सरकार  के  सचिवों  की  कुल  संझला  46  है  तथा  उनमे ंसे कोई  भी  अधिकारी

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन्क्ाति  का  नहीं  है  ।

 (७)  मफ्र  संयुक्त  स्िवों  तथा  निरदेश्कों  को  कुल  संख्या  तथा  अनुसूचित  जाति
 सथा  अनुसूचित  जनजाति  के  भारतीय  प्रशासनिक  सेबा  के  अधिकारियों  छत  संख्या  निम्नलिखित
 सारणी  में  दी  जाती  है  :--

 भ्रद  का  स्तर  304.90  की  स्थिति  इनसें  स्वे  निम्नलिश्वित  स्रे  संबंधित
 के  अनुसार  कुल  संख्या  अनु०  जाति  अनु०  जनजाति  अन्य

 अपर  सचिव  38  —  —  "

 संयुक्त  सचिव  171!  6  है|  164

 निदेशक  110  1.2  4  94

 केन्द्रीय  स्टॉाफिंग  योजना  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  में  अपर  संयुक्त  सचिष

 तथा  निदेशक  के  पद  अखिल  भारतीय  सेवा  तथा  सरकार  के  सहभागो  संगठित  सेवाओं

 समूह  से  अंधिकारी  लेकर  भरे  जाते  समस्त  अधिकारी  निर्धारित  अवधि के  लिए  अपमो

 मूल  सेवा  से  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  ।

 वनों  को  कटाई

 8628.  श्री  खगादंग  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  वनों  की  कटाई  का  एक  कारण  4  करोड़  क््यूबिक  मीटर  ईंधन  लकड़ी  के  उत्पादन
 की  तुलना  में  इसकी  मांग  का  23.5  करोड़  क्यूबिक  मीटर  होना  भीर

 कदि  सो  इंशन  खकड़ी  का  उत्पादन  आअढ़ाते  के  लिए  तथा  कों  को  बचाने  के  लिए
 भी  सरकार  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रो  नोलमणि  :  ()  जी।हां  ।

 सरकार  इंधन  री  लकड़ी  का  उत्पादन  बढ़ाने  अमर  वन्पें  को  बचाने  के  लिए
 लिखित  उपाय  कर  रही  है  :--

 (1)  घरेलू  ओर  बाणिज्मिक  क्षेत्रों  में  इंघतन  कौ  लकड़ी  के  स्थान  पर  ऊर्जा  के  वेकल्पिक

 श्रोतीं  को  बढ़ावा  दिया  जाता  है  ।

 (2)  ग्रामीण  लोगों  को  चारा  और  इम'रती  लकड़ी  के  वंकल्पिक  स्रोत  मुहैया

 कराने  के  लिए  सामाजिक  वानिको  ओर  परती  भूमि  विकास  पर  बल  देना  ।

 (3)  अवक्रमित  भूत  में  पुनंवत  रोपण  और  पारिस्थितिकीय  संतुलन  की  बहाली  द्वारा

 परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  को  अमल  में  लाते  के  लिए  परती  भूमि  विकास  बोड्ड
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 को  एक  नोडल  एजेस्सी  के  रूप  में  गठित  किया  गया  है  जिसके  उद््ूंश्य
 लिछित  हैं  :--

 को  रोकना

 भूमि  को  दौघंकालीन  उपयोग  में  लाता

 विशेषकर  ईंधन  कौ  लकडी/चारा  उपलब्धता  में  और

 संतुलन  को  बहाली  ।

 जोब-प्रौद्योगिको-सबंधी  विज्ञान  में  उद्योग  साथ  संघ

 8629.  भ्रो  वाई०  एस०  राजशंखर  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  भन्त्रो  पह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीब-प्रौद्योगिकी-संबंधो  विज्ञान  उद्योग  सार्थ  संघ  शीघ्र  कार्य  करने  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  ओर
 जी  बायोटेक्नोलॉजी  विभाग  ने  देश  में  जंब  प्रोद्योगिको  में  एक  बिज्ञान  उद्योग  साथं  सघ

 स्थापित  करने  की  पहल  को  मोजूदा  वेज्ञानिक  अबसं  उद्योग  और  वित्तीय

 संस्थान  इस  क्रियाकलाप  के  साथ  सहबद्ध  होंगे  |  विस्तृत  काय॑  कार्यक्रम

 त्मक  घं  प्रबन्ध  नीतियां  ओर  परिचालनात्मक  ब्यौरे  निर्धारित  किए  जा  रहे  जो  उद्योग

 ओर  बित्तौय  इस  काय॑  में  भाग  उनको  सूची  तंयार  की  जा  रही  इस  परियोजना

 के  1990  तक  आरम्भ  हो  जाने  को  सम्भावना  इसमें  उत्पाद  ओर  प्रक्रिया
 विकास  संगत  अनुसंधान  तथा  विकास  पहलुओं  और  लोगों  को  प्रशिक्षण  पर  बिशेष
 बल  दिया  जाएगा  ।

 बायुसंनिकों  ओर  गर-संनिकों  को  नियुक्ति

 8८30.  भी  मदम  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  क्पा  करेंगे  कि  :

 बायसेना  मुख्यालयों  में  वायुसेना  यूनिटों  में  स्वोकृत  संख्या  से  कितने  अधिक  वाय
 सैनिक  और  कितने  गेर-स  निक  तंनात

 यह  नियमों  और  विनियमों  के  अन्तगंत  मान्य  और

 यदि  तो  उनको  उचित  स्थानों  पर  तनात  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :  वायुसेना  मुख्यालय  में  स्वीकृत
 से  अधिक  संड्या  में  तेनात  वायुसंनिकों  और  अयोधियों  की  संख्या  क्रशः  98  और  91  है  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्‍लो  में  पेड़ों  का सफाया  करना

 8631,  प्रो०  विजय  कुमार  सहहोत्रा  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  नरेला  क्षेत्र  में  एक  बड़े  क्षेत्र
 का  नरेला  टाउतशिप  के  नियोजित  विकास  के  लिए

 अधिग्रहण  किया  गया  है  ओर  वहां  पेड़ों  का  सफाया  किया  जा  रहा
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  पेड़ों  को  काटने  के  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  इस

 क्षेत्र  का  स्थल  सर्वक्षण  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  कारंवाई  कब  को

 क्‍या  इस  भूमि  के  अधिग्रहण  की  मंजूरी  पर्॑वरण  और  वन  मंत्रालय  से  ले  ली
 गई 5३२  St,

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ...._  क्‍या  सरकार  का  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  करने  का  विचार  जिनमें  पहले  मंजूरी
 दे  दो  गई  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  नोलसमणि  :  से  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  मरेला  नगर  क्षेत्र  के  सुनियोजित  विकास  के  लिए  1134  एकड़
 क्षेत्र  अधिग्रहात  कर  लिया  गया  हैओऔर  इस  क्षेत्र  मे  किसो  भी  बड़े  वृक्ष  को  नहीं  उद्ाड़ा

 से  दिल्‍लौ  विकास  प्राधिकरण  के  भ्नुसार  उनके  द्वारा  अधिग्रहौत  बगो  गई  भूमि
 वन  भूमि  नहीं  है  जौर  इसलिए  इस  भूमि  क॑  अधिग्रहण  के  लिए  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  से
 कोई  स्वीकृति  नहीं  ली  गई  ।

 अनुसंधान  ओर  विकास  व्यय

 8०32.  क्रो  अनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  प्रधाम  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ओऔौद्योगिक  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  अनुसंधान  और  विकास  व्यय
 उद्योगों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  क॑  लिए  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अमुसंघान  और  विकार  कार्यों  पर  अधिक  घनराप्ति  ब्यय

 करने  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  इस  बीच  कोई  कदम  उठाये  हैं  भयवा  उठाने  का  विचार

 गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ब्योरा  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोघ्चोगिको  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  से

 देश  में  अनुसंघान  और  विकास  का  लगभग  580  पभ्रतिशत  ब्यय  भ्रमुख  अनुसंधान  संगठनों  के

 माध्यम  से  उनकी  प्रयोगशाला  श्यूखला  सहित  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  !
 प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में
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 इनमें  से  कुछ  अनुसंधान  और  ऑसकाम्न  सम्बन्धी  परदवविधियां  ओद्योगिक  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित
 20  प्रतिशत  थ्ले  अधिक  यपष्ट्रीए  अनुसंधान  तथा  विकास  ब्यय  उद्योग  द्वारा  बहन  किया

 जाता  उद्योग  द्वारा  उद्योग  में  अनुसंधान  भौर  विकास  भारत  में  हाल  ही  में  शुरू  हुआ  है  थोर
 धीरे  धीरे  इसमें  वृद्धि  हो  रही  है  ।  विभिन्‍त  क्रिय।विधियों  के  माध्यम  से  अनुसंघान  और  विकास
 संस्थानीं  ,  क्षेत्र  और  उस्लोग  के  बीच  वनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थ/पित  करने  के  लिए  नवीन  पहल
 भौर  प्रयास  किए  गए  हैं|  यह  सुंभिश्तविलत  करना  है  कि  अनुसंधान  और  विकास  काय  व्यवहारात्मक
 सचलस्व्रालओं  के  शम्यन्त्र  थे  उत्तरोत्तर  प्वासंब्रिक  घन  ओर  अओद्योगिक  कम्य  कुशज़ला  क्रो  उन्‍तत  करने
 के  लिए  इसका  प्रभावकारौ  उपयोग  हो  ।

 उद्योगों  में  इन-हाउस  अनुसंधान  तथा  क्िकास  कनन्‍द्रों  को  मम्न्थबा  फ्रदान  करने  के  लिए
 विज्ञाव  थ्लोर  ओद्योेगिकी  मंत्रालय  में  वेज्ञानिक  तथा  ओदवोनिक  अनुश्नंधान  विश्वाग्र  एस०
 आई०  की  एक  योजना  वतंमान  उद्योगों  में  1200  से  अंधिक  इन-हाउस
 सधान  तथा  विकास  यूनिटे  जिनकों  डो०  एस»  अःई०  आर»  द्वारा  वंध्र  मान्यता  प्रदान  की
 छर्ड  ठै 8५  ९
 किक  जो  इस  प्रकार  औदयीगिक  अमुसंधान  तथा  विकास  कौ  उपलब्धियों  की  मास्यता  के
 लिए  पुरस्कार  प्रदान  स्वदेशी  प्रौदयोगिको  पर  आध।रित  एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों

 सहित  उदयोगों  को  लाईसेन्स  प्रदान  करने  में  प्रस्भामकता  द्रेशोे  प्रोद्योक्को  क॑  उपयोग
 व  बअंज्ञानिक  अनुसन्धान  पर  किए  ग्रए्र  ध्यग्र  के  लिए  राम्जस्व  प्रोत्सछ्टन  प्रदान
 क्ना  ।

 उद्योगों  में  अनुसंघान  तथा  विकास  को  प्रीत्साहित  क  ने  के  सरफार  ने  कई  उपाय

 अनुसंघान  और  विकास  व्यय

 8632.  श्री  सनत  कृम्मर  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मंजो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 बेइ्र-सस्का दो  क्षेत्र  द्वारा  अनुसंधान  «3र  लिक्,स  आर०  एण्ड  और
 अन्य  सम्बद्ध  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यकलापों  पर  किया  जाने  वाला  वतंग्यन  व्यय  पर्याप्त

 नहीं  है  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  मामले  में  इसका  कोई  महत्वपूर्ण  योगदान  नहीं  रहा

 (a)  यदि  तो  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  से  अनुश्नंघात  ओर  विकास  पर  इस  हो  रहे  ब्यय
 का  ब्रत्तिशत  कितना  जोर

 अनुसंघान  और  क्किस  ज्यव  अतिशत  में  बद्धि  द्वाश  देश  में  श्ौद्योईगकी  स्तर  बढ़ाते

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हल  ०  शरी०  के०  :

 संधान  तथा  विकास  पर  गैर-सरकारी  कोत्र  हारा  बसेमाम  व्यज  राष्ट्रीय  अनुसंक्ान  श्रथया  क्काल
 ब्यय  का  लगभग  20  प्रतिशत  वंज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  बिभाग  तथा
 प्रौद्योग्की  से  मान्यता  प्राप्त  1200  से  अधिक  घरेलू  अनुसंधान  व  विकास  यूनिटों  द्वारा
 निकाप्च  तथा  असुस्ृंघान  पर  किया  गया  व्यय  उनकौ  कुल  बिक्री  का  लगभग  0.7  प्रतिशत
 थ्ोद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रगतिशील  देशों  में  उद्योग  पर  किया  गया  अनुसंधान  तथा  विकास  ध्यय  राष्ट्रीय
 अनुसंधान  तथा  ब्रिकास  व्यय  का  लगभग  70  प्रीतशत  तया  मौचोणिक  यूंक्तियें  दगरा
 गया  अनुसंघान  तथा  घिकास  व्यय  उनको  कुल  किक्रो  झा लगभन  4  प्रतिशत  है  ओर  ठजच  तकरतेनो
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 क्षेत्रों  जैसे  फार्मास्यूटिकल्स  दया  बायु  अन्तरिक्ष  में  इससे  भी  अधिक  है  ।
 इस  प्रकार  अनुसंघान  व  विकास  पर  गंर-स  रकारी  क्षेत्र  द्वारा  वतंमान  व्यय  तथा  सम्बन्धित  विज्ञान

 प्रौद्योगिकी  गतिविधिय  अपर्याप्त  मानी  जानी  चाहिए  ।

 यह  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  कि  भारत  में  उद्योगों  द्वारा  किए  गए  अनेक
 अन्वेषणों  तथा  नवौकरणों  का  उपयोग  सामग्री  अथवा  घटकों  (  का  आयात  प्रतिस्थापन
 विशेष  आधातित  प्रौद्योगिकियों  का आमेलत  करने  तथा  कुछ  प्रौद्योगिकियों  की  उन्‍नति  करने  और
 उन्हें  व्यावसायिक  बनाने  के  लिए  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  में  किया  गया  है  ।

 अनुश्ृंछान  तथा  विकास  पर  होने  वाला  वतंम्ान  ब्य्य  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के
 प्रतिशत  से  अधिक  है'जिखमें  से  लगभग  0.2  प्रतिशत  योगदान  गर-स  रकारी  क्षेत्र  द्वारा  दिया

 जात्म  है  +

 भारत  में  छुदयोग  में  उदयोग  द्वारा  अनुसंधान  तथा  विकास  एक  नई  शुरूआत  है  तथा
 हाल  के  वर्षों  में  समश्ञ  हो  रही  सरकार  ने  इसकी  आवश्यकता  को  मान्यता  प्रदान  करने  के
 लिए  कुछ  उपाय  विकसित  फिए  हैं  जंसे  उदयोगों  में  घरेलू  अनुसंघान  तथा  विकास  बनिटों  की
 स्थापना  को  प्रोत्साहन  ब्रथा  मान्यता  प्रदान  स्वदेशी  क्किसित  प्रौदयोगिकी  के  प्रयोग  से
 नबीन  उद्वम  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  स्वदेशी  विकसित्त  प्रौदषोगि  की  को  ब/णिज्पिक
 बनपने  के  लिए  उदयम  को  सहायता  प्रदान  करने  कौ  दृष्टि  से  परामशंदात्री  स  स्‍्थाओं  कत्था  सिस्टम
 इजीनियरी  को  प्मथंन  प्रदान  तथा  उद्योगों  मे  आयात्ित  प्रोदबोनिकी  को  आमेलित  करने
 के  लिए  आरम्भ  किए  यए  कायंक्रमों  को  समर्थन  प्रदान  करता  ।  सरकार  उद्योग  द्वारा  अनुस  धान
 व  विकास  पर  व्यय  के  उच्च  प्रतिश्मत  व  नई  प्रौदयोगिकियों  के  विकास  करने  व  को
 उन्नत  करने  के  लिए  इसके  अथंपूर्ण  अनुप्रयोग  देखना  पसन्द  करेगी  ।

 12.00  ऋध्याद्ल
 ओ  चसंत  श्लाडे  :  जेंसाकि  आप  जानते  हैं  कि  सरकार  में  उच्च  पदों  पर

 प्रधान  मंत्री  वित्त  मंत्री  जी  और  सभौ  द्वारा  आर-घार  किये  गए  बाय्दों  के  बावजूद  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कीमतों  में  अभी  भौ  वृद्धि  हो  रही  पूरे  देश  में  भान्दोलन  किया  जा  रहा  है  ।  माज

 देश  के  सभी  जिलों  में  20  लाख  से  भी  अधिक  लोग  विरोध  कर  रहे  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  भौ
 र

 ज्ञापन  दे  रहे  हैं  '  यहां  भी  ऐसा  किया  जा  रहा  है  |  दिल्‍ली  से  50,000  से  भौ  अधिक  लोग  प्रदर्शन

 कर  रहे  आपको  एफ  ज्ञापन  दिया  जायेगा  ।  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा
 कि  सरकार  को

 इस  मुह  पर  गम्भोरता  पूर्वक  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यह  प्रश्न  सिर्फ  एक  पक्ष  से  नहीं  बल्कि  स  सद

 ओर  सम्पूर्ण  देश  से  सम्बन्धित  हमारे  कुछ  मित्रों  ने  भी  मूल्य  बद्धि  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 है  लेकिन  जब  वे  यहां  आते  हैं  तो  एक  भिन्‍न  रवैया  अपना  लेते  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  कम

 परे  कम  जहां  तक  मूल्य  वृद्धि  का  सम्बन्ध  सम्पूर्ण  स
 सद  इस  पर  प्रकट  करेगौ  ।  हम

 कर्
 मुहं  पर  सरंकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहेंगे  ।  मानतीप्र  वित्त  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  हैं  ।  उन्हें
 हमें  बताना  ब्राहिए  कि  विदेशों  से  वे  क्या  लाए  वाशिंगटन  से  अप्पने  जो  कुछ  फाया  ह्‌  उत्तसे

 क्या  आपको  भारत  में  मल्य  वरद्धि  में  कभी  लाने  में  सद्दायता  मिलेगी  ?
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 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  .  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  इस  मुहं  पर  सिर्फ  आम
 लोगों  द्वारा  ही  चिन्ता  प्रकट  की  गयी  आपको  यह  बात  जाननी  चाहिए  कि  भारतीय  जनता

 जो  कि  बाहर  रहकर  सरकार  को  समथन  दे  रही  ने  भी  इस  मुद्दे  को  लेकर  आन्दोलन

 किया  वामपंथी  दलों  ने  भी  ऐसा  ही  त्रिया  आज  20०  मिलियन  से  भी  अधिक  लोग

 आंदोलन  के  मार्ग  पर  हम  विशेष  रूप  से  जानता  चाउंगे  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 कार्यवाही  करने  जा  रही  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्‍तब्य  देना  चाहिए  कि  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  वे  क्या  कायंवाही  करने  जा  रहे  आपको

 यह  जानकारी  भी  होनी  चाहिए  कि  निधम  193  के  अन्तगंत  यहां  एक  चर्चा  हुई  उस  चर्चा
 का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  और  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।  इसलिए  अब  हम  यह  जानना

 चाहेंगे  कि  मूल्य  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  क्‍या  कहना  है  ।

 थ्रो  अल्लोत  पांजा  उत्तर  :  आवश्यक  वस्तुओं  के  अतिरिक्त  अन्य
 सभी  वस्तुओं  के  मूल्य  भ्राम  व्यक्ति  के  पहुंच  से  बाहर  हैंਂ  कलकत्ता  मे  नमक  का  मूल्य  2  रुपये
 प्रतिकिलो  हो  गया  मालदा  में  यह  2.80  रुपये  है  और  कूच  बिहार  में  यह  3  रुपये  से  3.50
 रुपये  हो  गया  है  मैं  जानता  हूं  भाप  इस  बारे  में  चिन्‍्तित  नहीं  है  ।  आप  गरीब  लोगों

 के  बारे  में  चितित  नहीं  बंगाल  में  तुरन्त  आ:श्यक  वस्तुओं  की  पूर्ति  की  जानी

 चाहिए  ।  आयोडीन  युक्त  नमक  की  पूर्ति  तुरन्त  की  जानी  है  ।  प्रति  दिन  वहां  मंत्री  जो  कहते  हैं  कि
 नमक  कि  आवश्यकता  नहीं  है  लेकिन  नमक  का  मूल्य  इतना  अधिक  है  कि  आम  व्यवित  परेशान

 इसलिए  तुरन्त  द्वी  सरकार  को  कुछ  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 को  पो०  आर०  कुमार  मंगलम  :  अध्यक्ष  मुझे  हमेशा  से  ऐसा  विश्वास
 था  ओर  अभी  भौ  मेरो  यह  धारणा  है  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  प्रो०  मधु  दण्डवते  जी
 वादी  होने  का  दावा  करते  हैं

 प्रो०  पो०जे०  क्रियन  :  वे  ऐसा  दावा  करते  हैं  ।

 रो  पो०  आर०  क्मारमंगलप्त  :  जी  वे  दावा  करते  लेकिन  दुर्भाग्यवश  जब  नियम
 193  के  अन्तगंत  चर्चा  हो  रही  थी  तो  वे  जानबूझ  कर  अनुपस्थित  थे  और  बहुत--उनके  अनुसार
 क्या  हम  इसे  समाजवादी  राष्ट्र  कहेंगे

 ?'''  हु

 वित्त  मंत्रों  मधु  :  जानबूझ  कर  अनुपस्थित  ?

 झो  पो०  आर०  क्मारमंगलम  :  मैं  यह  बात  दोट्राता  जान  बुझ  कर  अनुपस्थित  ।  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  राष्ट्र  भर  में  आंदोलन  हो  रहे  मूल्य  वृद्धि  भरत्यधिक  हो  गयी  है

 हमारी  मुद्रास्फीति  दो  अंकों  में  पहुंच  चुकी  बीजें  महगीौ  होती  जा  रही  अन्य  वस्तुओं  की
 भांति  नमक  भी  मूल्यवान  बस्तु  होता  जा  रहा  उन्हें  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी
 चाहिए  |  वे  अभी  भौ  बगेर  किसी  बिन्ता  के  शांत  बंठे  हुए  हैं  भोर  हेड  फोन  द्वारा  सारी  बाते

 रहे  कया  वे  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  क्‍या  मैं  आपसे  अनु  रोध  कर  सकता

 हूं  कि  आप  डनसे  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  लिए  कहें  ।  यह  कंसी  प्रणाली  है  ?  हममें
 से  चार  लोगों  ने  अभी  इसका  जिक्र  किया  है  ओर  अभी  भी  वे  शास्त  बंठे  हुए  क्‍या  आज  वे
 निषम  193  के  अन्तगंत  हुई  चर्चा  का  जवाब  देंगे  ?  वे  कब  वक्‍तब्य  देगें  ?  किस  प्रकार  वे  वक्तव्य

 सु
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 हम  उनकी  प्रतिक्रिया  अभी  जानना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  जी  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  जी
 **

 प्रो०  पी०  जे०  कूरियन  :  उन्हें  एक  वक्‍सव्य  देना  चाहिए  ।

 सबु  दष्शवते  :  यह  पहले  ही  कल  के  लिए  रखा  जा  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बह  कल  जवाब  दे  रहे  हैं '

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  जी  को  कुछ  अन्य  मुहँ  उठाने  हेतु
 आमंत्रित  किया  है

 ]
 वह  खड़े  हैं

 ।

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  मंहगाई  बहुत  बढ़  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कल  चर्चा  द्वोगी  ।  मैं  उन्हें  रोक  नहीं  रहा  हूं  ।  वे  यहां
 उपस्थित

 को  समरेस्त्र  रुम्ड  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  महोदय
 "*

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्रौ  कुन्डु  के  ब्यवस्था  के  प्रश्न  को  सुन

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उनके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  भी  सुन  लें

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुन्डु  जो  आप  कपया  अपनी  जगह  पर  बंठ  जाइए  ।  दम  माननौय  वित्त
 मंत्री  जौ  को  बात  सुन  लें  ।

 भ्रो  समरेन्द्र  कुन्डू  :  चाहे  वित्त  मंत्री  जी  द्वोया  प्रधान  मंत्री जी  या  अन्य  व्यवस्था

 के  प्रश्न  को  पहले  सुना  जाता  चाहिए  *  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  प्राथमिकता  दी  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है
 I
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 ]
 अव्यक्ष  सहोदय  :  उनका  व्यवरथा  का  प्रश्न

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  प्रायमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 क्रो  सभरेस्त्र  कुन्ड  :  हम  सब  आपके  आभारी  हैं  कि  आप  शुल्व  काल  के  समय

 कुछ  अनुशासन  लाए  हैं  ओर  आपने  सट्टी  कहा  कि  शून्य  कःल  के  लिए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सूचना
 देनी  कक्‍हिए  और  जो  सूचना  देते  हैं  आप  उन्हें  बुलाएंगे  ।  सूचना  के  वाकजूद  भ्रो  शोर  शराबा  होता
 रहता  है|  एक  के  बाद

 अश्यक्ष  महोवय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दो  कृपया  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाइए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  जी  *'

 |

 अध्यक्ष  जहोदय  :  कुन्ड  जो  आपने  अपमी  बात  कह  दो  है  |  कृष्या  अपनी  जगह  पर  बेठ

 जाइये''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  मैं  माननोथ  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करूंगा

 )

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  अध्यक्ष  आपको  याद  होगा  कि  मूल्य  वृद्धि  पर  चर्चा  शुरू  हो
 चुकी  थी  तथा  जवाब  देने  की  बात  भी  कार्य  सूची  मे  थौ  ओर  मैं  इस  चर्चा  का  जवाब  देने  वाला

 लेकिन  अनेक  माननीशथ  सदस्यों  ने  कहर  कि  अधो  उन्हें  अपनी  बात  कहनी  इसलिए  में

 उठ  गया  था  और  एक  अनुरोध  किया  था  कि  चू  कि  मुझे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बे  क
 की  बेठक  से  सम्बन्धित  आवश्यक  कार्य  हेतु  जाना  मैंने  लौटकर  इस  वाद  बिवाद  का  उत्तर  देने
 की  अनुमति  सभा  से  मांगी  थी  और  पूरी  सभा  ने  कहा  था  कि  वे  क्‍र्चा  जारी  रखेंगे  ।

 प्रो०  सेफुद्रोन  सोज  :  मधु  जी  को  कौन  कहेगा  ?

 प्रो०  भण्‌  दण्छकते  :  घिल्कुल  सही  आप  जैसे  लिक्र  प्रतित्रिवा  अवश्य  ज्यकत

 परिणामतः  यह  तय  किया  गया  था  कि  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  दिभ  भिश्चित
 किया  जायेगा  ।  आज  सुबद्द  ज॑ंसे  ही  मैं  लोटा  हूं  मैंने  कल  को  कार्य  सूचो  देखी  ।  कल  की  सूची  में
 जबाब  देना  रखा  गया  है  और  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  प्रत्येक  मुहँ  का  उत्तर  दूगा |

 प्रो०  प्लफुहोन  सोज  :  इस  बीच  मुल्यों  में  और  वृद्धि
 हुई  है  ।  इसके  लिए  कौन

 जिम्मेवार  है
 ?  |

 प्रो०  दण्डबते  :  इसलिए  में  कल  जवाब  दू  भा  ।  में  जापको  सिर्फ  वह  बताना

 चाहूंगा  कि  मे  नहीं  चाहता  कि  मुझ  पर  गलत  छल  लगाया  जंसाकि  श्री  कुमारमंगलम
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 जं  ने  कहा  कि  मे  जन  बूम  कर  बाहर  गया  में  सभा  कौ  अनुमति  लेकर  तथा  लौटकर
 ऊवाव  देने  का  आश्वासन  देकर  गया  था  |  में  सभा  को  यह  भाश्वासन  देता  हूं  कि  में  कल  3  बजे
 बंद  बिवाद  का  जवाब  दे  रहा  हूं  ।  सौभाग्यवश  आपने  कल  की  काय॑सूबी में  इसे  रखा  है  ।

 को  पो०  आर०  कृमारमंगलस  :  मेरे  कटने  का  अथं  यह  है  कि  यह  आपकी  सुविधानुसार
 आपको  मुझे  गलत  नहीं  समझना  च!हिए  ।

 ]

 प्रो०ण  विजय  कूमार  मल्होत्रा  :  म॑  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यान  इस
 ब'त  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  आज  सभी  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  कि  पाकिस्तान  की
 सेताएं  भारत  की  सीत॥ओं  के  निकट  आ  गई  हैं  पाकिलात  में  अश्वबारों  और  रेडियों  के
 ॥।रा  बहुत  जहरीले  प्रवार  द्वो  रहे  आतंकवादी  प्रशिक्षण  अड्डों  को  उन्होंने  बन्द  नदों  किया
 ०र  आतंकवादी  अहु  आज  भौ  उसी  तरह  से  चलाथे  जा  रहे  वहां  से  लोग  ट्रेनिंग  लेकर
 fe  में  आ  रहे  पाकिस्तान  के  अख्बारों  में  हिन्दुस्तान  से  कश्मीर  को  मुक्त  करने  के

 इश्तिहार  दिए  जा  रहे  हैं  और  बाजंटिपर  भर्ती  किए  जा  रहे  हैं  जो  हमारा  सह्िमला
 *  मझौता  हुआ  था  उसको  भी  नहों  माना  जा  रहा  जब  प्रधान  मंत्री  जो  ने  बयान  दिया  था
 णोरदार  चेतावनी  उसका  एक  अच्छा  असर  हुआ  थਂ  परन्तु  आज  समाचार-पत्रों  में  आया  है
 ह  हमारे  विदेश  मंत्री  श्री  गुज  राल  साहब  ने  कह  दिवा  है  कि  जो  आतकवादी  अहुं  हैं  उन  पर

 कोई  काय्यवाहौ  नहीं  करेगा  और  हू  ॥रा  कायंवाही  कनने  का  कोई  इरादा  भी  नदों

 पहूं  आज  बैनर  लाइस्स  में  छपा  है  ।  में  यह  चाहता  हूं  प्रधान  मन्त्री  यदि  पाकिस्‍तान  को

 सेनाएं  निकट  आ  गई  और  जो  शिमला  समझोते  को  रोज  तोड़ा  जा  रहा  आतंकवादी  अहूं
 ७लाए  जा  रहे  ओर  हमारे  विदेश  मन्त्रियों  में  जो  बातें  अमेरिका  में  उसके  ब!वजूद  स्थिति
 में  सुधार  नहीं  हुआ  है  |  इस  प्रकार  दो  भाषाओं  में  बोलना-एक  तरफ  उसको  चेतावनो  देना  और
 टूसरौ  तरफ  कोई  कार्यबाही  न  करने  की  बातें  यह  बहुत  खतरनाक  स्थिति  अगर
 ५/किस्तान  में  यह  हरकतें  चलती  रहेगौ  तो  हिन्दुस्तान  को  कोई  कदम  उठाना  पड़ं  गा  ।  प्रधान  मंत्री

 इसके  बारे  में  पूरे  देश  को  कांफीडेंस  में  लेना  चाहिए  और  बताना  चाहिए  कि  जो  इस  तरह
 था  व्यवहार  पाकिस्तान  कर  रहा  उसके  लिए  प्रधानमन्त्री  जी  कया  कदम  उठाने  जा
 च्हे

 [  अनुवाद ]
 श्रो०  एन०  छो०  रंगा  :  हम  अपने  मित्र  से  सहमत  हम  चाहेंगे  कि

 माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  और  साथ  हौ  प्रधान  मंत्री  जी  इस  बात  पर  ध्यान  दें  और  जल्द  से  जल्द
 धस  सभा  में  इसका  उत्तर  देने  को  कोशिश  करे  ।

 ]

 रो  सदन  साल  खुराना  :  अध्यक्ष  अगर  मैं  भूलता  नहीं  हूं
 -6  दिन  पहले  अधिकृत  रूप  से  सरकार  की  ओर  से  बधात  आया  था  कि  पाहिस्तान  में

 सदियों  को  ट्रेनिंग  देने  क ेलिए  जो  अड्डे  उनको  उड़ा  देंगे  ।  यह  बात  सरकारी  प्रवक्ता  द्वारा

 फह्दौ  गई  और  आज  विदेश  मंत्री  जो  इस  तरह  की  बात  कह  रहे
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 बजमूषण  तिवारो  :  अध्यक्ष  जंसा  कि  अभी  माननीय  सदस्य
 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  जी  ने  कहा  आज  सनाचार  पत्रों  में  इस  आशय  को  खबर  छपी  है
 कि  हमारे  छ  व  इलाके  में  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  उसके  निकट  पाकिस्तानी  टेक  काफी  संख्या  में
 लगाए  गए  हैं  ओर  भन्‍्य  प्रकार  की  तेयारिणा  हो  रही  हैंਂ  साथ  हो  साथ  तमाम  प्रकार  के

 उत्त  जक  बयानात  पाकिस्तानी  हुक्मरानों  की  तरफ  से  हुए  हैं  ।  यह  मामला  बहुत  ह्वी  गंभीर

 है  और  भारत  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  इसलिए  मेरी  भो  आपके  माध्यम  से  यहू  मांग  है  कि

 प्रधान  मंत्री  जी  इस  बारे  में  सदन  में  एक  वकक्‍तठब्य  दें  ।

 करी  सामणिक  साम्याल  :  मैं  सीमा  सुरक्षा  बल  की  गतिविधियों  के

 द्वारा  जलपंगुड़ी  और  कूच  बिद्दार  जिलों  में  उत्पन्न  गम्भीर  सनस्थाओं  की  ओर  आपके  माध्यम  से

 माननीय  गह  मंत्री  जौ  का  ध्यान  आक्रुष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  विभिन्‍न  बहाने  बमाकर  जलपंग्रडी
 और  कूच  बिहार  के  समस्त  सीमान्‍्त  क्षेत्र  में  भारत  और  बगलादेश  के  सीमावर्ती  इलाकों  में  रहने
 वाले  लोगों  पर  विगत  कुछ  समय  से  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  अत्याचार  करना  शुरू  कर  दिया

 मैं  यहां  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  कच  बिहार  जिले  के  सलमभारा  गांव  में  0

 अप्र  ले  को  एक  घटना  घटी  थी  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  जवानों  ने  सी०  पी०  आई०  के  एक  सदस्य  श्री  रंमणी  कात

 बमंन  और  उनके  एक  सम्बन्धी  श्री  भूतुआा  बमंन  को  उनके  घर  पर  गोली  मार  कर  हत्या  कर  दी  ।
 वे  स्थानीय  पुलिस  अधिकारियों  को  धमका  कर  पश्चिम  बंगाल  प्रलिस  द्वारा  की  जा  रही  जांच  में
 सभौ  प्रकार  को  बाघाएं  डाल  रहे  यहां  तक  कि  उन्होंने  ग्रा  ओगों  को  धमकी  दी  है  यदि  उन्होंने
 बतंमान  मामले  में  साक्ष्य  के  रूप  में  पेश  होने  का  साहस  किया  तो  उन्हें  खतरनाक  परिणाम  भुगतने
 होंगे  ।  इससे  सम्पूर्ण  सीमा  क्षेत्र  में  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हि

 मैं  मृतक  के  परिवार  को  पर्याप्त  क्ष  तिगूरति  देने  को  मांग  के  साथ-साथ  यह्‌  भी  मांग  करता

 हूँ  कि  अपराधियों  को  सजा  दो  जाए  और  सीमा  बत  की  वाहिनौ  को  वहा  €

 स्थानान्तरित  किया  जाए--गृह  मंत्री  जी  से  मे  यह  प्राथंता  है  ।

 श्री  याववेन्द्र  वत्त  :  जंसा  कि  मेरे  भित्र  श्री  मल्द्ोत्रा  जी  ने  अभी  यह
 कहा  कि  पाकिस्तानौ  सेनाएं  हमारी  सीमाओं  पर  द्वै  ओर  वायु  के  सम्बन्धित
 अधिकारी  लापरवाद्दी  कर  रहे  हैं  ।  मिराज  को  भारतीय  वायु  सेना  मे  सम्मिलित  किया  गया

 इस  विमान  में  तोन  वर्षों  स ेकोई  हथियार  नद्दी  थे  और  न  ही  कोर्ट  प्रज्षपास्त्र  थे  ।  यह  बिना  किसी
 मारक  क्षमता  के  उड़ान  भर  रहा  विमान  चालकों  के  जीवन  और  राष्ट्र  की  सुरक्षा  को  वहां
 छतरा  तीन  वर्षों  के  भारतीय  वायु  सेना  सचेत  हुई  और  इन्होंने  कुछ  हथियार  खरौदे  ।

 इन  तीन  वर्षों  के  अन्तराल  खरीदे  गए  शस्त्र  महंगे  हो  गए  और  राष्ट्र  को  37.39  लाअ
 रुपये  की  क्षति  हुई  ।  इस  लापरवादी  के  लिए  उत्तरदायी  कोन  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  साथ  खिलवाड़
 कोन  कर  रहा  है  ?  हमारी  सुरक्षा  में  यह  कमी  क्यों  है  ?  मैं  रक्षा  मन्त्री  से  यह्‌  चाहूंगा  कि  जब
 वे  मेरे  मित्र  श्री  मल्होत्रा  जी  के  प्रश्त  का  उत्तर  दें  तो  इस  ओर  भी  ध्यान  दें  और  इस  सदन  को
 स्पष्ट  आश्वासन  दें  कि  हमारे  सभी  हथियार  अद्यतन  हैं  ये  पुराने  नहीं  प्बकुछ  उपयुक्त है  और
 यह  लापरवाह्दी  समाप्त  कर  दी  जाएगी  ।  इस  भयकर  गलती  के  लिए  या  राष्ट्र  और  हमारे  विमान और
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 चालकों  को  सुरक्षा  में  कोताही  के  लिए  उत्तरदायी  कौन  है--यहू  जानने  के  लिए  जांच  की  जानी

 चाहिए
 '  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  भन्‍्यू  थापा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  और  इस  सदन  के
 माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  कुख्यात  चोर  हत्यारे  भौर  तस्कर  वीरप्पन  जो  कि  हमारे
 जमाने  का  सबसे  अधिक  खूंदार  के  बारे  में  13  मई  1990  के  टाईम्स  आफ
 इन्डियाਂ  मे  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 मैं  उद्घृत  करता  इसके  अनुसार  :

 वीरप्पनः  एक  चोर  तस्कर  और  हत्यारा  बीरप्पन  जिसने  दो  दशक
 पूब॑  छोटे  से  गुण्ड  के  रूप  में  अ,रम्भ  किया  आज  तमिलनाडु-कनटक  सौमा  के  साथ  लगते
 गांवों  में  एक  आतंक  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  दोरन  उसने  लगभग  800
 हाथौ  दांत  के  लिए  कई  टन  चन्दन  को  लकड़ो  की  तस्करी  को  और  उसकी  इस  लट
 को  दतोकने  वाले  सभी  अधिकारियों  को  उसने  बेरहमी  से  समाप्त  कर  दिया  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  नम्दू  थापा  :  मैं  अपनी  ब।त  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  आगे  इसके  अनुसार
 जाता  है  कि  वोरप्पन  को  न  केवल  स्थानीय  लोगों  का  स  पर्थंन  प्राप्त  बल्कि

 वन  पुलिस  वालों  ओर  राजनीतिज्ञों  का  समथंत  भौ  प्राप्त  था  ।  जिन्हें  उसने
 पैसा  लुटाकर  ख  रौद  ल्यिा  था  ।  वन  रक्षक  उसके  साथ  खाते  पीते  थे  पुलिस  वालों  स्रे
 उसकी  भिल्ली  भगत  थी  ओर  चुनावों  के  दौरान  गाजनोतिज्ञ  उससे  सहायता  मांगते  थे  ।”

 मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  गम्भीरता  से  ले  ।

 मैं  यह  भौ  चाहता  हूं  कि  गृह  और  दोनों  मन्त्रालय  इन  क्षेत्रों  में  दुलंभ  हो  गए
 जानवरों  कौ  सुरक्षा  के  लिए  कदम  उठाएं  ।

 श्लो  भकानो  शंकर  होटा  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  विनाप्कारी  बाढ़  के

 कारण  लगभग  500  व्यक्तित  मर  गए  हैं  और  कैन्द्रीय  सरकार  ने  सोगों  को  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं  '  प्रधान  मन्त्री  जौ  ने  भौ  आन्प्र  प्रदेश  का  दोरा  किया  है

 परन्तु  उड़ौसा  के  गंजम  जिले  तेज  बाढ़  के  कारण  खडी  फसल  को  नुकसान  हुआ  दूरसंचार
 सम्पर्क  टूट  गए  हैं  और  सड़कों  को  क्षति  पहुंची  है  ।  बिजलौ  आपूर्ति  में  बाधा  पड़ी  है  और  इससे  गंजम

 जिला  के  दिगपाहाण्डो  सखेमुण्डी  खण्डों  में  लगभग  50  गांव  प्रभावित  हुए  जलमोरा

 भऔर  फासौगडा  गांव  बाढ़  के  पानी  में  डूब  गए  हैं  ।  पिछले  दो  दिनों
 से

 लगातार  भारी  बर्षा

 के  कारण  जिसा  कोरापुट  में  सामान्य  जन  जीवन  अस्त  व्यस्त  हो  गया  बंगाल  कौ  खाड़ी  में

 आए  भारी  तूफान  के  कारण  यह  प्रभाव  पड़ा  अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हू
 कि  बह  इन  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 निजी  एवम्‌  सरकारी  भवनों  और  टेलीफोन  सख्राईनों  को  हुई
 क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  भेजे  और  अपनी  ओर  से  पर्याप्त  सद्दायता  अन॒दान

 रूप  में  दे  ।
 ः

 प्रो०  संकुद्दीग  सोल
 :  मेंਂ  हाल  ही  में  श्रीनगर  से  लोटा  ।  में  ने  वहां

 प्रशासन  द्वारा  कौ  गई  घेराबन्दी  की  स्थिति  को  यह  स्थिति  मुझे  स्वोकायं  नहीं  है
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 ।  में  एक  संतुलित  वक्तव्य  दे  रहा  हूं  ।  कृपणा  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  स्थिति  वहां  के
 स्थानिए  प्रशासम  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  मरा  यह  प्रस्ताव  नहीं  है  कि  उन्हें  विघटनकारियों से

 निपटना नहीं  उन्हें  ऐसा  करना  च'हिए
 !  तीन-बार घटनाएं  मे  ने  स्वयं  देडो  ।  इस  मास

 की  9  तारीख  को  अद्धं  सेनिक  बलों ने  दो  स्थानों  पर  गोलियां  चलाई  जिसमें  8  निर्दोष  लोग

 मारे  गए  और  12  घायल  हुए  ।  10  मई  को  थ्वी  लतीफ  अहमद  खान  पर  गोली  चलाई

 एक  साननोय  सदस्य  :  वो  तो  आतंकवा  यो  मारा

 बाद  |

 प्रो०  सफद्दीन  सोज  :
 बिल्कुल

 सम्मान  करना  वे  लोग  निर्दोष  थे जे
 3 पा ओर  उन्हें  केन्द्रीय  सुरक्षा  पुलिस  बल

 नहीं  ।  में  ववतव्य  दे  रहा हूं  और  इन्हें  इसका
 १  ।0  मई  »  श्री  लतीफ़  अहमद  खान  घायल  हुए

 लो  तारा  निवास  ले  सारा  रक्त  बहुने  के  कारण
 उनब  मृत्यु  हो  गई  ।  मैंने  जांच  कौ  है  '  सम  वर्षी  क्षेत्रों  में  इस  बेरहमी  के  कारण
 लोग  कठिनाई  में  हैंਂ  यूरो  सेक्टर  दस  गांवों  से  लोग  सौमा  पार  कर  पाकिस्तान  चले

 गए  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  कश्नीर  में  हो  रहा  उस  स्थिति  पर  प्रधान  मन्त्री
 जवाब

 ]

 भ्रो  ईश्वर  चोधरो  :  अध्यक्ष  भ्रोष्प  कालोन  सत्र  समाप्ति  की  ओर  निरंतर

 बढ़ता  जा  रहा  उत्तके  बाद  जब  हम  दुब।रा  तो  चर्चा  करेंगे  कि  देश  के  भिन्न-भिन्न
 भागों  में  कितनी  तबाढ़ों  कितने  लोग  मरे  गए  और  जान-माल  का  कितना  नुकसान
 इसलिए  मे  आपका  ध्यान  बिहार  की  ओर  आकर्थित  करता  चाहता  हूं  जहां  पर  कमला

 सोत  और  उसको  सहायक  नदियां  विकराल  कूप  घारण  करेंगी  और
 इससे  जान  माल  का  खतरा  ठो  होगा  साथ  हो  साथ  जो  भूति  है  भारौ  मात्रा  में  उसका  भी
 कटाव  होगा  और  क्लाषि  पर  बहुत  बुरा  असर  इतना  हो  नहीं  दूसरी  ओर  अन्ततः  सशीमा

 फलगू  नदी  गया  को  ओर  भी  मैं  आपका  ध्यान  आकापत  चाहता  हूं  जद्दां  तीन  महीने  वर्षा

 होने  पर  भूमि  का  कटाव  होता  है  और  परम्परागत  ढग  से  बह  सुख  जाती  है  भौर  उश्का
 पानी  नीचे  चला  जाता  उसका  असर  कृषि  कार्थो  पर  ओर  थीने  क  पानी  पर  पड़ता  है  ।  जल
 स्रोत  नीचे  जाने  सै  णनौ  मिलना  मुश्किल  हो  जाता  £  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  फलगू  नदो  पंर
 बांघ  बनाया  जाये  जिपसे  बरसात  का  पानी  बहू  न  सक  ओर  तथा  पीने  का  पानी  वहां
 लब्ध  हो  सके  ।  गया  अंतर्राष्ट्रीय  बपाति  प्राप्त  स्थान  है  इसलिए  इस  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 वहां  बाढ़  के  बारे  में  चर्चा  हुई  है  वह  राष्ट्रहित  की  बात  चकि  बाढ़  नियन्त्रण  आयाग  एक
 सफेद  हाथो  बन  कर  रह  गया  है  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  बाढ़  नियम्त्रण  आयोग  की  क्या

 पकड़
 है  और  वह  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  जा  रहा  समय  रदहत  इस  पर  चर्चा  चाहिए  ।
 193  के  तहत  नोटिस  दिया  है  और  मैं  आपसे  मांग  करता  हुं  कि  इस  पर  सदन  में  चर्चा  करने

 इमें  अवसर  मिले  ।
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 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  एक  तरफ  तो  पाकिस्तान  द्वारा  टैंकों  के  नभमाव  की
 चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  इतना  बड़ा  खतरा  देश  के  ऊ।र  दूसरी  तरफ  हमारे  देश  के  बढुत  बड़े
 भू-भाग  में  पीने  का  पानी  का  भयंकर  संकंट  है  ।  अगर  देश  को  विदेशी  खतरे  का  मुकाबला  करना
 है  तो  हमें  यह  भी  व्यवस्था  करनी  होगी  कि  हमारे  देश  की  जनता  को  पौने  का  पानी  मिले  ।  मध्य

 उत्तर  राजरथान  और  गृजर'त  के  बहत  बड़  भ-भाग  में  पीने  के  पा
 भयंकर  संकट  है  ।  लाखों  जानवर  पानी  के  अभाव  में  मर  च॒क्रे  हैं  ।  मैं  आज  द्वी  अपने  क्षेत्र  से  आया

 मेरे  जिले  रीवा  में  गांव  के  लोगों  ने  अपने  पालतू  जानवरों  को  जगल  में  छोड़  दिया  है  उनके
 माथे  पर  तिलक  लगाकर  कि  हम  तुम्हें  पानी  नहीं  दे  सकते  इसलिए  जहां  जाना  है  वहां  जाभो

 र  मरो  |  इस  तरह  से  ला७&ं  जानवर  बिना  पामी  के  मर  रहे  लोग  अपने  बच्चों  और
 पर्वार  को  लेकर  गांव  छोड़कर  पलायन  कर  रहे  हैं  कि  क.ं  पानी  मिले  वहां  गन्दे  पा-ी

 :  नाले  से  की  चड़  भरे  हुए  पानो  को  लोग  पीते  हैं  और  उसका  प्रभाव  यह  है  कि  पोलिया  की
 दोमारी  जहां  फंल  रहौ  ब्लड  कंसर  से  लोग  पीड़ित  हो  रहे  हैं  ।  रीवा  नगर  में  0  हजार  लोग

 लगा  से  श्रभ/वित  केन्द्रीय  सरकार  की  अाई०  सौ०  एम०  आर०  की  टीन  बहां  पर  गई  थी
 उसने  अपनी  जांब  रिपोर्ट  दी  है  कि  पोते  का  पानी  नहीं  मिलने  के  कारण  और  दूषित  पानी  के
 कारण  पीलिया  की  महामारी  फैली  इसलिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  ओर  प्रधान  मन्त्री  जौ

 नुरोघ  करना  च'हता  हूं  कि  इस्र  सवाल  पर  बह  अपना  पान  केन्द्रित  करें  और  तुरन्त  हस्तक्षेप
 फरके  पेयजल  का  संकट  दूर  करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  करें  ताकि  प्रान्तीय  सरकारें

 ल  कौ  ब्यवस्था  कर  सके  ।

 |  अनुभाद  ]

 क्री  पो०  नरसा  रेडडो  :  तीन  राज्यों  अर्थात्‌  आय

 और  उड़ीसा  में  भयंकर  तूफान  आया  ।  इनमें  से  भी  आन्ध्र  प्रदेश  सबसे  बरी
 तरह  प्रभावित

 आ  ।  480  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  और  1000  करोड़  रु०  मूल्य  को  सम्पत्ति  का  नुकस'त  हुआ
 '

 र  500  करोड़  रुपये  की  खड़ी  फसलों  ओर  बागानी  फसलों  का  नुकसान  हुआ

 प्रधान  मन्त्री  ने  क्षेत्र  का  दौरा  किया  ।  परन्तु  उन्होंने  केवल  34  करा  सहायता  की

 घोषणा  की  है  जो  कि  इस  अत्यधिक  नुकसान  को  देखते  हुए  बहुत  कम  है  भोर  वहां  पीने  का  पानी

 भी  नहीं  सकड़ों  गांव  डूब  गए  हैं  ओर  लगभग  10  ६  लीकाप्टर  भोजन  उपखसब्ध  कराने  के  लिए

 उड़ान  भर  रहे  वित्त  मन्त्री  जी  यहां  अतः  उन्हें  भोर  अधिक  स्द्दायता  को  घोषणा  करनी

 34  करोड़  रुपये  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  इनसे  कुछ  नहीं  किया  जा  केवल

 भुन्टर  ही  से  200  ब्यक्ति  मर  बए  सरक।र  को  उदार  सहःयत  त्री  चाहिए  ।

 ।  हिन्दो  ]

 ध्यक्ष  प्रधान  मन्त्री  कल  और  परतों थ्रो  एभ०  वागा  रेडडो  :  अ
 गेने कर्नाटक  और  तमिलनाड  के  दौरे  पर  जाकर  आये  हैं  ओर  वहां  पर  उन्होंने  खासकर  आन्प्र  के

 कोस्टल  एरिया  में  हुए  भीषण  तूफान  से  नुकसान  को  देखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  रेड्डी  जी  बहुत  बढ़िया  हिन्दी  बोलते  हैं  ।
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 झ्रो  एम०  बागा  रेड्डो  :  जो  नुकसान  हुआ  उसको  उन्दोंने  देखा  मुझे  यह  आशा
 थी  कि वे  आज  हाउस  में  उन  नुकसानात  के  मुत्तलिक  बयान  प्लान  के  अन्दर  जितना
 फिक्स  अमाऊट  वे  दे  सकते  थे  उन्होंने  3  ५  करोड़  दिया  उन्होंने  वहां  एक  कमेटी  भेजी  है  लेकिन

 बह  कमेटी  15  दिन  में  या  एक  महीने  में  अपनी  रिपोर्ट  देगी  ।  भ्रध्यक्ष  यहू  जो  समस्या  है
 इसे  तो  इमीजिएटली  फोरो  तोर  पर  हैल्प  देने  की  यदि  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  आने  में  देर
 लगेगी  तो  ऐसा  हो  जाएगा  कि  कौन  उस  सभव  जीता  है  जिसे  ज्वादा  मदद  मिलेगी  ?  तो  इसलिए
 मैं  कहूंगा  कि  बहुत  जल्दी  ही  फाइनेंस  मिनिस्टर  इसके  वारे  में  जवाब  दे  ।

 ]
 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  जो  बात  श्री  पी०  नरसा  रेड्डी  और  श्री  बागा  रेड्डी  ने  400  से

 अधिक  लोगों  की  जानें  जाने  और  करोड़ों  रुपये  को  सम्पत्ति  नष्ट  होने  कौ  जो  बात  कद्टी  वह
 अत्पन्त  महत्त्वपूर्ण  24  करोड़  रुपये  कौ  जो  सहायता  दी  गईं  वह  बहुत  कम  चूंकि  वित्त
 मम्त्री  जो  यहां  हैं  ओर  वे  इसे  सुन  रहे  भाः  उन्ह  उत्त  र  देने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  कहते  ?  क्या
 आपको  इसकी  बिन्ता  नहीं  है  ?  मैं  केवल  यही  कद्दू  हूं  कि  सरकार  को  इसके  बारे  में  सोचना

 चाहिए  ।  यहां  वित्त  मन्‍्त्रो  जो  को  कुछ  कहने  दीजिए  और  पहले  दी  गई  सहायता  को  बढ़ाने
 दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  युवराज  भी  इसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  युवराज  :  अध्यक्ष  इस  सिलसिले  में  मैं  आपसे  दरख्वास्त  करना

 चाहता  हूं  कि  आन्ध्र  में  तूफान  से  जो  बरबादी  हुई  असर  तश्लिनाडु  ओर  पाण्डिचेरी  पर

 भी  पड़ा  इसमें  न  केवल  4:0  आदमी  मरे  हैं  बल्कि  50  लाख  ठोटल  पापूलेशन  प्रभावित  हुई

 है  ओर  इतना  ही  महीं  एक  लाख  से  ज्यादा  मवेशी  मर  गये  साय  ही  पीने  के  पानो  की  बड़ी

 समस्या  है  ।  हेलीकॉप्टर  से  खाने  के  पंकंट  भिराये  जा  रहे  हैं  लेकिन  पीने  के  पानी  की  हालत  इतनी

 खराब  है  कि  हैदराबाद  से  30  टेंकर  पानी  के  भेजे  गये  समुद्र  का  पानी  चारों  ओर  फैनने  से
 जो  कुएं  उनका  पामौ  भी  खराब  होने  से  बरबाद  हो  गया  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता

 हूं  कि  हाउस  की  एक  कमेटी  बननी  भ्रष्यक्ष  सरकार  जो  करती  वह  अपने
 स्‍्तर  से  करती  है  ।  दक्षिण  भारत  में  ऐसा  कितनी  बार  हुआ  लेकिन  हाउस  कौ  कमेटी  नहीं
 जोकि  बननी  चाहिये  ।  गवनंमेंट  को  उसका  अस्ेसमेंट  करके  यह्‌  प्रोपोज  करना  चाहिये  कि  उन

 कठिनाइयों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कोम-सो  व्यवस्था  यह  सरकार  करे  जिससे  होने  वाली

 जान-माल  की  क्षति  तथा  पीड़ितों  को  समुचित  राहृत  मिल  सके  ।

 श्री  सदन  लाल  अध्यक्ष  दिल्ली  के  अन्दर  बस  व्यवस्था  टू  वस्टंਂ  हो
 रही  है  उसके  केबल  दो-तीन  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  दिल्‍ली  वाले  कहां  जायें  ?  चूकि  अनी
 दिल्‍ली  स्टेट  नहीं  बना  इसलिए  मैं  बतलाना  धाहता  हूं  कि  आज  से  दो  साल  पहले  इल्‍्ली  में
 5587  बसें  थीं  जो आज  5000  बसें  रह  रह  गयी

 प्रो०  पो०  छे०  कुरियन  :  वहां  कई  आदमी  मर  गये  और  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  था
 ओर  वहां  उन  लोगों  को  मदद  करना  इसके  बारे  में  बोलें  ।
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 ]
 माननीय  मनन्‍्त्री  जौ  कुछ  तो  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सम्पूर्ण  सदन  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  की  मुसीबत के  बारे  में  जानता  है  ।

 क्री  मदन  लाल  खुराना  :  मेरा  निवेदन  हैकि  दो  साल  पहले  5587  बसे  थींजो  अब
 5000  रह  गयी  हैं  जबकि  उंववर्षीय  योजता  में  यह  संघਂ  7000  होती  चाहिये  थी  ।  अध्यक्ष

 डौ०  टी०  स्री०  के  कमंवारी  चौये  वेतत  आधोग  की  रिपोर्ट  को  लागू  न  किये  जाने  के

 विरोध  में  सड़कों  पर  आ  यए  उततकी  नायें  नहीं  मानी  जा  रही  मैंतेजमेंट  एक
 गिरोह  है  जो  इसको  चलाता  आ  रहा  मुझे  यही  कहना  है  कि  यह  कांग्रेस  का  कंसा  पक्ष  था
 फि  प्राईवेट  बसों  जो  अण्डर  डी०  टी०  सी०  चल  रही  यात्रियों  को  जो  टिकटें  दी  जाती
 उसके  पीछे  लिखा  सपोर्ट  एण्ड  इलेक्ट  कग्रेस  (६०)  जिसके  लिए  मैंने  शिकायत  भी  को  है
 कि  इलेक्शन  के  पहले  यह  हुआ  था  और  भब  जब  नयी  सरकार  भा  गयी  उसके  बाद  भी  ये

 बिकती  जब  शिकायत  की  गथो  तो  उन  बसों  को  तो  हटा  दिया  मुश्किल  से  5-7

 उसों  को  हटा  दिया  यया  लेकिन  जिन  अधिकारियों  की  मिली  मगत  से  ऐसा  वे  आज  भी  दनदना

 २६  हैं  और  नई  सरकार  को  बदनाम  करने  का  काम  कर  रहे  उनकी  वजहू  से  आज  दिल्ली  को

 दप्त  सविस  का  सत्यानाश  हो  गया  डी०टी  ०सौ०  में  घाटा  रिकाइंतोड़  हो  गया  इसके  बावजूद

 उत्पादकता  कांसिल  ने  उसे  सर्वभ्रष्ठ  परस्कार  दे  दिया  है  !  मेरा  निवेदन  है  कि  डो०टो०सी०  में  जो

 ५ाफिया  गिरोह  सक्रिय  जिसने  दिल्‍ली  की  बस  सेवाओं  का  सत्यानाश  कर  डाला  उसके

 जिलाफ  कार्यवाही  की  डो०  सी०  में  फंली  अनियमितताओं  की  जांच  कराई  जावे  और

 डी०  टी०  सी०  को  माफिया  गिरोह  से  मुक्त  कराया  ।

 ]
 क्रो  निर्मेल  कास्ति  चटर्तों  :  यही  कारण  है  कि  वे  चुनाव  हार  आप

 य्त  क्‍यों  करते  इसौ  कारण  से  सत्ताच्यूत  हो  गए  ।

 की  बालगोपाल  सिभ्र  :  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  केवल  एक  एक्सप्रेस

 गाड़ी  समलेश्वरी  एक्सप्रंस  जो  द्वावड़ा  से  सम्बशयुर  चलतो  इस  गाड़ी  द्वारा

 सम्बलपुर  और  सुन्दरगढ़  के  लोग  कलकत्ता  तक  यात्रा  करते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  4'*'

 क्री  वॉलगोपाल  मिश्र  :  सामान्यतः  ये  सभी  यात्री  ब्थापा  री  होते  हैं  जिनके  पास  काफी

 नकदी  होती  है  ।  पिछले  एक  मह्दीने  में  पहले  ही  इस  गाड़ी  में  टाटा  के  निकट  तीम  डकंतियां  पड़

 चकीौ  यह  गाड़ी  अपने  गन्तव्य  स्थल  पर  कभी  समय  पर  नहीं  पहुंचती  ।  केवल  यहौ  एक

 |स  गाड़ी  है  ।  मैंने  पहमे  भी  इस  गाड़ी  के  देरी  से
 चलने  का  मामला  सदन  में  उठाया  था  ओर  अब

 मै  घ्से  शेहरा  रहा  हैं  ।  मैं  सरकार  से  प्राथंना  करता  हुं  कि  इस  ओर  ध्यान  दे  और  यात्रा  करने

 वालों  की  जान  माल  क्षो  सुरक्षा  के  लिए  कदम  उठाए  भौर  इस  गाड़ी  को  बोलनगीर  तक  बढ़ाए  ।
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 ]
 श्रो  रासनाईक  अध्यक्ष  शिलान्यास  के  मामले  को  लेकर  इस  सरकार

 इसो  मामले  उन्हें  तुरन्त  छोड़े ने  आदरणीय  शंकराचार्य  को  गिरफ्तार  करन  का  दुस्साहृप  किय  हर  अली
 जाने  को  मांग  को  हिन्दू  शक्ति  दल  के  ज्ञानदेव  नामक  एक  युवक  सरकार  को  पूर्व  सूचना
 दी  कि  यदि  शंकराबायं  जी  को  सरकार  नटों  छोडती  तो  मैं  अःत्नदाह  करूंगा  ।  जब  शकराचाय॑  जो
 को  सरका र  ने  नहीं  छोड़ा  तो  आत्मदाह  के  लिए  मोचा  लगाया  जिसमें  संफड़ों  लोग  शामिल

 हुए:और  वे  सब  स्थानौय  पुसिस्र  स्टेशन  में  गए  ।  वढ़ों  चिता  बनायी  जिस  पर  केरोसिन  और

 पेट्रोल  भादि  छिड़ककर  जलाने  के  लिए  तंधार  किया  गया  परन्तु  ख़द  का  विषय  है  कि  पुलिस  सव  कुछ
 मूकदर्शक  बनी  देखती  रहो  ।  जब  कुछ  लोगों  ने  से  पूछा  कि  आप  इस  ब्यक््ति  को  भरेस्ट  क्यों

 नहीं  करते  हो  ताकि  यह  मरने  से  बच  जाये  दो  पुलिस  के  अधिकारियों  ने  कहा  कि  जब  तक  वह
 कोई  गुनाह  नहीं  आग  में  जल  नहीं  तब  तक  हम  उसे  अर॑स्ट  नहीं  कर  सकते  ।
 अध्यक्ष  इस  तरह  पुलिस  क  सामने  उस  ज्ञानदव्  के  युवक  को  जलाया  गया  ।  उसे  अर॑स्ट
 करने  तक  कौ  परभीशन  नहीं  दौ  गयी  त'क्ति  उसे  बजाया  जा  सकता  ।

 जब  वहू  युवक  जल  गया  तो  उप्ते  अस्वताल  जल  जाया  भर  और  यह  बड़े  दुख  को  बात  है
 कि  कल  उसको  मृत्यु  हो  गयी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  को  निष्क्रियता

 खुलकर  सामने  आतोी  है  कि  एक  व्यक्ति  इस  प्रकार  आत्मदाह  करके  मर  मैं  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  अपना  बयान  सदन  में  दे  कि  सरकार  की  एसे  मामलों  में  क्या  नौति

 वह  क्‍या  कर  रहौ  अध्यक्ष  आपतो  याद  होगा  कि  कुछ  समय  पूर्व  आन्श्र  प्रदेश  में  श्री
 राम  लू  नाम  के  व्यक्ति  ने  भी आमरण  अनशन  किपा  था  और  उस्तकौ  उस  समय  मृत्यु  हो  गयी  ।

 उस  समय  जंसी  गम्भीर  परिस्थितियां  पंदा  हो  गधो  थीं  अब  भी  स्थिति  के  विस्फोटक  होने  की  पूरी
 सम्भावनायें  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  अपने  ४  को  सदन  के  सामने  स्पष्ट  सदन

 को  पूरो  जानकारो  दे

 शो  शगपाल  सिंह  अध्यक्ष  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  लोकल  एम०  एल०  सौ०
 के  चुनाव  हो  रहे  जिसमें  हमारी  कांग्रेस  पार्टी  भी  चुनाव  लड़  रही  है  सेकिन  में  आप+  माध्यम
 से  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  यू८  उत्तर  प्रदेश  में  नोकरशाही  के

 द्वारा  बोटरों  को  बंद  करबाया  जा  रहा  है  जो  चुनाव  कानून  और  प्रक्रिया  का  घोर  अपमान

 कानून  विरुद्ध  है  ।  में  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  जो  एम०  एल«»  सी०  के
 चनाव  हो  रहे  उनमें  जिस  तरह  से  एस०डी०एम०  और  तहसीलदार  वोटरों  को  बन्द  कर  रहे
 सरकार  चुनाव  आयोग  को  ऐसे  आदेश  दे  कि  किसी  वोटर  को  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  कहीं  बन्द  न
 किया  कहीं  किया  गया  है  तो  उन्हें  छोड़ा  जाये  ताकि  चु  तरीके  से
 सम्पन्न  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  हो  आप  बेठिए  ।

 ]
 करी  असुदेश  आक्यर्य  :  केन्द्रीय  सरकार  को  मनीला  ओर  कोपेनहेगन  में

 मार्गियों  के  हास  में  समाप्त  हुए  सम्मेलन से  बहुत  ही  चौंकाने  वाले  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  जहां  उन्होंने
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 पश्चिम  बंग  ल  में  अस्थिरता  पैदा  करने  और  पश्चिम  वंगाल  में  गम्भीर  अशान्ति  पैदा  करने  के  लिए
 पूरा  खाका  तंयार  किया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भी  यह  सूचना  प्राप्त  हुई है  कि  ये  संगठन
 किस  प्रकार  विदेशी  एजेंन्सियों  से  धन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 पं  सरका र  से  यह्‌  जान  सकता  हूं  कि  बया  सरकार  इन्टरपोल  की  सहायता  लेने  पर  विच।श्‌
 करेगी  क्‍योंकि  उनके  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्ध  उनकी  लगभग  100  देशों  में  शाखाएं  वे  विदेशों
 स॑  हथिय+र  एकत्र  कर  रहे  वे  विदेशों  से  घन  एकत्र  कर  रहे  हैं  ओर  वे  हमारे  देश  में  अज्ञान्ति
 और  भरस्थिरता  पेदा  कर  रहे  हैं  ?  न्‍या  मैं  सरकार  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन
 संगठनों  कौ  गतिविधियों  की  जांच  विदेशों  में  उनकी  गतिविधियों  कौ  जांच  करने  के  लिए

 रपोल  की  सहायता  लेगी  ?  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  आनन्द  उनके  अत्ततर्राष्ट्रीयं
 रम्बन्धों  के  बारे  में  सरकार  को  एक  श्वेत  पत्र  प्रकाशित  करना  चाहिए

 श्री  वसम्त  साढ  :  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  उनके  पक्ष  में  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  भाचाय  :  हो  सकते  है  ।

 थ्रो  बसन्‍्त  साठ  :  उनको  भी  लांच  को  जाती  चाहिए  |

 शरो  असुदेव  आचायं  :  भाप  उनके  लिए  संघषं  कर  रहे
 के  है

 करो  निर्भल  कान्ति  धटक्षों  :  इससे  केवल  यह  पता  चलता  है  कि  जांच  में  श्री  दसन्त  साठे

 और  श्री  अजौत  पांजा  की  सहायता  भी  अवश्य  ली  ज'य  ।  वे  जानते  उन्हें  इसके  बारे में  स॒चित
 किया  गया  है  ।

 रो  बसुदेव  आध्चायं  :  जी  आप  उनके  एजेंट  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  अपनी  बात  को  स्रमाप्त  कोजिए  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्योंकि  इनका  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्ध  है
 और  उन्होंने  मनौला  और

 पैपेन्ट्रेग  बठे  हुए  अस्थिरता  पैदा  करने  के  लिए  पूरा  खाका  तयार  किया  मैं  यहू  जानना

 ग़हता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  संगठनों  की  गतिविधयों  के  सम्बन्ध  में  एक  श्वेत-पत्र  प्रस्तुत

 करेगी  ।

 ४

 को  गान  भल  लोढा  !  अध्यक्ष  मैं  भाषके  भ्राध्यम  से  सदन  का  ध्यान

 अत्यन्त  लोक  महत्व  के  प्रश्न  के  ऊपर  होने  वाले  आन  गैलन  के  बारे  में  खोंचना  चाहता  हूं  ।  चार

 करोड  राजस्थानियों  द्वारा  बोसी  जाने  वालौ  राजस्थान  को  संबिख्तसन  कौ  आठवों  सूची  में

 तक  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  राजस्थानी  भाषा  अपने  आप  में  परिषूर्ण

 कन्हैयालाल  सेठिया  जैसे  मद्दान्‌  जिन्होंने  ताल  और  घोरों  रीਂ  जंसी

 झविताओं  कौ  रचना  करके  विश्व  में  राजस्थान  का  ही  नहीं  अपितु  भ  का  नाम  ऊंचा

 किगल  भाषा  के  ऊपर  आधारित  ऐसे  महान्‌  क

 गौतकार  और  राजस्थानी  भाषाभाषी  लोगी  आज  तक  लगातार  स  रकार  कौ  ओर  से  उपेक्षा  की

 अये
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 गुमान  सल  लोढा  ]

 जा  रही  साधारण  भाषा  चार-चार  लाख  बोग  बोलते  उसे  संविधान  की  आखिरी

 सूचो  में  शामिल  १२  लिया  गया  हमें  क'ई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  चार  करोड़  राजस्थानियों  की
 यह  भाषा  जिसमें  सब  प्रकार  का  कला  आज  की  नहीं  पृथ्वीराज  रासो  से
 सेकर  अब  तक  राजस्थानी  का  ठाठ  यदि  राजस्थानौ  भाषा  को  संवंधानिक  मान्यता  नहीं  दी
 गई  तो  राजस्थान  में  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  द्वोगा  |  मैं  कहना  चाह्ृता  हूं  कि  मैं  स्वयं  उस  आन्दोलन
 में  अगवाई  कर ूगा  और  एक  साल  में  राजस्थानी  भाषा  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  तो  आमरण
 अनशन  में  मैं  स्वयं  बंठ्‌  गा  |

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हमारे  बहुत  से  सदस्य  तथा  कुछ  भूतपूर्व  म॑न्त्रौी  भी  सदन

 तथा  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  बहुत-से  राज्यों  ज॑से  आन्ध्र  उड़ीसा  तथा  सम्पूर्ण  पूर्वी
 तट  पर  चक्रवात  से  होने  वाले  अभूतपूर्व  नुकस्तान  को  ओर  पहले  ही  आकर्षित  करा  चुके  हैं  ।  इससे  होने
 बाला  नुकसान  इतना  अभूतपूर्व  है  कि  अकेले  आन्ध्र  प्रदेश  में  चक्रःःत  से  500  व्यक्त  मारे  गए  हैं  ।
 क्योंकि  हमारे  मानमीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  सौभाग्य  प्ले  यहाँ  पर  मैं  चाहता  हुं  कि  वह  इस  पर

 क्‌छ  ध्यान  दें  ।  उन्हें  केन्द्र  से विशेषज्ञों  के  दल  को  भेजने  उनकौ  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  और  फिर

 उड़ीसा  निधि  में  से  कूछ  घन  आवंटित  करने  ओर  प्र'कृतिक  आपदाओं  के  लिए  निधि  में  से  कुछ
 घन  आवंटित  करने  और  सरकारी  घन  में  से  कछ  घन  आवंटित  करने  की  आम  प्रक्रिया

 नहीं  अपनानी  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  इसको  ओर  विशेष  ध्यान
 दें  और  इसके  लिए  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  करें  इतना  नहीं  जितना  कि  उन्होंने  अभी  तक  वायदा
 किया  इससे  लोग  बिल्कूल  सन्तुष्ट  नहीं  यदि  सम्भव  उन्हें  स्वयं  जाना  चाहिए  और
 वापस  आकर  सरकार  को  पर्याप्त  घन  आवंटित  करने  ओर  राहत  तथा  पुनर्वास  के  लिए  घन

 मंजूर  करने  के  लिए  सलाह  देनी  चाहिए  ।  हु
 ँ

 भ्रो  नि्ंल  कान्ति  चटजों  :  में  इसका  समथथंन  करता  हूं  ।  उन्होने  यह  मांग  की  है
 कि  वर्तमान  सरकार  को  धृवंवती  सरकार  की  तरह  बर्ताव  नहीं  करना  चाहिए  और  मन्त्री  को  इस
 घर  कायंवाही  करनो  चाहिए  ।

 रो  अजोत  पांजा  छत्तर  दान  घर  से
 आरम्भ  हम  यहां

 सभी  उपस्थित  सभो  सदस्यों  को  आन्प्र  चक्रवात  राहत  निधि  के  लिए  तत्काल  एक  महौने  का
 वेतन  देना  चाहिए  ।

 चिल्लाने  कौ  मन्त्रियों  और  सभी  सदस्यों  को  एक  महीने  का  वेतन  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मन्‍्त्री  इसका  उत्तर  देना  चाहते
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 थओरो  बसुदेव  आच्षार्य
 :  क्या  आप  उसमें  अपनी  पूरी  आय  शामिल

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  बिप्लब  यह  क्या  हो  रहा  है  ?  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं
 दी

 श्री  मदन  लाल  उसके  बररे  में  हम  लोगों  ने काल  अटन्शन  मोशन  दिया  हुआ

 भरी  याववेसा बत्त  :  अध्यक्ष  विवाद  बन्द  कराइए  ताकि  मन्त्री जी  उत्तर

 )

 प्रो०  मध  दष्डवते  :  अध्यक्ष  जब  प्र»  रंगा  ज॑ंसे  वयोवद्ध  ने  स  अपील  की  है
 ।  उसे  भनसुना  न  किया  जाए  ।  सबसे  पहले  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  सत्ताघारी

 के  साथ  हमारे  जो  भौ  मतभेद  जहाँ  तक  इस  विषय  का  सम्बन्ध  हम  किसी  राजनीति  को
 इसक  बोच  में  नहीं  लाना  चाहते  ।  जहाँ  तक  विगत  का  सम्बन्ध  प्रो०  रंगा  मैं  एक  बात  को  याद
 दिलाना  चाहता  हुं  ।

 कठिनाई  यह  है  कि  जब  मैं  छनसे  सहमत  द्वोता  वे असहमत  द्वो  जाते  हैं  ।  महोदय  क्‍या
 में  आगे  बता  सकता  हूं  ओर  एक  पूब॑  दृष्टान्त  दे  सकता  हूं  ?  प्रो०  रंगा  को  भी  याद  होगा  कि
 पिछली  बार  जब  जनता  सरकार  वर्ष  1977-78  सुझे  ही  वहाँ  भेजा  गया  था  |  तब
 तेत्कालीन  काँग्रंस  के  मुख्य  मन्त्री  ने  सावंजनिक  तोर  पर  मेरा  धन्यवाद  किया  था  और

 गुबारकबाद  दी  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  एक  ऐसा  अवसर  है  जब  केन्द्रोय  सरकार  का
 प्रतिनिधि-तत्काल  आया  ओर  उन्हें  बिना  किसी  देरी  के  धन  प्राप्त  हो  मैं  माननीय  सदस्य
 को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  जो  भी  सम्भव  द्वोगा  जोक  आपके  सुझावों  से  मेल  खाता

 बहू  किया  जाएगा  ।

 भरी  एस०  कृष्ण  कूमार  :  सम्पूर्ण  कश्मीर  में  ॉकाने  वाली  स्थिति  से
 चिन्तित  है  ।  हमने  हमेशा  यह  कहा  है  कि  कश्मीर  स्थिति  कौ  आर  इस  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 पर्याप्त  और  असमन्वित  रही  उन्होंने  इसे  एक  बड़ा  विषय  बनाया  और  बड़ौ  घोषणा  की  जब
 नहोंने  कश्मीर  मामलों  को  ठेखने  के  लिए  एक  केबिनेट  मन्त्री  को  नियुक्ति  की  थी  |  जब  भ्रौ  जाजं॑

 फर्नान्‍्ड्ीज  ने  यह  बात  कही  कि  राज्यपाल  जगमोहन  ने  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  थी  कि  कश्मीर
 मामलों  के  मन्त्री  के  लिए  कश्मीर  धाटो  में  जाना  ठीक  नहीं  है  ।

 कै  के

 श्री  जाज॑  फर्नाण्डीज  ने  यह  बात  सकक्षात्कार  के  दौरान  कही  थी  ।  राज्यपाल  जगमोहन

 **  अ्रध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कायंवाद्दी  वृताम्त  से  निकाल  दिया
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 उनकौ  बात  नहीं  सुनते  थे  ।  क्या  सरकार  का  कश्मीर  विषय  को  हल  करने  का  यह  तरीका

 यह  पूरी  तरह  से  असमन्वित  है

 भो  यादवेस्द्र  दत्त  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कद्टा  है  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 |

 क्रो  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  आफ  आड्डर  है  कि  जम्मू-कश्मीर
 के  गवनंर  श्री  जगमोहन  के  बारे  में  जो  कि  इस  हाऊस  में  स्वयं  को  डिफेंड  नहीं  कर  सकते  उसके
 बारे  में  इस  प्रकार  के  शब्द  कहना  या  उसे  हाऊस  को  कार्यवाही  में  लाना  कहां  तक  उचित

 )
 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  और  डंरोगेटरी  रफ़़रस  रिकाड़  में  नहीं  जाएगा  ।

 ]

 प्रो०  सथ  बण्डवते  :  मैं  प्रक्रिव  नियम  के  १52  की  ओर  आपका  ध्यान
 जाकर्वित  कराना  चाहता  हूं  |.  इसमें  कहा  है  :  समय  कोई  सदस्य  उच्च  प्राधिकार
 वाले  व्यक्तियों  के आचरण  पर  आक्षेप  न  करेगा  जब  तक  कि  चर्चा  डचित  रूप  में  रखे  गए  मूल
 प्रस्ताव  पर  आधारित  न  हो  ।”  यह  बहुत  हौ  स्पष्ट  इसीलि  ए्‌  इसे  कायंबਂ  ही  बृतान्त  से  निकाल
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  बहोदय  :  ठोक  इसे  कायंवाद्वी  वृत।न्त  से  निकाल  दिया  जाएगा  ।

 ]

 थ्री  यमुना  प्रसाद  शास्‍्त्रो  अध्यक्ष  352  के  तहत  मेरा  प्वाइंट  आफ
 आड्डर

 अध्यक्ष  भहोदंय  :  आपका  प्वाइंट  आफ  अण'्डर  वटरो  है  जो  मधु  दण्डवत  जी  ने  उठाया  है  ।

 भरो  यघुना  प्रसाद  शास्त्री  :  जौ  उस्तमें  हमें  आपकी  व्यवस्था  चाहिए  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कद  चुका  हूं  ओर  वह  हो  गया  है  ।  अब  आप  बंठ

 )

 ]

 झरो  अंजोत  पांजा  :  आपके  माध्यम  प्रृभी  सदस्यों  को  तथा  बद्ुत  ही  बरिष्ठ
 ओर  भझआादरणीय  मंत्री  जो  यह  इस  समण  बंठे  हैं  उनको  तथा  जो  सरकार  में  मैं  उन्हें  एक  महिला
 की  दुर्दंशा  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  जिसने  अपने  पति  के  दिल  के  आपरेशन  के  लिए  धन  मांगने
 के  लिए  भूतपूव॑  प्रधान  मंत्रो  से  अनुरोध  करते  हुए  एक  पत्र  लिखा  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा
 13  मफक्‍तुबर  198°  को  लिखित  रूप  से  9000/-  रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  बया  यह  धनराशि  उसे  प्राप्त  हो  गई  थौ  :

 थरो  अजीत  पांजा  :  जो  उसे  तत्काल  यह  सूचना  देने  के  लिए  कहा  गया  था  कि  उस
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 »,स्पताल  का  नाम  क्या  है  जद्डां  पर  यह  आपरेशन  होना  इसी  बीच  सरकार  बदल
 मान  सरक।र  और  वतंमान  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  ने  उसके  आवेदन  पत्र  को  अस्वीकार  कर
 दिया  |  बास्तथ  में  यह  निर्दंयता  मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता  हूं  जो  कि

 यहां  उपस्थित  हैं  ।  मैं  उन्हें  अभी  सभी  सम्बन्धित  कागजात  देने  जा  रहा  यह  अनुदान  तत्काल
 दिया  जाना  चाहिए  ।  निघंन  महिला  अपने  पति  को  नहीं  बचः  पाएगी  ।  मैं  बित्त  मंत्री  से

 इस  मामले  को  देखने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 12.54  सम»  ०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भाश्तौय  कलकत्ता  का  वर्ष  1985-89  का  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण

 की  समौक्षा  तथा  विश्व  शांतो  निषेतन  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखे
 भौर  लेखापरीोक्षा  रिपोर्ट  आदि

 सानथ  संसाधन  विकास  सत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिमन  भाई  :  मैं

 लिछित  पत्र  सभा  पटल  पर  रख्ता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  कलकत्ता  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को

 शक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरोक्षित्त  लेखे  ।

 भारतीय  फलकत्ता  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  को  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिडित  पत्रों  को
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ध  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देक्षिए  संख्या  एल०  टी०  816/°0]

 (3)  शांति  निकेतन  के  वर्ष  1988-89  8-89  के  वाधिक  लेखाओं  की  €क  श्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखपरीक्ष  |  प्रतिवेदन  !

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिद्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  फारण

 दर्शाने  वाला  एक  विबरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  817/90]  ]

 स्र०प०
 क्यिम  377  के  अधीन  मासले

 राजमार्ग  संख्या  52  को  असम  के  तिनसुखिया  खिले  में  राष्ट्रीय

 शरोड़े  जाने  के  लिए  शोध  धनराशि  दिए  लाने
 को  मांग

 झरो  लेइता  अम्बरो  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  52  को

 अरूणाचल के  पूर्वी  दिबांग  घाटी  भौर  लोहित  जिलों  से  होकर  असम  के  तिनसुद्चिया  जिले

 197

 राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  37  के  साथ



 नियम  377  के  अधोन  मामले  14  1990

 लेइता

 में  रूपई  के  स्थान  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  37  से  जोड़ने  का  निर्माण  कार्य  बहुत  घी  गति

 से  चल  रहा

 12.56  म०  प०

 निमल  कान्ति  चटर्जो  पीठासोन

 योजना  के  अनुसार  यह  कार्य  सातवीं  पंचरवर्गीय  योजना  में  पूरा  हो  जाना  चाहिए  था

 परन्तु  अरूणाचल  प्र  देश  के  कुछ  भागों  में  संरेखन  कार्य  तक  भी  विगत  पंचवर्षीय  योजना
 में  पूरा  नहीं  किया  गया  ।  शियांग  नदी  के  पुल  कः  निर्माण  पिछले  बषं  हो  शुरू  हुआ  था  जबकि

 ऐसी  अनेक  बड़ी  नदियां  हैं  जिन  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  सड़क  का  निर्माण  पूरा  करने  के

 लिए  पुलों  का  निर्माण  सुरन्त  किया  जाना  इसके  पूरा  होने  से  यह  राज्य  का  एक  मात्र

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  होगा  ।  इसलिए  सरकार  से  अनु-ध  है  कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इस  काय॑
 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  प्रद'न  को

 कृष्णा  नदी  पर  हिप्पारागो  बांध  का  निर्माण  किए  जाने  के  लिए  आठवों
 पंचवर्धोय  पोज्नना  में  अधिक  घनराशि  आवटित  किए  जाने  को  मांग

 थ्रो  सो०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :  1972  में  कृष्णा  नदी  पर
 रागौ  बांध  के  निर्माण  की  योजमा  बनाई  गई  थी  ।  इस  परिय'जना  से  जमाखडी
 और  उसके  अ।सपास  के  तालुकों  में  50506  हेक्टेयर  जमीन  को  सिंचाई  की  होगो  ।  इस
 योजना  को  अनुमानित  लागत  45  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  187  करोड़  रुपये  हो  गई  यह
 परियोज  ना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  थो  ०रन्तु  इस  परियोजना  की  प्रगति  का  कोई
 लक्षण  दिखाई  नहीं  देता  ।

 बेलगांव  और  बीजापुर  जिलों  के  उत्तरो  भाग  युद्धा  प्रवण  क्षेत्र  सरकार  प्रत्येक  बर्ष

 सूखा  राहत  कार्यक्रमों  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रही  ऐसे  अस्थायी  राहत  कार्यक्रमों  के  बजाए

 हिप्पार|गी  परियोजना  को  जो  उत्तरौ  कर्नाटक  के  क्षेत्रों  का  स्थायी  समाधान  प्रा  करने  को
 आवश्यकता  इस  परियोजना  के  द्वारा  कृष्णा  नदौ  के  अपने  टिस्‍्से  के  पानी  का  उपयोग
 कर  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  इस  परियोजना
 के  लिए  ओर  अधिक  घतराशि  आवंटित  की  जाए  ताकि  इसे  बिना  जिंसौ  विलंब  के  पूरा  किया
 जा  सके  |

 महाराष्ट  में  शिरडो  में  एक  हवाई  अदा  बनाए  जाने  को  मांग

 क्रो  बाला  साहिब  विवे  पाटिल  :  सरकार  को  महाराएः  में  शिरडी
 के  घामिक  महत्व  कौ  जानकारी  जहां  हजारों  विदेशी  ओर  स्वदेशी  पयंटक  जाते
 विदेशी  पयंटकों  की  सुविधा  के  लिए  यथा  शीघ्र  हवाई  अड्डा  बनाने  कौ  आवश्यकता  इससे  हमें
 विदेशी  मुद्रा  की  बड़ी  मात्रा  में  आय  होगी  ।

 शिरडी को  विदेशों  तथा  अन्य  राज्यों  से  जोड़ने  से  इस  धामिक  शहर  का  महत्व और  बढ़
 जाएगा  ।
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 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  शिरडी  में  यथा  शीघ्र  एक  हवाई  अड्डा  बनाया  जाए  ।

 1.00  म०  प०

 राजस्थान  में  बनों  के  लिए  निर्धारित  भूमि  भूमिहोम  लोगों  में  आवंटित
 किए  जाने  को  मांग

 ]

 थी  बंगा  रास  :  सभापति  केन्द्रीय  सरकार  ने  1°62  62  में  वन  विभाग
 जो  राज  रक्‍था  पड़ा  उसमें  वन  लगाने  की  घोषणा  की  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य
 कारों  को  यह  आदेश  दिया  गया  था  कि  जो  ऊंचे  टीले  हैं  यः  जमीन  जो  ऐन्करमाण्ड  रबका  वन
 विभाग  के  लिए  छोड़  दिया  राजस्थान  में  ला.ं  एकड़  जमौन  वतंमान  समय  में  इंदिरा
 मांधी  नहर  के  आसपास  खा!लौ  पड़ी  न  हो  उसमें  पशुओ  के  लिए  चारा  है  और  न  ही  वहां  कोई
 पेड़  राजस्थान  में  लाखों  लोग  भूमिहीन  बंठे  हैं  जिनके  पास  जमीन  नहीं  राज  रक्‍्बा  जो

 ली  पड़ा  भूमिहीनों  को  दिया  जाए  व  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हरिजनों  को  एलाट  की
 01

 केरल  के  कासरगोड  ओर  कनन्‍नानोर  जिलों  के  बोड़ो  कम्ृंचारों  को
 कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  को  सांग

 अनवाद  |
 थ्रो  एम०  रसन्‍ना  राय  :  केरल  के  भौद्योगिक  रूप  से  पिछडे  कासरगोड  तथा

 कनन्‍नानोर  जिलों  में  अधिकांश  पुरुष  तथा  महिलाएं  बीडो  बनाकर  अपनौ  भ्रोविका  चलाते

 1968  में  जब  तत्कालीन  केरल  सरकार  ने  बीड़ी  और  सिगरेट  अधिनियम  कार्यान्बित
 फरने  का  निर्णय  किया  तो  निर्माताओं  जिमके  कर्माटक  में  क.याँलय  बिरोध  में  केरल  छोड़

 दिया  ।  परन्तु  तत्कालीन  के  रल  सरकार  ने  कमंकारों  को  ओद्योगिक  सहकारी  सोसाइटियोीं  में

 ठित  करके  बीडियों--“केरल  दिनेश  बीड़ीਂ  नाम  से  बीडियों  का  निर्माण  शुरू  कर  प्रारम्भ
 भे  यह  3000  कमंकारों  को  रोजगार  दे  सकती  थी  परन्तु  अब  यहू  सभिति  45,000  से  अधिक
 कमंकारों  को  रोजगार  दे  रही  है  तथा  श्रमिकों  को  सभौ  प्रकार  के  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  उन्हें
 72,60  रुपये  प्रति  हजार  बीड़ियों  के  हिसाब  से  मजदूरी  मिल  रही  है  ।

 क्रेरल  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछडे  कन्‍नानोर  और  कसारगोड  जिलों  विशेषतः  कस्तारगोड

 में  बीड़ी  उद्योग  मुख्य  रूप  से  रोजगार  प्रदान  कर  रहा  कसारगोड  में  60000  से  अधिक

 कार  निजी  क्षेत्र  में  तंथा  कननानोर  में  50000  कमंकार  कायंरत  हैं  जिनमें  से  75  प्रतिशत

 लाएं  हैं  ।

 बीड़ौ  निर्माण  के  लिए  तम्बाकू  और  तेंदु  के  जिनका  दूसरे  र  ज्यों  मध्य
 प्रदेश  भऔर  आन्प्र  प्रदेश  से  आयात  होता  कौ  कच्चे  माल  के  रुप  में  आवश्यकता  होती  है  ।

 निर्माता  कर्नाटक  के  हैं  और  जनशक्ति  केरल  की

 केरल  दिनेश  बीड़ी  सोसाइटी  ने  मंहगाई  भत्ते  सहित  न्यूनतम  मजदूरी  22.60  रुपये  प्रति

 हजार  बीडी  कौ  घोषणा  कौ  है  तथा  अन्य  कम्पनियां  जिनके  कार्यालय  केरल  में  इसी  दर  से

 मजदूरी  दे  रही  कर्नाटक  स्थित  कम्पनियों  ने  इस  दर  से  मजदूरी  देने
 से  अस्वीकार  कर

 दिया  है  ।
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 एस०  रमन्‍ना

 कुल  मिलाकर  कमंकारों  की  स्थिति  बड़ौ  दयनीय  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरों  तथा  पूर्ण
 क्रालिक  काम  नह्टीं  मिल  रहा  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुसोघ  है  कि  बोड़ी  कर्मकारों  की

 कठिनाइणों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं

 बड़ोदा  जिले  में  जोबन  घारा  योजना  के  अन्सगंत  कुओं  के  बलाव  मलक॒पों
 का  निर्माण  क्षिए  जाने  की  मांग

 थ्यो  अफाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :  भारत  सरकार  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  योजना

 के  अन्तगंत  सूचीबद्ध  कअमुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छोटे  तथा  सौमांत  किसानों

 के  लिए  कुएं  खोदने  के  लिए  जीवन  धारा  नामक  योजना  शुरू  कौ  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 योजना  के  अन्तगंत  सूचौबद्ध  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  छोटे  और  सीमांत  जिनके

 पास  सिंचाई  कौ  सुविधाएं  नहीं  इस  योनना  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  बशततें  कि  उन्हें  बिगत  में
 आाई०  गार०  डो०  पी०  और  एस०  एप्त०  एफ०  कारयक्रभों  के  अन्तगंत  इस  प्रकार  की  सिंचाई

 सुविधाओं  का  साभ  प्राप्त  नहीं  हुआा  हो  ।  इस  सुविधाओं  का  लाभ  केवल  कुओं  के  लिए  ही  छठाया
 जा  सकता  नज्षकपों  क ेलिए  नहीं  ।  सरकार  ने  इस  योजना  को  उदार  बना  दिया  है  यदि  कुओं
 के  द्वारा  पानी  प्राप्त  नहीं  होता  है  तो नलकप  लगाए  जा  सकते  हैं  ।

 बड़ौदा  जिले  नवाडं  द्वारा  जीवन  धारा  योजना  कै  अन्तर्गत  कुएं  लगाने  के  बजाए  6

 इंच  व्याक्त  के नलकूप  लगाए  जा  सकते  हैं  ।  भोगोलिक  सर्वेक्षण  के  आंकड़ों  के  अनुस्तार  इस  जिले  में
 इस  प्रकार  के  अल्षकूप  लगाता  संभव  ण्थरीला  क्षेत्र  होने  क ेकारण  नलकप  के  लिए  पाइपों  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  शुरुभात  में  ही  पाइप  को  आवश्यकता  होती  इसलिए  इश्च  जिले  में

 नलकप  लगाने  को  भनुमति  प्रदान  को

 मेरा  सुझाव  है  कि  केम्द्र  सरकार  इस  जिले  में  जीन  घारा  योजना  के  अन्तर्गत

 कुओं  के  बजाए  नलकप  लगाने  कौ  स्वीकृति  प्रदान  करें  ।

 गुजरात  के  अहमवाबाद  झोर  भावनगर  जिलों  के  ग्रांवों  ओर  कस्बों  में  पेय

 जल  उपलब्ध  कराए  जाने  को  मांप

 ]
 को  रतिलबग्ल  कालौदाश  वर्मा  :  गुजर।त  के  अहमदाबाद  जिले  के

 बावला  ओर  मॉडल  जिला  में  तथा  भावनयर  जिले  के  गढडा  और

 राला  तहसील  के  गांवों  में  लोगों  को  पीने  के  लिए  स्वच्छ  पानी  नहीं  मिलता  ।  तालाब  सूख  गए
 हैं  ।  कुओं  में  पानी  नहीं  मनुष्य  पानी  के  लिए  परेशान  पएशुधन  के  लिए  सरकार  की  ओर
 से  कोई  प्रानो  कौ  सुविधा  नहीं  है  ।  इस  समय  मनुष्य  जाति  भोर  पशु  अत्यन्त  कटिन  परिस्थिति  में
 जो  रहे  इन  इलाकों  में  पानी  उपलब्ध  कराना  अत्यन्त  आवश्यक  अन्यथा  आ।े  वाले  दिनों
 में  कुछ  गांव  के  लोगों  को  पानी  के  कारण  अपने  पशु  सहित  गांव  को  छोड़ने  की  स्थिति  में  आना

 पड़  सकता

 इसलिए  बल  संसाधन  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  उचित  कदम  उठाया  जाए  ,
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 उत्तर  तटोय  आसुप्न  प्रदेश  में  एक  एल्युमिना  संयंत्र  स्पाषित  किए
 जाने  को  भांग

 ]
 शली  के०  राम  मोहन  राव  :  आन्ध्र  प्रदेश  का  उत्तर  तटौय  जिसमें

 तिजयनग रम  और  विज्ञाख्कापटनम  जिले  विशाखापट्नम  शहर  के  अतिरिक्त  कृषि
 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुमा  श्रीकाकुलम  भौर  विशाखापटनम  जिलों  में  नक्सलवादी

 आंदोलन  उभरने  का  यही  मुख्य  कारण  है  ।

 इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  और  बेरोजगारी  कौ  समस्या  के  समाधान  के  लिए  वहां
 गैद्योगिकीक रण  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  क्षेत्र  में  बाबसाइट  अयस्क  के  वि,ल  भंढार  हैं  '  इस  अयस्क  का  उपयोग  करने  के  लिए
 पिजयनगरम  जिले  श्रीहरि  जो  जनजातोय  क्षेत्र  से  घिरा  हुआ  में  ए  ल्यूमिना  संयंत्र
 स्थापित  किया  जा  सकता

 वास्तव  इस  क्षेत्र  में  एल्यूमिना  संयंत्र  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  सरकार  के

 1°78  में  सोवियत  विशेषज्ञों  और  भारत  एल्यूमौनियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  अधिकारियों
 के  दल  ने  इस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  और  इसने  अपनी  व्यवहायंता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  तथा  राज्य
 सरकार  इस  संयंत्र  के  लिए  आवश्यक  जल  और  बिजलो  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  थी  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  क्षेत्र  में  शौघ्रातिशीघ्र  एल्यूमिना  संयंत्र  स्थापित
 किया  जाए  ।

 1.06  म०्प०

 अनुठानों  को  मांगे  1990-91

 जल  संसाधन  भत्रालय
 ओर

 कृषि  संत्नालय--जारो

 समावतति  सभहोदय  :  मैं  सभा  का  मत  खानना  चाहता  हूं  ।  बहले  हौ  अनेक  मंत्रालयों

 पर  चर्जा  मंहीं  कौ  जा  सकी  भाज  जल  संसाधन  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  साथ-श्लाथ  श्रम  ता

 कल्याण  मंत्रालय  भी  सूचो  में  क्या  सदन  का  यह  मत  है  कि  यथा  संभव  तथा  यथाशोघ्र  हम  श्रम

 तथा  कल्याण  मंत्रालय  पर  चर्चा  करें  तथा  कृषि  और  जल  संसाधन  मन्त्रालय  पर  यथाशीघ्र

 चर्चा  को  समाप्त  कर  दें  ?  अन्यथा  इन  दोनों  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  चर्चा  नहीं  हो  सक्रेगी  ।

 यदि  आपकी  सहमति  ह्वो  तो  मैं  ऐसा  कर  सकता  हू  कि  कांग्रेस  के
 बता  जो  उस

 दिन  भी  उपस्थित  नहीं  हो  के  मैं  उनके  नाम  लू  या  तथा  तत्पश्बात्‌  मैं  भ्रन्‍्य  दलों  से  वकक्‍्ताओं

 ५)  बुलाने  की  अपेक्षा  मंत्री  महोदय  से  यह  कहूंगा  कि  वे  अपना
 उत्तर

 द॑  ।  यह  ठीक  रहेगा  तथा

 हम  आज  ही  अम्य  मंत्राल्यों  पर  भी  विचार  विमर्श  कर  सकते  हं  ।  ऐसा  इसलिए  हैं  क्‍योंकि  प्रत्येक

 दल  के  कई  वक्ता  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  ।  ॥
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 भ्री  भोगेस्या  झा  :  कुछ  सदस्यों  ने  अनेक  कटौती  भ्रस्ताव  रखे  हैं  ।  उन्हें  प्रस्तुत
 नहीं  किया जा  सका  ।  परन्तु  वे  अत्यन्त  महत्वयूर्ण  उसके  लिए  भी  कुछ  समय  देना  होगा  ।

 सभापषि  महोदय  :  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  भारतौय  कम्युनिस्ट  पा  टी  के  तौन  सदस्य  पहले
 ही  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  |  सूची  के  अनुसार  प्रत्येक  दल  ने  क,फी  बक्‍ता  अपनी  बात  कह  चके

 यदि  आप  अनुमति  नहीं  देंगे  तो  भ्रम  तथा  कल्याण  मंत्रालय  भी  '  गिलोटिनਂ  के  अन्गंत  आा

 जाएंगे  ।  आप  इस  संदर्भ  में  निणंय  कर  सकते  इस  बारे  में  निर्णय  करना  सदन  पर
 निर्भर

 थ्रो  भोगन्र  झा  :  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  कुछ  मिनट  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 सभापति  महोदय  !  कुछ  मिनट  का  कुछ  मिनट  का  न  रहकर  कुछ  घंटों  से  भी  अधिक  का

 हो  जाएगा  ।  परम्तु  यदि  आप  इसी  बात  पर  अड़े  रहते  तब  इसमें  कोई  नुकसान  नहीं  है  ।

 )

 श्री  राम  नाईक  :  हम  आपके  सुझाव  ठीक  से  नहीं  सुन  पाए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  इस  विषय  पर  सभा  का  मत  जानना  चाहता  हूं  ।

 ]
 करो  कपिल  देव  शास्त्रो  :  सभापति  कृषि  मंत्रालय  एक  ऐसा  मंत्रालय  है

 जो  इस  देश  के  हर  निवासी  से  सम्बन्धित  है  और  हमारे  जंसे  ब्यक्ति  जो  अपनी  बात  कहने  के  लिए
 पूरे  तोर  से  तैयार  हो  कर  आए  इसमें  हम  लोगों  को  बोलने  के  लिए  अवसर  नहीं  मिल पा  रहा
 है  क्योंकि  हम  पीछे  बंठते  बं  क  बेंचसं  बना  दिए  गए  इसलिए  हम  लोगों  को  बोलने  का
 अवसर  ही  नहीं  मिलता  है  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  आप  पौछे  बंठने  वालों  4)  समस्‍यायें  उठा  रहे  इसे  समझा  जा  सकता

 है  ।  यह  एक  भिन्‍न  मसला  मैं  यह  सुझाव  दे  रह  था  कि  प्रत्येक  दल  के  अनेक  वक्‍ता  इन  दो
 मंत्रालयों  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बोल  चुके  इसको  यहीं  पर  ही  सीमित  करना

 बेहतर  होगा  बजाय  इसके  कि  मैं  कांग्रेस  के  कुछ  सदस्यों  को  अपनी  बात  कहने  के  लिए
 क्‍योंकि  वे  समय  पर  उपस्थित  नहीं  हुए  हैं  ।  महोदय  के  उत्तर  के  पश्चात  हम  श्रम

 तथा  कल्याण  मंत्रालय  पर  चर्चा  कर  सकते  मैं  सदन  का  ध्यान  इसी  ओर  आकषित  करना

 थाह  रहा  था  कि  अब  विभिन्‍न  दलों  के  ओर  वक्‍ताओं  को  नहीं  बुलाया  जाएगा  त॒था  ययाप्षीत्र  हम
 इन  दो  मंत्रालयों  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 भ्रो  थम॒ना  प्रसाद  शास्त्रो  :  सभापति  हमें  15  धण्टे  का  समय  वाटर
 रिसोरसेस  के  लिए  मिला  जिसमें  अभी  केवल  10  घण्टे  की  ही  बह॒प्त  हुई  यह  ठौक  नहीं

 यह
 इतना  महत्वपूर्ण  विभाग  इसमें  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  अपने  मत  व्यक्त  करने  का

 मौका  मिलना  चाहिए
 ।  इसमें  केवल  कांग्रेस  के  लोग  बोलें  और  दूसरे  लोगों  को  इसके  लिए  मौका

 न  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसके  लिए  जितना  समय  दिया  गया  है  वह  पूरा  समय  इसके  लिए
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 दिया  जाए  ।  उसके  बाद  दूसरे  विषय  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 ]
 समाषति  महोदय  :  समस्या  दस  घंटे  की  नहीं  है  ।  प्लिफ  दो  घंटे  शेष  रह  गए
 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तया  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सत्यपाल  :  अभी  साढ़े  तीन  घंटे  हैं  ।

 सभापति  भहोदय  :  परन्तु  समय  कहां  है  ?  एक  घंटा  26  मिनट  कांग्रेस  के  46  मिनट
 जनता  दल  के  लिए  तथा  18  मिनट  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लिए  दिए  गए  हमारे  पास
 समय  कहां  वे  अपने  समय  का  ध्यान  नहीं  रखते  हैं  |  क्या  वे  समय  का  ध्यान  रखते  हैं  ?

 हिन्दो  ]

 क्रो  सत्यपाल  मलिक  :  यह  जो  बात  अपने  यह  वाजिब  लेकिन  इसमें
 भी  कुछ  सदस्य  रह  गए  हैं  और  अभी  वक्‍त  हमारे  पाप्ष  इसमें  हम  यह  कर  सकते  हैं  कि

 6  बजे  जो  हमारी  आधे  घण्टे  कौ  चर्चा  है  उस  वक्‍त  तक  हम  इसको  निपटा  दें  ओर  इसमें  याकी

 रह  गए  हैं  उनको  भौ  मोका  मिल  ऐसा  +#श्चित  करके  हम  इस  पर  चल  सकते

 ]
 सभापति  महोदय  :  यदि  ऐसा  है  तब  ठीक  द  ।  परन्तु  इतना  समय  दिया  गया  है  ।

 |  हन्दी  ]
 थरो  यवशाज  :  सभापति  ठीक  है  ।  6  बजे  तक  चलाइए  ।

 ]
 करो  सोमनाथ  चटर्जो  :  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  अपनी  बात  कहने  के  लिए

 ८ुनाया  जा  सकता  है  ।

 सभापति  महोबय  :  हां  ।  मैं  यही  करने  जा  परन्तु  उससे  पहले  मैं  सदन  के

 +4िचार  जानना  चाहता

 क्षो  सत्यपाल  मलिक  :  6  बजे  तक  उत्तर  तथा  वोट  इत्यादि  का  का  य॑  समाप्त  हो  जाना

 चाहिए  ।

 प्रोण  पी०  जे०  क्‌  रियन  :  मैं  यहां  पर  व्यक्त  किए  गए  बिचार  का

 समर्थन  करता  हूं  कि  श्रम  तथा  विशेषकर  कल्याण  मत्राक्षय  पर  चर्चा  हेतु  समय  दिया  जाना

 चाहिए  ।  वह  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  आपके  पास  साढ़े  तीन

 घण्टे  का  समय  भ्रत्येक  दल  को  आधघधा-आधा  समय  दिया  हमारे  दक्ष  के  पास  अस्सी

 मिनट  का  समय  है  तथा  हम  चालीस  मिनट  में  ही  संतुष्ट  द्वोने  को  तेथार  यदि  सभी  दल  इसी

 प्रकार  सहयोग  करें  तब  हम  चर्चा  को  पहले  समाप्त  कर  सकते  हैं  दथा  श्रम  तथा  कल्याण  मंत्रालय
 पर  चर्चा  शुरू  करें  जो  कि  उतनी  ही  महत्वपूर्ण

 क्री  राम  नाईक  :  मेरा  सुझाव  यह  होगा  कि  इस  मत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  6  बजे

 तक  पूरी  हो  जानी  चाहिए  ।  6  बजे  के  बाद
 हम

 श्रम  ब्रलय  पर  चर्चा  शुरू कर  सकते

 हम  अन्य  दिनों  में  तो और  अधिक  समय  तक  बैठे  रहे  अतः  हम  श्रम  पर  आज  एक  घंटा  बहस
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 से  सम्बन्ध  रखता  हूं  जहां  पर  ब्रह्मपुत्र  नदी  को  की  नदीਂ  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  प्रत्यंक
 प॑  एक  से  अधिक  बार  आसाम  में  भयंकर  बाढ़  जाती  यह  हजारों  घरों  को  बर्बाद  कर  देती

 है  ।  इससे  कई  कांग्र  श्रभातषित  होते  हैं  ।  हजारों  एकढ़  फसलें  हमेशा  नष्ट  हो  जाती  हैं  ।

 हम  जानते  हैं  कि  पहले  भारत  सरकार  ने  एक  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  बनाया

 परन्तु  दुर्भाग्य  से  इसने  उस  रूप  में  कार्य  नटरों  किया  है  जैसा  कि  इसे  करना  चाहिए  इस
 पमय  भी  मुझे  मबीनतम  स्थिति  को  जानकारी  नहों  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  बेहतर  रूप  से

 बता  सकेंगे  ।  इस  बोड  में  पृणंकालिक  अव्यक्ष  नहीं  है।इस  बोर्ड  का  गठन  इस  उद्ृश्य  से  किया
 गया  था  कि  यह  ऐसौ  मुख्य  योजना  जिससे  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  अआाने  वालौ  भयंकर  बाढ़
 एर  नियन्त्रण  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  बया  प्रगति  को  गई  क्‍या  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  तथा

 हसके  सदस्यों  को  नियुक्‍त  किया  गया  है  ?  भारत  सरकार  ने  इसके  लिए  कितनी  राशि  आबंटित
 की  है  ?  आठवीं  पंचवर्षीय  योअगा  के  दौरान  आपकी  क्या  योजनाएं  कार्यक्रम  असम  की
 अथ॑ब्यवस्था  मुख्यतः  इस्पात  तथा  तेल  उद्योग  पर  निभंर  दुर्भाग्य  से  यह  सभी  उद्योग
 इसते  प्रभावित  होते  यहां  तक  कि  इस  बढ़  के  कारण  चाय  बागानों  के  क्षेत्र  भो  भूमि-कटाव
 का  विषय  बन  थाते  धान  के  खेतों  में  इतनी  अधिक  गाद  भर  गई  है  कि  उस  जमीत  में  आथिक
 दृष्टि  से  खेती  करना  सम्भव  नहीं  एक  निश्चित  ऊपाई  तक  गाद  भर  जाने  से  तो  कृषक  को
 लाभ  हो  सकता  है  परम्तु  उस  एक  निश्चित  ऊंचाई  से  ऊपर  गाद  भर  लाने  से  कृषकों  के  लिए
 भयंकर  समस्या  उत्पन्न  हो  थायेगी  ।  भारत  सरकार  प्रति  वर्ष  असम  सरकार  फो  बाढ़-प्रभावित
 क्षेत्रों  में  गाहृत  श्रह्यायता  प्रदान  करने  के  लिए  मदद  देती  रही  वर्ष  1947  से  लेफर  माज  तक
 जितनी  भो  धनराशि  बाढ़  नियंत्रण  पर  व्यय  हुई  आप  देंगे  कि  पूरी  धनराशि  का  उचित  रूप
 में  उपयोग  नहीं  किया  गया  यदि  इस  पूरी  धनराशि  का  बेहतर  तरौके  से  उपयोग  किया  जाता

 तथा  इस  नदी  के  आसपास  रहने  वाले  व्यक्षितयों  की  बेहतरी  के  लिए  व  कि  उन्हें  दुख  देने  के  लिए
 «नाया  जाता  तब  बाढ़-नियन्त्रण  की  समस्या  का  समाघान  हो  गया  होता  ।

 जबकि  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे  हैं  मैं  उनसे  इस  ब्रह्मापुत्र  बाढ़  नियन्त्र  बोर्ड  को

 सक्रिय  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार  की  कार्य  योजना  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ।  मैं  यह  भी

 जानना  बाहूंगा  कि  वे  कोौत  सौ  परियोजनायें  हैं  जिन्हें  सरकार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 बनाने  का  विचार  रदती

 मैं  कछार  क्षेत्र  से  हुं  जहां  पर  बोरक  नदी  मे  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  आती  वहां  एक

 योजबा  बनी  थी  जिसे  शिपाईमुख  बांध  कहते  हैं  तथा  जो  मणिपुर  और  कछार  की  सीमा  में  थी  ।
 जब  मैं  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  था  तब  मैंने  जम  संसाधत  तथा  क्रृथ्रि  मंत्री

 के
 साथ  अनेक  बार

 व्यक्तिगत  तौर  पर  बातचीत  की  थौ  तथा  मुझे  तत्कालौन  मंत्रौ  द्वारा  लिखित  आश्वासन  दिया  गया
 था  कि  भ्राठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तिपाईमुख  बांध  बनना  शुरू  हो  केवल  इतना  ही

 नहीं  बल्कि  यह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि  नाम  मात्र  की  र/शि  ग़ातथों  पंत्रवर्शोय  योजना  के

 ॒न्तिम  वध  के  दो  रान  उस  क्षेत्र  में  वहां  आधारभूत  काय  शुरू  करन  के  लिए  व्यय  की

 हूँ  पर  जल॑  संसाधन  विभाग  के  वतमप्न  सचिव  के  साथ  व्यक्तिगत  तौर  पर  बातचौत

 को  थी  तथा  मुझे  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इस  परियोजना  विशेष  के  सम्बन्ध  में  एक  अध्ययन
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 दल  इसकी  गहराई  में  जांच  करने  जा  रहा  है  तथा  तिपाईमुख  बंध  के  लिए  तकनोकी  सर्वेक्षण  पूरा
 हो  चुका  उसकौ  रिपोर्ट  आ  गई  है  तथा  जल  संसाधन  विभाग  इसके  पक्ष  तथा  विपक्ष  का
 विश्लेषण  कर  रहा  है  तथा  यह  परियोजना  आठवीं  पंववर्षीय  योजना  में  अपना  अन्तिम  स्वरूप  ले
 लेगी  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  तिपाईमुख  जो  बराक
 घाटी  बांघ  के  नाम  से  जानी  जाती  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 कृषि  के  दृष्टिकोण  से  यह  अच्छी  बात  है  कि  भारत  सरकार  आंं्र  तमिलनाडु  और
 अन्य  चत्रवात  ग्रस्त  क्षेत्रों  की  सहायता  के  लिए  आगे  आई  ।  किन्तु  इस  चक्रवात  का  कुछ  प्रभाव

 तिपुरा  में  भी  पड़ा  और  त्रिपुरा  सरकार  ने  भरत-मरकार  को  एक  ज्ञापन  था  ।  दुर्भाग्य  से

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  स्थिति  ऐसी  है  कि  जो  बर्बादी  आन्ध्र

 तभिश्ननाडु  ओर  उड़ीसा  के  कुछ  हिस्से  में  हुई  है  उसकी  प्रकृति  त्रियुरा  में  हुए  नुकसान  से  अधिक
 गम्भौर  है  |  किन्तु  जब  आप  एक  विशेष  क्षेत्र  की  देखभाल  करते  हैं  ओर  किसी  अन्य  क्षेत्र  कौ  उपेक्षा
 करते  हैं  तो  यह  हमारे  लिए  कठिन  हो  जाता  है  कयोंके  हम  उस  क्षेत्र  से  चुने  हुए  प्रतिनिधि  हैं  ।

 हम  उन्हें  उत्तर  नहीं  दे  सकते  कि  क्‍यों  देश  के  किसी  विशेष  भागों  में  कुछ  कदम  उठाया  गया  है
 ओर  क्‍यों  देश  के  अन्य  भागों  में  अलग  कार्रवाई  की  गई  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  त्रिपुरा  के
 चक्रवात  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  बारे  में  कया  हो  रहा  है  क्‍योंकि  त्रिपुरा  कौ  सरहद  बंगलादेश  से
 मिलती  है  ओर  जंसाकि  आप  जानते  हर  वर्ष  बंगलादेग  के  कुछ  हिस्से  चक्रवात  से  बर्बाद  होते  हैं

 इसका  कुछ  प्रभाव  त्रिपुरा  के  कुछ  क्षेत्रों  में  भी  पड़ता  है  ।

 बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  भारत  सरकार  राहृत  के  रूप  में  घन  देतौ  है  और  ऐसौ
 व्यवस्था  है  कि  पूरी  तरह  से  आंशिक  रूप  से  नप्ट  हुए  घरों  और  फसलों  इत्यादि  के  लिए
 भी  घन  देती  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  असम  सरफ्रार  को  अक्तूबर  1989  में  27.1  करोड़  रुपये
 ओर  नवम्बर  में  85.67  करोड़  कुल  मिलाकर  112.77  करोड़  रुपये  असम  के  बाढ़-प्रस्त
 क्षेत्रों  बो  मदद  के  लिए  दिए  गए  थे  |  दुर्भाग्य  यह  घन  गाज  तक  पूरी  तरह  से  बांटा  नहीं  गया

 मैं  स्वयं  उप  प्रधान  मंत्री  स ेमिला  था  ओर  उन्हें  इसकी  जानकारी  दी  ओर  उन्होंने  मझे
 आश्वासन  दिया  था  कि  मन्त्रालय  से  कोई  व्यक्ति  यह  सुनिश्चित  करने  जाएगा  कि  घन  को  वित  रिः  न
 कर  दिया  गया  किन्तु  घन  को  कहीं  भोर  मोड़  दिया  गया  राज्य  सरकार  की  यह  एक
 भ्रति  गम्भीर  गलती  सरकार  किसी  विशेष  कायं  के  लिए  घन  देती  है  जब  भारत  सरकार  के
 पास  ज्ञापन  आता  है  और  भारत  सरकार  अपने  एक  दल  को  उन  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  के  लिए
 भेजती  है  जिससे  नुकसान  की  सत्यता  की  अन्दरूनी  जांच  की  जा  सके  और  अफसर  आकर  अपनी
 रिपोर्ट  देते  किन्तु  दुर्भाग्य  जब  घन  दिया  जाता  तो  घम  को  उचित  प्रकार  से  खर्च  नहीं
 किया  जाता  इसके  लिए  निगरानी  की  व्यवस्था  होनो  चाहिए  ।

 |

 आप  आंध्र  प्रदेश  को  घन  दे  रहे  यह  अच्छा  किन्तु  इसके  साथ  यह  भी
 सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  धन  उसी  काये  के  लिए  ब्यय  किया  जा  रहा  है  जिस  काये  के
 लिए  धन  दिया  गया  है  ।  मेरे  अनुभव  प्रति  असम  चाहे  वह  कांग्रेस  सरकार  अथवा
 कोई  ओर  भारत  सरकार  द्वारा  करोड़ों  रुपये  खर्च  किए  जाते  आरम्भ  यह  घन

 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खर्च किया जाता है और अन्त में भारत सरकार धन की प्रतिपू्ति 206
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 _ करती है । किस्तु दुर्भाग्य  न्‍फत्+

 करती  है  ।  किस्तु  दुर्भाग्य  से  घन  उन  कार्यो  के  लिए  खचं  नहीं  किया  जाता  है  जिस  कार्य  के  लिए
 यह  दिया  जाता  असम  सरकार  कौ  राजस्व  पत्रिका  में  यह  प्रावधान  है  कि  पूर्ण  रूप  से धहू  (५५4
 ग्रस्त  और  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  घरों  के  लिए  कितना  घन  मैं  जानता  यहां  तक  कि
 भारत  सरकार  इससे  भी  आगे  चली  गई  है  |  क्षति  की  गहराई  को  देखने  फे  सरकारी  दल  ने
 और  अधिक  को  सिफारिश  कौ  थी  |  कम  से  असम  5000  एल  और  नालियां  हैं  जो  बाढ़
 द्वारा  हुई  ब्थदी  के  कारण  काम  नहीं  कर  रहे  असम  सरकार  इस  पर  खर्च  नहीं  कर  सकती  ।

 कुछ  घन  दिया  गया  था  ।  जब  1984,  में  मैं  उस  क्षेत्र  से  चुना  हुआ  सदस्य  था  मैंने  एक  पुल  के

 लिए  69  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  लौ  थी  और  उस  पुल  का  काये  अब  1990  में  शुरू  हुआ  है  ।
 इतनी  देर  तक  यहू  घन  असम  सरकार  के  पास  रहा  |  मुझे  बहुत  ब.गी  है  कि  भूतल  परिवहन
 मन्त्रालय  यहां  हाल  ही  बोडो  आंदोलन  एक  पुल  डड़ा  दिया  गया  यह  असम  के

 लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुझे  ख  शी  है  कि  परिवहन  मन्त्रालय  ने  एक  घाटी  पुल  बनाकर  तुरन्त
 कार्रवाई  शी  श्री  उस्नी  कृष्णन  दुर्भाग्य  से  इतना  यह  इतना  भार  बहून  नहीं  कर
 सकता  ओर  आप  इसकी  ठौक  प्रकार  से  आज्ञा  नहीं  दे  रहे  किन्तु  दुर्भाग्य  से  यह  पुलिस  और
 अन्य  लोगों  के  लिए  भ्रब्टाचार  का  स्रोत  बन  गया  है  |  यथायंतः  इसमें  चार  या  पांच  टन  से  अधिक
 नदीं  होना  चाहिए  ।  किन्तु  यह  सात  या  भाठ  वस्तुएं  टन  भार  दब  रह्दा  है  ।  अब  यही  हो  रहा  है  ।

 यह  पुल  किर  से  ढह  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  भापसे  निवेदन  करता  हु  कि  आप  इस  पर  तुरन्त
 वाही  मैं  जानता  हूं  कि  आपने  स्थयं  असम  सरकार  से  अगनी  योजना  और  अनुमानित  व्यय
 का  ब्योरा  देने  के  लिए  कहा  है  '  मुझे  बताया  गया  है  कि  असम  सरकार  ने  अभी  तक  इसे  नहीं
 भेजा  उन्हें  कहा  जाना  चाहिए  कि  वे  तुरन्त  इसे  जमा  करें  क्‍योंकि  जल्दी  ही  मानसून  का

 मौसम  आ  रहा  असम  रेल  ओर  सड़क  के  द्वारा  एक  संकोण्ण  पथ  से  जुड़ा  हुभा  यह  बोडो
 आन्दोलन  और  कार्बी  एन्गलोन्ग  तथा  उत्तर  कच्छार  के  ए०डी०सी  ०  क्षेत्र  में  भांदोलन  उम्रवादी
 तरोके  से  चल  रहा  है  ।

 अब  असम  सड़क  ओर  रेल  द्वारा  सम्पकं  की  कमौ  के  कारण  वहाँ  भावश्यक  सामग्रियों
 कौ  गम्भीर  कमी  हो  रही  रेलों  को  भी  क्षति  पहुंची  थी  ।  रेल  ब्यवस्था  ज्यादातर  दिन  में  ही
 है  और  रात  में  इसे  कम  कर  दिया  गया  मैं  सरकार  से  निवेदन  कहता  हूं  कि  वे  इस
 विशेष  समस्या  कौ  जाँच  करे  ।

 हमने  असम  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  जो  विभा  र-विमर्श  किया  उसमें  यह्‌  निर्णय
 लिया  गया  था  कि  बराक  बांध  और  तिपाईमुख  बांध  पर  कारंवाई  शुरू  करने  से  ब्रह्मपुत्र
 बराक  घाटी  समेत  असम  के  विभिन्‍न  जिलों  में  निकास  योजना  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  सकारात्मक

 कदम  उठा  सकता  छोटी  नदियों  में  गाद  के  जमा  हो  जाने  से  बड़ी  नदी  से  पानी  लेने  की

 क्षमता  काफी  कम  द्वो  गई  है  |  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  छोटी  नदियों  में  निकासी  की  उचित

 टोनी  बाहिए  जिससे  मुख्य  नदी  से  जल  भा  सके  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब्रह्मपुत्र
 बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड  के  द्वारा  कराया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  बराक  घाटी  के  कुछ  विशेष

 सिबसागर  इत्यादि  को  पहचान  हो  पाई  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  आज  तक  कोई  काय  शुरू
 में  जानना

 नहीं  हुआ  मैं  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में
 जानना  चाहूग
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 सन्तोष  मोहन

 कृषि  मंत्रालय  के  दृष्टिकोण  त्रिप  में  75  प्रतिशत  जनता  जनजाति  क्षेत्रों  में  और

 ए०  डौ०  सी०  क्षंत्र  में  रहती  है  ।  पिछले  वष  एक  नई  प्रकार  की  खेती-बाड़ी  शुरू  को  गई  जो
 विशेष  तोर  पर  जन  जाति  के  लोगों  को  झभ  खेठी  बाड़ी  से  हतोत्साहित  करने  के  लिए  की  गई
 झूम  खेती-बाड़ी  से  जंगल  को  बहुत  हानि  पहुंचती  भूमि  का  कटाव  इस  सीमा  तक  होता  है  कि

 यह  छोटी  नदियों  में  कुछ  क्षेत्रों  में  गाद  उत्पन्न  करता  भारत  सरकार  ने  यह  नीति  निर्णय
 लिया  था  कि  झूम  खेतौ-बाड़ी  को  पूरे  उत्त7-पूव  में  दतोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  भौर  इश्षके
 स्थान  पर  खेती-बाड्दी  फी  अन्य  पद्धति  को  शुरू  करना  इनमें  से  एक  प्रक्रिया  है  कि

 हमें  झूम  क्षेत्रो  में  और  भ्रधिक  वृक्ष  रोपण  शुरू  करना  च।हिए  और  रबी  फसल  उत्पादन  बढ़ाना
 जो  भूमि  में  कटाव  पंदा  नहीं  करते  »र  इस  प्रश#ार  हम  जन-जातीय  लोगों  को  फायदेमम्द

 व्यवसाय  दे  सकते  हैं  जिससे  उन्हें  यह  दुःख  न  हो  #  झभ  खेती-बाड़ी  को  बन्द  कर  दिया  गया  है
 भोौर  उनके  कोबन-यापन  के  स्रोत  पर  प्रभाव  पड़ा  है  और  इसके  भारत  सरकार  ने
 जातोय  क्षत्रो  में  रियायती  दरों  पर  अन-ज  की  मदद  देने  का  निर्णय  लिया  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  बतंम'न  सरकार  ने  अरुणाचल  मिजोरम  और  असम
 के  पव॑तीय  क्षत्रों  जेसे  करबीयलोंग  र  उत्तर  कच्छार  पहाड़ियों  में  इसे  पुनः  शुरू  किया  है
 इस  कदम  का  स्वागत  है  ।  इसके  साथ  ८,  जब  तक  थहाड़ौ  क्षंत्रों  मे ंरबी  को  फसल  और  वृक्ष
 रोपण  के  लिए  विशेष  घन  का  प्रावधान  नहीं  किया  जाता  जिससे  लागों  छो  फःयदबैमन्द  व्यवसाय
 दिया  जा  सके  ।  जब  सक  आप  गाँवों  में  लोगों  को  कोई  अम्य  कमाई  का  स्रोत  नहीं  दे  आप

 झूम  खेती-बाड़ी  को  नहीं  रोक  सकते  ।  इसलिए  मैं  कृषि  मन्त्री  से  उत्तस्यूबीਂ  क्षत्र  मे  झम
 बाड़ी  के  विरुद्ध  किसी  वैकल्पिक  फसल  के  बारे  में  जनना  कि  सम्बन्ध  में  थोजना  और
 कार्यक्रम  क्‍या  है  क्‍योंकि  झूम  खेतौ-बाड़ौ  अवश्य  गोछ्ो  जानी  चाहिए  ।  यदि  इसे  रोका  न  गया  तो

 यह  उत्तर-पूर  क्षेत्र  में  विनाश  का  कारण  बनेगी  ।  रबी  फ्लल  ओर  फसल  कौ  अन्य  किस्मों  की
 वैकल्पिक  व्यवस्था  के  बारे  में  सोचा  जाना  चाहिए  जो  जंगल  की  भिट्टी  को  नष्ट  नहीं  करेथी
 इस  विशेष  क्षेत्र  के  बारे  में  इसकी  कया  योजना  और  कायंक्रम  है  ?

 जंसे  मैंने  श्रमय  कम  है  ओर  मैं  इसके  स  मान्य  पहलुओं  में  नहीं  जाना  चाहता
 किन्तु  मैं  विशेष  रूप  से  कृषि  मंत्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वे  झूम  खेती-बाड़ी  के  बिबल्‍्प  के  बारे  में

 कहें  ।  जो  घन  यहां  से  भेजा  जा  रहा  उसके  बारे  मैने  स्वयं  उप  प्रधान  मंत्री  से  बात  कौ  और
 सचिव  से  भी  बात  की  ।  मैं  किसी  सरकार  या  किसी  व्यक्ति  विशेष  की  निन्‍दा  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।  मैं  बस  यह  कहता  हूं  कि  आप  एक  विशेष  काय॑  के  लिए  घन  दे  रहे  हैं  भौर  यहू  घन  अन्य
 कार्यों  के  लिए  प्रयुक्त  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  संबध
 में  उन्होंने  कया  कदम  उठाए  यदि  वे  अब  उत्तर  नहीं  दे  सकते  तो  मैं--उनसे  निवेदन  करू  गा
 कि  वे  कम  से  कम  अपने  शासन-तन्त्र  से  यह  पता  लगाएं  कि  जो  घन  पिछले  तीन  वर्षों  में  असम
 सरकार  को  दिया  गया  क्या  उसका  डचित  उपयोग  हुआ  है  ।  यदि  तो  कृपया  भंविंष्य  के

 यह  निर्देश  दे  दें  कि  इसका  उचित  उपयोग  होना  चाहिए  अन्यथा  इससे  केन्द्रीय  सरकार  कौ
 साथ  पर  बुरा  असर  पड़ता  हम  संसद  सदस्यों  कौ  हैसियत  से  भाकर  मंत्री  कौ  ओर  से  ण्त्र
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 या  आश्वासन  प्रस्तुत  करते  हैं  कि  यह  दिया  जा  चुका  है  ।  किन्तु  उन  कारणों  पर  कि  यह्‌  लोगों
 को  अ्र।प्तਂ  नहीं  होता  ।

 मैं  माननीय  जल  संसाधन  मंत्री  के  लिए  पुनः  कहता  हूं  कि  मुझे  ब्रह्मपुक्र  बाढ़  निग्रन्बण
 बोर्ड  और  तंपामुख  बांध  के  बारे  में  बताया  जाए  ।

 जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  यहां  उपस्थित  मैं  यह  उनके  ध्यान  में  लाना  चाढ्ंगड  कि  मैंने
 उन्हें  कई  पत्र  लिखे  उन्होंने  पत्रों  कौ  पावती  भी  भेजी  है  ।  किन्तु  उनसे  अभी  उत्तर  बड़ी  प्राप्द

 हुआ  मुझ  उम्मीद  वे  असम  को  बहुत  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  क्‍योंकि  उन्होंने  असम  के
 सभी  भागों  की  यात्रा  की  मुझें  उम्मीद  वे  इस  समस्या  कौ  ओर  भी  ध्यान  देंगे  क्योंकि
 संचार  व्यवस्था  एक  बड़ी  समस्या  है  '  मैंने  उन्हें  चार  या  पांच  पुलों  के  बारे  में  लिखा  ह  छिन्‍हें
 पिछजी  सरकार  ने  स्वीकृत  कर  लिया  था  ।  किन्तु  अब  विकास  रुक  गया  मैं  झनग्ने
 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाद्यी

 |  हिन्दो  ]

 करों  युदराज  :  सभाषति  आज  यहां  को  जल  संसाधन  और  कृषि  को  मांगें
 पेश  की  गई  मैं  उसकढ़  श्रमर्थन  करने  के  लिए  छड़ा  हुआ  हूं  ।  खेकिन  में  एक  बात  आपसे  बिकेदन
 करना  आएूंगा  कि  इस  देश  को  ख्बतसे  ज्यादा  चीज  कृषि  देतो  उपज  देसी  किसाथ  खेशों  में
 काम  करते  हैं  और  जो  साधा  रण  किसान  माजिनल  फामंसं  थे  मजदूरों  की  जिन्दयी
 बिताते  हैं  ।  इस्र  हझाडस  में  ओर  हर  जगह  हमेशा  इस  बात  की  चर्चा  होती  है  कि  कृषि  रुत्पादों  का

 मूल्य  बढ़ें  ।  इस्रमें  यदि  उत्पादों  का  मूल्य  ज्यादा  बढ़  तो  जो  मुट्ठी  भर  कुषक  उसका
 लाभ  झुखको  मिलता  है  ।  ओर  टूसरी  तरफ  चोजों  को  कोमते  बढ़तों  जा  रहो  हैं  .  हमारे  वहां  श्री
 जी०  के०  भोगिक  बहुत  बड़े  अयंशास्त्री  उन्होंने  कहा  है  कि  साभपरक  मूल्यों  के  बजाए  कीमतों
 पर  मियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  यदि  कीमतों  पर  नियन्त्रण  होता  हैतो  तमाम  सोनों  को  सुविधा
 मिलेगी  ।  इसलिए  यदि  हम  केवल  कृषि  उत्पाद  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  बात  करेंगे  तो  इससे
 सप्लाई  या  मुद्रा  प्रसार  भी  बढ़ ेया  और  उससे  ब्ृ॒मा रो  कठिनाइयां  बढ़ती  बायेंग्री  । जब  हम  किसानों
 के  बीच  जाते  बिद्दवार  की  बात  में  आपको  बद्धाना  चाहता  तो  यद्यपि  कहां  भूमि  मोचद
 अच्छी  भूमि  लेकिन  छाली  पड़ी  है  क्‍यों  कि  वहां  सिंचाई  के  स्वाधन  नहीं  हैं  भोर  पिकाई  की

 व्यवस्था  बिना  बिजली  के  हो  नह्हीं  सकती  ।  बिजली  आप  हमें  कितनी  देते  लिश्बो  हमें  विजली
 को  भावश्यकता  उससे  भी  :0  प्रतिशत  कमो  रह  जाती  है  ओर  देहातों  में  क्षो  स्थिति  और

 ज्यादा  खराब  है  +  कहां  40  प्रसिखत्त  बिजस्ती  को  कमी  रह  अःतो  जबकि  कुछ  शहरों  हो  बिजली

 का  लाभ  मिलता  इस्रलिए  भ्राथ  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  अग्रर  हम  कृषि  को  तरफ्कौ

 चाहते  कृषि  का  विकास  चाइते  हैं  तो  बिजली  की  में  सुधार  ल्लामा  मं  केवल
 यमंल  पावर  बल्कि  हमारे  यहां  जितनी  बदियां  बहती  ऐसी  तकनीक  विकलिस  करती

 जिससे  कि  उन  नदियों  में  बहने  बाले  पानी  का  दोहन  करके  अधिक  से  अधिक  बिल्ली  का
 उत्पादन  किया  जा  सके  ओर  बिजलो  का  खभ्र  किसानों  को  शिल  क्के  ।  कृषि  के  अभिरिक्त  बाढ़
 नियंत्रण  के  लिए  सारे  देश्न  में  जा  प्रयात्ष  हुए  हैं  उन  पर  अरबों  रुपये  अब  घक  क्षर्य  हो  चुके  हैं

 किन  आज  भौो  स्थिति  में  कोई  विशेष  सुधार  हुआ  नजर  नहीं  जाता  ।  केन्द्रीय  शरकार  भौ  पंसा
 रेतो  है  भोर  बल्ड  बैंक  के  भी  हम  पंसा  कते  बिश्व  पर  में  सृद  देना  पड़ता  इस  शव  के
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 बावजूद  हमारी  एक  भी  योजना  बन  नहीं  प.ती  और  इसका  कुपरिणाम  किसानों  को  भोगना  पड़
 रहा  हमारे  यहां  महानन्दा  बाढ़  नियंतच्ण  तटबध  जो  :00-400  किलोमीटर  लम्बा  है
 उस  महानस्दा  बाढ़  नियंत्रण  तटबंध  का  निर्माण  में  हुआ  परन्तु  आज  तक  जल  निकासी 40440

 व्यवस्था  नहीं  हो  सकी  ।  वहां  सन्‌  ।  में  जोरों  को  बाढ़  उसमें  कई  स्थानों  पर  सीपेज

 हुआ  और  कई  जगहों  से  वह  टट  गया  ।  उसके  कारण  बहार  के  एक  ही  कटिहार  जिले  को  लगभग
 गए  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुभा  ।  हजारों  की  सख्या  में  मवेशी  लाखों  लोग  बेघरबार

 हो  गए  ।  हमारो  स्टेट  में  आज  भी  महानन्दा  बाढ़  नियंत्रण  तटबंध  से  सम्बन्धित  सिंचाई  विभाग  के
 जितने  अधिकारी  जिन्हें  कैन्द्र  की  तरफ  से  तटबंध  के  निर्माण  के  लिए  पंसे  दिए  गए  तटबंध
 बनने  के  उसको  अन्य  प्रक्रियाएं  पूरी  नहीं  हो  अन्य  कार्य  सम्पन्त  नहीं  हो  सके  ।  यही
 कारण  है  कि  वहां  के  किसान  बार-बार  मांग  बरते  हैं  कि सिकमी  छार/धार  पर  कल्वर्ट  बना
 एक  स्ल्यूस  गेट  बना  वहां  बार-बार  मांग  उठ  है  कि  बांध  जो  उसके  निकट

 उस  पर  एक  स्ल्यूस  गेट  बना  लेकिन  उसका  कोई  असर  नहीं  होता  ।  वहा  नेपाल  की  तरफ
 से  पानी  आता  कोसी  का  महानन्दा  का  पानो  आता  है  परन्तु  सरकारी  विभाय  की  नजर
 इतनी  अव्ेज्ञानिक  हो  गई  है  जिसके  बारे  भे  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  हमारे  यहां  एक  रेलवे  का

 पुल  भी  उसे  भी  बन्द  करा  दिया  गया  ।  रेलवे  ने  सोचो  कि  यदि  इस  पुल  को  बन्द  करा  दिया
 जाए.तो  रेलवे  की  एक  बहुत  बडी  कठिनाई  मिट  गत  लाईन  में  जब  पानी  था  तो  समूचे
 उत्तर  बिहार  के  कटिहार  चिले  के  विसानों  ने  रेलवे  लाईन  को  काट  दिया  जिससे  कि  म  हानन्दा
 का  जल  गंगा  नदो  में  बहकर  आ  गया  ।  इस  तरह  जल  की  नि+सी  हो  जाने  से  उस  क्षेत्र  के  किसानों  को
 राहत  मिलती  हमारा  जिला  पूरे  प्रमन्त  का  सबसे  ५िछड़ा  इलाका  बगाल  के  बोडंर  पर॑  स्थित
 जिला  कटिहार  ओर  वहां  तटबंध  तो  बनाया  जाता  है  परन्तु  स्ल्यूसगेट  नहीं  बनाया  जाता  ।
 यह  कितने  दुःख्र  को  बात  ज़िसका  किसानों  को  कोई  लाभ  नही  !  कन्ट्रीसाइड  के  किसान  भी

 बुरी  तरह  परेशान  उन्हें  भी  किसी  तरह  की  फंसिलिटी  नहीं  मिल  पाती  ।  उनके  लिए  भी
 सरकार  ने  किसी  तरह  का  बंदोबस्त  नहीं  किया  ।  पहले  वहाँ  भिट्टी  नदी  में  बहकर  आ  जाती

 वह  भौ  बन्द  हो  गई  |  सरकार  ने  चनल  को  निकालकर  जल  निकासी  व्यवस्था  पर  ध्यान  नटीं
 सरकार  को  चाहिए  था  कि  ऐसी  नालियाँ  बनाई  जातीं  ताकि  विद्युत  शर्त  से  उस

 इलाके  को  पानी  मिल  सके  ओर  किसानों  को  राहृत  और  किसान  अपने  खेतो  को  अच्छी  तर  हृ
 ग्रींच  सके  ।  चौदह  वर्ष  बीतने  के  वाद  भी  और  महातंदा  तटबन्ध  बनने  के  आज  तक

 क्रो.इसका  कोई  लाभ  नहीं  मिल  सका  |  हम  आउसे  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  इतनी  ही
 कठिनाई  भहीं  है  बल्कि  आज  हमारी  अथंव्यबस्था  और  समाज  में  जो  प्रक्रिया  चल  रही  उससे  मटी
 भर  लोग  समृद्ध  हो  रहे  हैं  भोर.उसी  वर्ग  का  आधिपत्य  पंजाब  की  राजनीति  पर  उनी  वर्ग  का
 आधिपत्य  आ॥राज  सम्पूर्ण  देश  को  राजनौति  पर  है  और  उप्ती  वर्ग  का  आधिपत्य  आज  सम्पूर्ण
 निक  जगत  में  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि जब  तक  विकास  की  प्र  क्रिया  में  और  अथंब्य
 वस्था  तथा  समाज  में  जो  प्रक्रिया  चल  रही  उसमें  आमल-चल  परिवतंन  नहीं  होगा  तब  तक  चाहे
 जितने  ऊपर  उठने  का  आप  प्रयास  चाहे  जितना  अधिक  आप  उत्पादन  बढा  लें  और  चाहे  जिसने

 घिक  आप  उद्योग  बढ़ा  आपके  इन  सब  प्रयासों  से  जो  पचास  फीसदी  लोग  आज  कराह  रह चाहिए  fr
 उनको  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हमारी

 बुनियादी दृष्टि यह होनी चाहिए कि जो
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 अयंव्यवस्था  है  और  जो  प्रक्रिया  चल  रही  उसमें  परिवर्तन  होना  चाहिए  औौर  यह  लाभ जो
 गांव  में  रहने  वाले  लोग  जिनको  माँव  में  कम  मजदूरी  मिलती  उनको  मिले  ।  कम  र  जद्दरी  या
 बेरोजगारी  के  चलते  लोग  भागकर  दिल्‍ली  और  हरिय!णा  के  इलाकों  में  जा  रहे  आज
 बिहार  में  गांवों  में  कम  मजदूरी  भिलने  के  कारण  किसानों  को  मजदूर  नहीं  मिलते  हैं  जिसके
 कारण  वहाँ  के  किसानों  को  काफी  कठिनाई  ओर  परेशानी  का  करना  पड़  रहा  दूसरी
 तरफ  लाखों  मजदूर  दिल्‍लो  नगर  में  ओद्योगिक  इकाइयों  में  कम  करते  हैं  इसलिए  कि  उनको

 मजदूरी  कुछ  ज्यादा  मिलती  है  भौर  उससे  वे  अपने  बाल-बच्चों  की  जीविका  का  इंतजाम  कर  लेते
 आपके  माध्यम  से  मैं  एक  निवेदन  यह  भो  करना  चाहता  हूं  कि  आज  तक  जो  हमारी  क्ृृषि

 नोति  है  वह  बन  मह्टीं  सकी  है  ।  अभी  तो  केवल  इसके  लिए  समिति  ही  बन  सकौ  है  ।  मेरा  आपसे
 अनुरोध  है  कि  जो  कृषि  नीति  आपको  बने  वह  ऐसी  हो  जो  ओऔद्योगिक  भा  अर्थात  कृषि
 द्योगिक  नीति  बननी  चाहिए  »  यदि  आप  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  देना  चाहते  परिवर्तन

 आपको  अपने  दृष्टिकोण  में  करना  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अनयाद  ]

 करी  लेइता  अम्वबरो  :  मैं  जानता  हूँ  कि  हमारे  पास  समय  की
 दूमी  मैं  केवल  अपनी  मुख्य  बातें  प्रस्तुत  करूंगा  ।  अरुणाचल  प्रदेश  की  कुल
 भूमि  की  5%  से  भी  कम  ऐसी  भूमि  है  जो  उपजाऊ  ओर  खेती  करने  योग्य
 पहाड़ों  में  रहने  वाले  लोगों  को  खेती  करने  के  लिए  उन्ों  क्षेत्रों  में  रहना  पड़ता  भाग्य
 से  अथवा  दुर्भाग्य  राज्य  में  हर  वर्ष  भारी  वर्षा  होती  इकट्ठा  हुआ  वर्षा  का  जो

 ब्रह्मपुत्र  नदी  की  छोटी  और  बड़ी  उपनदियों  में  मिलता  हर  वर्ष  फसलों  और  उपजाऊ  भूमि  को
 बर्बाद  कर  देता  मैं  सरकार  से  निउेदन  करू  गा  कि  वह  इस  मामले  की  छानबीन  करे
 और  बाढों  को  रोकने  के  लिए  तुरन्त  आवश्यक  कदम  उठाए  ।  राज्य  सरकार  ने  बाढों  कौ  रोकथाम
 के  लिए  हर  वर्ष  कई  उपाए  किए  हैं  किन्तु  भपर्याप्त  वित्तीय  संसाधनों  के  राज्य  सरकार
 +ई  बड़ा  कदम  नहीं  उठा  सकी  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  बाढ़  सुरक्षा  हेतु
 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  वर्ष  1988  अरुणाचल  प्रदेश  में
 बड़ी  भयानक  बाढ़  आई  थी  जिसमें  संकड़ों  लोग  अपने  घरों  से  हाथ  धो  बंठ  सेकड़ों  गांव  बाढ़
 मे  बह  गए  थे  और  हजारों  एकड़  की  खेती  योग्य  जिस  पर  खेती  बाड़ी  हो  रह्दी  पर  भो
 प्रभाव  पड़ा  ।  हमने  केन्द्रीय  सरकार  से  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  घन  की  मांग  किन्तु
 भरुणाचल  प्रदेश  को  जो  घन  उपलब्ध  कराया  गया  वह्‌  इतना  कम  था  कि  हम  ठेकेदारों  को  उनकी  ,

 देय  राशि  का  भी  भुगतान  नहीं  कर  सके  ।  उन्होंने  वाढ  सुरक्षा  काय्यं  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं
 किया  ।  मैं  उम्मीद  करता  हुं  कि  वतंमान  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कदम  उठाएगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पिछले  वक्ता  का  समथंन  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 ब्रह्मपुत्र  नदी  सम्पूर्ण  असम  प्रदेश  से  होकर  बहती  यदि  नदी  का  बहाव  ऊपरी  भ्रप्मम  में  देखा
 जाए  तो  यह  बहुत  डराने  वाला  होता  है  क्‍योंकि  ऊपरी  असम  में  ब्रह्मपृत्र  न  पान

 ता  प्रति  बर्ष  चाय  बागानों  की  सेंकड़ों  एकड़  भूमि  पानी  में  बह  जाती  है  । ऊंचा  होता

 वहाँ  पर  बड़े  पैमामे  पर  बाढ़  सुरक्षा  कार्य  किए  जप्ने  ब्रह्म:त्र  बाढ़  नियन्त्रण

 बोडड  के  कार्य  केवल  ब्रह्मपुत्र  ही  नहीं  अपितु  इसकी  अन्य  उपनदियों  के  सम्बन्ध  में  भी  अत्यन्त

 असन्ताषजनक  हैं  ।
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 लेइता  अम्बरी  |
 अन्त  में  मैंਂ  कहना  चह्िंगा  कि  हमारे  क्षेत्र  में  कॉप्टिक  जौ  मिश्तीटीटाਂ  के  नॉम  से

 जानो  जाती  महत्वपूर्ण  चिकित्सीय  जंड़ी-वूटटिय  में  से  एक  आठवें  देशंके  में  दुसरे  लोग  इंनਂ

 जड़ी  बूर्धियों  को  पहाड़ों  ज॑गलों  जो  5000  फुट  कौ  ऊंचीई  पंर  जाती  कैरके

 असम  के  मैदानों  में  बेचा  करते  यें  किन्‍्युं  अचानक  1977-78  में  इसकी  मीर्किट  गिर  गई  और  इसी
 के  से  उंत  दिनों  हमारी  राज्य  सरकार  ने  गौवें  वासियों  की  ईस  चिकित्धीयं  जंड़ीं-बूटी  को  खेंतो

 बाड़ी  करने  के  लिए  त्रीत्सै।हित  करने  हेंतु  कुछ  पोर्जनाएं  शुरू  की  थीं  ।  अबं  ईर्स  क्षेत्र  में  कई  फोम

 विक्सेर्त  किए  जे  चेके  है  किन्तु  इन॑  उत्पादों  को  बेचने  के  लिए  कोई  ब'जार  नहीं  हैं  अर  हंभारे
 लोग  बंहूत  हंतौत्साहिरत  हैँ  रहें  हैं  ।  हैमें  बताण  गया  हैं  कि  उन  दिंनों  भिश्पीटीटो  जड़ी  बूटियों
 को  जीपीनें  की  निर्योत  किया  जीती  था  ।  मैं  नहीं  जें।नता  कि  जाप॑।नौं  लोग  इंसका  कैसे  प्रयोग  करतें
 ये  |  किप्तु  हैँमें  बताया  गया  हैं  कि  उन्हें  चीन  से  मिश्मीटींटी  तुंलनात्मक  रूप  से  संस्ते  दरीं  पर  मिल

 रहौ  हैं  भौर  उम्होंने  भारत  से  मिश्मीटोटी  घेरींदनो  दैंन्द  कर  दौं  हम  अपने

 संधान  संस्थान  में  इन  चिकित्सीय  जड़ी  बूटि  शं  के  भःरत  में  ही  प्रयोग  पर  अध्ययन  क्‍यों  नहीँ  करे
 सकते  और  क्यों  राज्य  में  जहाँ  पर  वे  उपलब्ध  हैं  जोषधियों  को  फंक्टरियाँ  नहीं  लमा  ख़कते  ?

 हमारी  सरकार  को  यह  मुझ  जापान  के  साथ  भौ  उठाना  चाहित  अगर  वे  वास्तव  में  कहँके  जाप/न
 को  निर्यात्त  कर  रहे  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  क़ि  वें  इसे  मुँह  को  से  लें  शोर

 यह  खुनिश्क्ति  कैरें  कि  उन  गरीब  किंसांनों  कौ  आथिऋ  स्थिक्ति  फिर  से  सुंघधर  जार  ।

 संभपिति  महीरं  :  श्री  सेमेंजीलाल  थींक्य  ।

 कं  रोम  नाईक  :  मैं  एक  बात  पूछनों  चाहृता  है  ।  क्‍या  आपके
 पास  भाजपों  के  सेंदस्थों  की  सूची  है  ?  है

 सभापत्ति  मह्ेदय  :  है  ।

 सी  राजे  मीाईके  :  हैमे।री  धारी  कांग्रेस  दल  के  बींद  आंतों

 सेज्रापोति  महोदर्य  :  यहं  सभापति  की  इच्छा  पर  निर्भर  उन्हें  बोलने  दें  !

 ]
 करो  शभंजी  सींस  दादवे  सभापंति  भारत  एके  कृषि  प्रेक्षेन  दंत

 ऐसा  जयब॑  सरकार  मैं  जध्ष  हम  कालेज  में  पं३ते  तंथ  भी  कितंदिं  में  लिखा  था  कि

 ]

 भारतीय  कृषि  मानसून  पर  हीं  आधारित  है  ।

 ]

 वह  स्थिति  भाज  भी  मोजूद  है  ।

 धारत  सरकार  ने  पिछले  49  सलि  मैं  देहात  में  एग्रीकल्चर  को  उत्सांहिते  करने  के  लिए
 कोई  इरिगेशन  के  साधन  मुहैया  नहीं  कराए  जिससे  की  स्थिति  बंदखंती  ।  देरअसले  सस्थसि  यह  है
 कि  इसके  लिए  ज्यादा  ग्रबृस्तों  की  भोवश्यकया  जितने  स्पेशल  एफंटर्श  किए  जायेंगे  उतना  हौ
 नीचे  का  सब  सॉयल  वाटर  टयूबवेल  के  माध्यम  से  ऊपर  आयेगा  और  हकारे  किसान
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 ख  शहाल  मैं  राजस्थान  के  बारे  में  खास  तोर  पर  अर्ज  करना  चाहंगा  ।  राजस्थान  में  किसान
 भी  प्यास्त  वक्कं  का  पशु  भी  प्याक्षा  है  ओर  वहां  का  खेत  भो  प्यासा  पिछले  40  साल  में

 वह  को  खस्करार  ने  कोई  देखा  प्रयकस  नड्ढीं  किया  जिखसे  वक्क॑  को  प्यास  बुझे  ।  अफ्रण  मैं  इस
 सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उसे  इस  मामले  में  स्पंशल  प्रयत्न  करने  चाहिए  और
 उस  स्पेशल  क्रयल्कों  के  तहत  एक्सप्लोरेटरी  टबकक्‍वल  एक्सपंस्मिंट  के  तरीके  पर  सस्कार  को

 खदवाने  चाहिए  ।  400-500  या  ;000  फुट  पर  जहां  पानी  «ज्रे  वहां  फनी  को  मुहैणा  करा
 उसको  टंस्ट  करा  कर  कि  कह  खेतो  के  उपकोगी  है  या  किसानों  को  उस्रके  नतीजे  से

 भवशह्ष  कराना  चाहिये  क्षाकि  किस्लान  खेती  को  उत्साहित  कर  सके  ।  इसल्स  केन्द्र  सरकार  से

 चूंकि  राजह्यकता  सरकार  के  पास  इतने  साक्षर  नहीं  हैं  कि  इस  प्रकार  के  एक्सपररिमेंटल

 टयूबक्ल  लबाः  में  रूरकार  स्रे  अन्तुरोध  करत्त  हूं  कि  इस  प्रकार  के  टयबरकल  बहु  वह
 लगाए  ।

 राजस्थान  की  जमीन  चूंकि  बहुत  बूढ़ीवालौ  जमीन  उसमें  कनवेंसी  लॉसोज  पानौ  के

 ज्यादा  हो  जाते  हैं  इसलिए  जरूरी  है  कि  वहां  पर  स्प्रीकल  सेट  लगे  या  अंडर  ग्राउण्ड  पानी  बिछा
 कर  उस  पानी  को  ले  जाया  जाए  ताकि  एक  जगह  रे  दूसरी  जगह  ख्लेत  में  पानी  जो  बेकार
 घला  जाता  है  और  जमीन  खराब  होती  वह  भी  न  हो  और  पानी  का  पूरा-पूरा  उपयोग

 हो  सके  ।

 इसके  अलावा  हम  देख  रहे  हैं  कि  पिछले  5-7  साल  मे  पानी  का  लंवल  बहुत  नीचे  जा

 रहा  वह  हर  साल  10-15  फीट  नौचे  जा  रहा  उसको  ठीक  करने  के  लिए  आप  कोई
 कदम  उठायें  |  मेरा  जिला  जहां  से  में  चुनकर  आया  अलवर  वह  आपके  हरियाणा  के  बाड्डर  से

 ४४  3 लगा  हुआ  द्वरियाणा  के  बाड्डर  पर  नहरें  दौड़तौ  हैं  ओर  हमारे  इलाके  में  नहरें  ही  नहीं  है  ।
 मैं  सग्कार  से  प्रार्थना  करता  हंं  कि  भारत  का  हरियाणा  जेसा  अंग  दै  वेसे  द्वी  राजस्थान  है  ।  इस
 प्रसार  कौ  व्यवस्था  की  जाये  कि  जो  नहरें  पास  से  गुजरती  अगर  उन  नहूरों  में  पानी  इतना

 न  हो  कि  हमारे  खेतों  को  केनाल  दरिगेशन  से  पानौ  मुहैया  कराया  जा  सके  तो  उन  नहरों  को

 राजस्थानਂ  में  मोड़कर  खारा  पानो  कहां  छोड़  दिया  जाये  ताकि  वाटर  लंबल  जो  नीचे  जा  रहा

 वह  नीचे  जाने  से  रूक  जाये  और  हम  अपने  टयबवैल  से  और  कुएं  से  पानी  अपने  इरिगेशन  के  लिए
 ल॑

 इसके  बल्याया  बहुध  सर  जयद  हमारे  अब्वर  ओर  भरतपुर  बिलों  में  प्रावत्षम  सॉयल

 मिट्टी  खारी  हो  गई  है  ओर  उछमें  द्ारापन  है  कोर  उसमें  सोडाइज  इसके  लिए  मैंने  आपकी

 वाषिक  में  पढ़ा  है  कि  दृरियाणा  बिद्धार  में  और  उत्तर  प्रदेश  में  सरकार  ने  ऐसी  योजदा

 चलामी  है  जिससे  इस  प्रकार  की  जमीन  यो  खराब  हो  मई  सर  हो  यई  बंजर  पड़ी  जिन

 में  कुछ  पंदा  नहीं  होल  उस  जमीन  को  सरकार  प्रकार  से  ट्रीठ  करती  जिससे  वह  जभोन

 कब  जातों  में  अकपडे  प्राबंका  करना  चाहता  हूं  कि
 राजस्थान  को  भी  जब  छीन  छूटेट स  की

 लिस्ट  में  ज्ञाफिलि  किया  जाये  जिससे  राजस्वानवासियों  को  लाभ  हो  सके  ।

 राजस्थान  में  बड़े  बांघों  की  कोई सभायति  सरकार  ने  बहुत  बड़े-बड़े  बांघ  बनाए  हैं
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 लात

 गुंजाइश  ही  नट्टीं  मेरे  इल'के  में  इस
 तरह  कौ  छोटी-छोटी  पहाड़ियों  के  बीच  बहुत  छोटा  घन

 लगाने  से  2?  ल  लाख  लगाने  से  छोटे-छोटे  बांध  बन  संकते  हैं  जिससे  नीचे  का  स्ब-सॉयल
 वाटर  भी  ऊपर  आएगा  और  केनाल  इरिगेशम  भी  थोड़ा  बहुत  हो  इसलिए  सरकार

 हमारी  राजस्थान  सरकार  की  यह  सहायता  करे  ।  कि  इस  प्र+र  क  बांध  बनाने  में  हमारी
 राजस्थार  सरकार  सफल  हो  सके  ।

 इसके  अलाबा  जो  किसानों  के  बहत  महत्व  वह  समय  पर  कम  मिलते  हैं

 इसलिए  समय  पर  दिलाने  की  कोशिश  की  जाथ  भौर  इसके  अलादा  एक  खास  बात  मैं  ओर  भी

 बहना  चाहता  हूं  कि  जबसे  शंकर  बीज  मिले  उसकी  क्वालिटी  खाने  में  उतना  स्वाद  नहीं

 रहता  ।  हमारे  इलाके  में  दो  गांव  ऐसे  झखराना  और  जहां  का  बाजार  इतना  प्रसिद्ध
 था  कि  सारे  राजस्थान  और  हरियाणा  में  बीज  के  लिए  लोग  ले  जाया  करते  जिसकी  एवरेज
 प्रोडक्शन  भी  ज्यादा  होती  थी  और  शुरू  शुरू  में  जिस  वक्‍त  पबायत  सभितियां  सारे

 राजस्थान  में  उस  इलाके  का  बाजरा  जाया  करता  था  ।  अब  लोग  केवल  शंकर  बीजों  पर  आश्रित

 हो  रहे  हैं  जिससे  बाजरे  कौ  क्त्रालिटी  गिरी  है  और  उततमें  वह  स्वाद  भी  नहीं  रहता  ।  मैं  सरकार
 से  यह  भी  प्रार्थना  करूंगा  कि  बीज  एक  प्रकार  से  लुप्त  हो  गया  रिबाइज  करने  के  उसको

 दोवारा  से  प्रचारित  क>के  इस्तेमाल  करने  की  व्यवस्था  वी

 इसके  अलावा  आज  नई-नई  बीमारियां  फंल  रटो  उसके  लिए  सरकार  कौटनाशक
 दवाइयां  मुहैया  जरूर  कराती  है  लेकिन  अब  दवाइय्यं  बिल्कुल  इनइफंक्टिव  हो  गई  बाहर  से
 जो  बीज  मंगाया  जाता  उसके  साथ  जिसको  हन  बीडस  बोलते  वह  इतनी  ज्या
 आती  कुछ  बीमारियां  भी  उसके  साथ  आ  रही  हैं  इसलिए  जो  भी  प्लाण्ट्स  हों  या  बीज  हों
 जो  बाहर  से  आते  हैं  उनकी  भली  प्रकार  से  कवर  टाइन  तरीक  से  जाँच  कराई  जाए  ठःकि  बाहर
 की  बीमारियाँ  और  ७  रपतवार  हिन्दुस्तान  में  नहीं  आ  पायें  ।

 इसके  अलावा  मैं  राजस्थान  की  तरफ  से  इस  सरकार  को  तवज्जह  एक  विशेष  समस्या  की
 तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  राजस्थान  की  तरफ  से  बोलते  हुए  मैं  करना  चाद्ट्ता  हूं  कि  केन्द्र
 जो  भी  सहायता  देता  गाडगिल  फामू  ले  के  तहत  देता  !  968  में  यह  फामू  ला  जारी  हुआ  ।
 था  ।  इसके  मुताबिक  पोपुलेशन  के  आध,र  पर  (0  परसेन्‍्ट  संण्ट्रल  साधनों  का  स्टेट्स  को  दिया
 जाता  पोपुलेशन  के  आधार  पर  10  परसेण्ट  पर  कंपिटा  इनकम  के  हिसाब  से  टैक्स  एफर्ट  का
 10  मेजर  इरीगेशन  भर  पावर  प्रोजेबट्स  का  10  परसेण्ट  और  स्पेशल  प्राब्लम्स  का  10

 इस  प्रकार  से  यहाँ  से  साधन  केन्द्र  मुहैया  कराता  स्टेट  गवनंमेण्ट्स  को  ।  इसमें  1978
 में  संशोधन  हुआ  भोर  मेजर  वक्‍स  और  पावर  प्रोजेक्ट्स  जिन  सरकारों  ने  हाथ  में  लिये  हुए  थे
 उनको  डिलौट  कर  दिया  कंपिटा  इनकम  का  10  परसेण्ट  वेटेज  बढ़ाकर  20  परसेण्ट  कर
 दिया  गया  ।  इससे  स्थिति  यह  हुई  है  कि  जो  पुअरर  स्टेट्स  जिनमें  राजस्थान  खासकर  पुअरर
 स्टेट  की  गिनतो  मे  गाता  उसका  ज्यादा  नुकसान  हुआ  है  मौर  उसका  कारण  यह  है  कि  राज
 स्थान  की  ज्योग्राफिकली  स्थिति  बहुत  ही  विचित्र  वहाँ  पर  पहाड़  रेगिस्तान  वहां  पर
 ज्यादा  एफटस  द्वोने  सरकार  को  ज्यादा  पैसा  देना  चाहिए  ।  राजस्थान  में  हिन्दुस्तान  की
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 3, पोपुलेशन  का  4  परसेण्ट  है  जबकि  एरिया  .]  परसेण्ट  ;

 कन्सीडर  नहीं  किया  जाता  तब  तक  राजस्थान  को  पूरी  सहायता  यहां  से  नहीं  मिल  सकती  ।  जिस
 एरिया  का  सरकार  विकास  करवाना  चाहती  उसके  लिए  जरूरौ  है  कि  उस  एरिया  को  भी  इस

 तो  जब  तक

 कंस  डरेशन  में  लिया  इसको  भो  वेटेज  जितना  एरिया  बड़ा  उसके
 विकास  के  उसी  प्रकार  से  ज्यादा  स'धन  मुहैया  करवाया  जाना  चाहिए  ।  राजस्थान  में
 घम्बल  राजस्थान  माही  ओर  दूसरे  प्रौजेक्ट्स  हाथ  में  लिए  जिनके  लिए  राज्य
 सरकार  न  काफी  अपनी  तरफ  से  पैसा  भी  लगाया  है  लेकिन  उसका  लाभ  राजस्थान  में  इश्लिए
 नहीं  मिला  कि  1968  में  जो  पावर  प्रोजेक्ट्स  और  बड़  इरीगेशन  प्रोजेक्ट्स  हाथ  में  लिए  वह
 वेटेज  के  हिसाब  से  उसमें  से निकाल  दिए  गए  और  राजस्थान  जिसको  फर्स्ट  प्लान  में  6.8  परसेण्ट
 केन्द्रीय  सहायता  का  हिस्सा  मिलता  अब  छठी  योजता  में  जाकर  वह  फेबल  5  परसेण्ट  मिलता

 राजस्थान  जो  गरौबौ  के  हिसाब  से  18  स्टेट्स  में  पन्द्रहवें  नम्बर  पर  स्टेण्ड  करता  है
 2.00  भ०  प०
 उसको  ज्यादा  केन्‍्द्रीथ  सहायता  की  आवश्यकता  लेकिन  केन्द्र  कौ  सहायता  हमको  नहीं  मिल

 रही  है  |  हमारो  जो  खुट  की  एफर्ट  राजस्थान  सरकार  अपने  संसाधन  इकट्ठे  करने  के  लिए
 प्रयास  कर  रह्दी  पहली  योजना  में  प्रतिशत  9.8  प्रतिशत  था  और  छठो  योजमा  में  यह्‌  प्रतिशत
 जाकर  69.9  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  हम  अपने  तरीके  से  संसाधन  इकट्ठ  करने  में  प्री  कोशिश  कर

 रहे  इसके  बावजूद  भी  हमारा  हिस्सा  एक  प्रकार  से  कम  हो  रहा  है  और  राजस्थान  का  जो
 डेबलपमेटे  का  एफटं  उसको  पूरा  नुकसान  हो  रहा  मैं  सरकार  से  अनु रोध  करूंगा  कि  क्षेत्र
 के  मामले  को  ज्यादा  महत्व  देकर  इस  मामले  को  लिया  जाए  ।  इससे  पृव॑  जो  हमारे  मुख्य  मन्त्री  थे
 श्री  जोशी  और  श्रौ  माथु  इन्होंने  इस  मामले  में  प्रयास  किया  लेकिन  उस  वक्‍त  की  सरकार
 ने  उनकी  बात  नहीं  सुनी  ।  अब  हमारे  नए  मुख्यमन्त्री  श्री  भरोंसिह्‌  शेखावत  जी  बने  उन्होंने

 मुख्यमन्त्री  पद  की  शपथ  लेते  ही  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  यहां  के  संसाधनों
 के

 डिवाइड  करने  का  जो  तरीका  सरकार  ने  अपना  रखा  उसको  रिवाइज  किया  जाए  +  उसमें
 खासतोर  से  एरिया  को  महत्व  दिया  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सभापति  केन्द्रीय
 सरकार  से  यह  अनुरोध  कहूगा  कि  गाडगिल  फामूले  में  सशोधन  कर  क्षेत्रफल  को  महत्व  दिया

 जाए  ।

 मे इसके  अलावा  किसान  की  आमदनी  खेतौ  के  अलावा  बढ़ना  भी  जरूरो  इसके  लिए  उसने

 परम्परागत  तरीके  से  अपने  यहां  एनिमल  हसबंण्ड्री  को  अपना  रखा  एनिमल  इसबंड्रौ  में  वह
 अपने  तरौके  के  पशुओं  को  रखता  जोकि  इकोनोमिल  नही  मैं  सरकार  से  प्रा्थंता  करूंगा  कि

 नए  तरीके  के  क्रासब्रीड  एनिमल  उनको  दिए  ताकि  वे  अपनी  आमदनौ  को  बढ़ा  सके  ।  जिस
 प्रकार  भादमियों  को  डाक्टरों  की  जरूरत  होती  उसौ  प्रकार  से  जानवरों  के  लिए  बटरनरी

 हास्पिटल्स  खोले  जायें  ताकि  उनके  पशु  जब  बीमार  हों  तो  उनको  सुविधा  मिल  सके  ।  मेरे  इलाके
 में  ग्रम  झकराना  में  बकरियां  इतनी  प्रसिद्ध  है  कि  पिछले  तीन-चार  सालों  से  लगातार  जो

 इण्डिया  लैवल  के  कम्पीटीशन  होते  उनमें  वे  बकरियां  पहल-दरुप्रे-तीसरे  स्थान  पर  उर्सा  गांव

 की  आती  वहां  की  बकरियां  छः-सात-आठ  किलो  तक  एक  दिल  में  दूध  देती  यह  कम्पीटीशन
 में  बैठ  कर  देखा  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  इत  तरह  के  गावों

 *
 बारे  में  रिसच्॑
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 रामजो  लाल  यादव  ]
 करें  और  इस  तरह  के  पशुओं  को  दूसरी  जगद्दों  पर  भेज  कर  दूसरे  लोगों  को  भो  लाभ

 अंत  में  मैं  अ।पको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मेरी  बात  को  ध्यान  से  सुन  ।  मैं  अपना

 स्थान  ग्रहण  करता हूं  ।

 ]

 कली  राम  नाईक  :  मैं  आपसे  फिर  निवेदन  करूंगा  क्योंकि  भाजपा
 के  सदस्य  नहीं  बुलाए

 था  रहे

 सभाफत्ि  सहोदब  :  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  वे  कभी  भी  नहीं  बुल्मए  जाएंगे  ।

 क्रो  रास  माईक  :  पहल  ही  परम्परा  बनी  हुई  है  |

 सभापति  महोदय  :  नहीं  ।  इसे  एक  विशेष  तरीके  से  क्रमबद्ध  किया  जाना  चाहिए  और
 परम्परा  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अब  श्री  ए०  के०  राय  बोलेंगे  ।

 आगे  ए०  के०  राब  :  रूभापति  कृषि  के  बारे  में  फर्बा  करते  हम
 यह  बृणंत्मा  भूल  रहे  हैं  कि  उकंस्क  के  कृषि  +्ऋजय  का  ही  एक  हिस्सा  है  जो  पहले  पंद्रोजिय्म
 ओर  स्सक्यमण  मंऋालय  का  हिस्सा  हुआ  करता  था  ।

 जब  मैने  कई  सदस्यों  के  भाषण  उनमें  से  किसौं  ने  कम  से  कम  उत  सदस्यों  ने

 जिन्हें  मैं  सुन  हमारे  देश  में  उबं रक  को  समस्या  को  लिया  ।  आदर  जानत  है  +  कृषि  क
 लिए  तौन  नौजें  अति  महत्वपूर्ण  भूमि  प्रबन्ध  जिसमें  भूमि  सुधार  तथा  अन्य  बातें
 आती  ्ि  ॥

 कल  क्रबन्ध  ।  इसका  बब  है  तिचाई  और  अन्य  जल  संरक्षण  प्रकिकाएं  ।

 निवेश  प्रबन्ध  जिसका  अर्थ  है  अच्छी  किस्म  के  बौजों  का  उचित  चयन
 ओर  उचित  प्रयोग  जिससे  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 हम  कुछ  भी  आज  भी  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  मुख्य  आधार  कृषि  इससे  कल

 राष्ट्रीय  भाव  का  30  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  होता  इस  समय  हमने  करोंब  .75  मिल्चियन  टन
 अनाज  का  उत्पादन  किया  आठवीं  पंचव्षी य  योजना  के  अन्त  तक  यदि  हम  वतंभान  उत्पादन
 दर  रखना  चाहते  हैं  तो  हमें  लगभग  206  मिलियन  टन  अनाज  का  उत्पादन  करना  होगा  और
 2000  ईसवी  तक  लगभग  222  मिलियन  टन  अनाज  का  उत्पादन  करना  वह  अतिरिक्त
 अनाज  कहाँ  से  आएगा  क्योंकि  उस  सीमा  तक  हम  खेतों  योग्य  भूमि  को  बढ़ा  नहीं  सकते  ?  हमने
 पहले  ही  उसका  उपयोग  कर  लिया  है  इसका  अथ  हमें  श्रम-प्रधान  कृषि  अपनानी  भाहिए
 जिसका  अर्थ  कृषि  निवेश  में  और  उवंरक  मुख्य  हम  जानते  हैँ  कि
 एक  टन  पोषक  उवंरक  दस  टन  अनाज  उत्पन्न  कर  सकता  है  ,  इसका  अर्थ  हैं  यदि  हम  30  मिलियन
 टन  और  अधिक  अनाज  उत्पादित  करना  चाहते  है  तो  हमें  3  मिलियन  टन  के  पोषक  तत्त्वों  की
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 क्षमता  उत्थन्न  करनौ  और  तीन  मिलियन  पोषक  तत्त्वों  का  अर्थ  है  आठवीं  परचवर्षीय
 योजना  में  10,000  करोड़  रुपयों

 से  भो  अधिक  का  शव

 जैसा  हमने  देखा  है  और  विशेषज्ञों  ने  गणना  की  है--मैं  क॒छ  समय  ल्‌  क्‍योंकि  पूरे  बजट
 में  से  मैने  यही  एक  वि्यय  विचार-विमश  के  लिए  लिया  है--आज  नाइट्रोजन  उवंरक  के  लिए

 हमारो  क्षमता  ४]  मिलियन  टन  के  लगभग  है  और  फोस्फोरस  उवं  रक  के  लिए  यह  2.7  मिलियन
 टन  यदि  हम  इसका  जोड़  करें  तो  यहू  10.8  मिलियन  टन  बन  जता  उवंरक  उत्पादन  की
 बतंभान  की  वतंभान  प्रक्रिया  से  आठवीं  पंचवर्णीप  योजना  मे  प्रवेश  करने  से  पूर्व  हमारी  उत्पादन
 क्षमता  11.8  मिलियन  टम  होगी  ।  लेकिन  हमें  16.5  मिलियन  ढन  क्षमता  की  आवश्यकता  होगी  ।
 जिसका  मतलब  यह  है  कि  हमें  तीर  से  चार  मिलियन  टन  को  अतिरिक्‍त  उत्पदन  क्षमता  प्राप्त  करनी
 होगी  जिसका  मैंने  पहले  अनुमान  लगाया  है  ,  इतनी  क्षमता  कहां  से  आएगी  ?  हम  किस  तरह  उस
 क्षमता  कोड्ठप्राप्त  कर  सकंगे  ?  एक  रास्ता  यह  है  कि  नए  संयंत्र  स्‍्यापित  किए  जाएं  !  करना  ही
 द्वोगा  ।  मैं  इसका  दिरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  दूसरा  रास्ता  यह  कि  हमें  संथंत्रों  के  क्षमता  उपयोग
 को  बढाना  हमें  अपन  सर्भी  भौजदा  सयंत्रो  को  पुनः  चालू  करना  चाहिए  ।  मेरा  यह
 सुनाव  है  कि  सभी  रुग्ग  उत्ृरक  एककों  को  अर्थ  मं  बताते  के  लिए  कोई  करार्थ  नीति  एवं  विस्तृत
 योजना  नये  मन्त्रालय  द्वारा  तेयार  की  जानौ  चाहिये  |  इसके  लिए  मैं  मन्त्रालय  पर  दो  कम्पनियों
 एफ०  सी०  आई०  एवं  एच०  एफ०  सी»  जोकि  «ग्ण  उवरक  एकक  हैं  के  बारे  में  बल  देना

 च।हूंगा  ।  इस  मन्त्रालय  को  एक  विस्तुत  योजना  तेयार  करनी  चाहिये  कि  किस  तरह  इन  संयत्रों
 को  चालू  किया  जाए  तथा  किस  तरह  संयंत्रें  को  बनाया  हमें  इन  सभो

 पहलुओं  पर  गम्भी  रतापूर्वक  विचार  करना  होगा  ।  ए०  एफ०  सौ०  के  अन्तगंत

 और  ।]  एवं  Il!  आदि  कारखाने  हैं  और  एफ०  मौ०  आई०  के  अम्तगंत

 रामगु  दम  ओर  तालचेर  आदि  कारखाने  ये  सभी  रग्ण  हैं  तथा  घाटे  में  चल

 रहे  यदि  हम  इसकी  तहू  में  जाएं  तो  हम  प'एंगे  कि  कमंचारियों  का  इसमें  कोई  दोष
 नह

 लोग  हमेशा  कहते  हैं  कि  वहां  पर  कार्य  करने  की  परिस्थितियां  नहीं  हैं  ' लेकिन  यदि  हम  मामले  को

 गहराई  में  जाएं  तो  यह  पाएंगे  कि  कमंचारियों  का  कोई  दोण  नहीं  है  बल्कि  इसके  डिजाइन  में  दोण

 है  तथा  बेमेल  उपकरणों  के  का  रण  घाटा  हो  रहा  है  ।

 मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  यदि  एच  ०  एफ०  सौ०  पर  छह  सौ  करोड़  रुपये  ब्यय  किए  जाएं
 तो  इसकी  सभी  कम्पनियां  दो  वर्ष  के  अन्दर  अर्थक्षम  हो  जाएंगी  और  हम  दो  सौ  करोड़  रुपये

 प्रतिवर्ण  के  लगातार  चले  ला  रहे  घाटे  से  बच  जाएंगे  ।

 उभी  तरह  हमे  एफ०सौ०आई०  एककों  के  लिए  भी  समयानुसार  बच॑  करना  होगा  ।

 हरणस्वरूप  सिंदरी  का  पूरा  अमोनियम  सल्फेट  संयंत्र  बेकार  इसमें  और  अमोनियम  नाइट्रेट
 के  सयत्र  में  दूसरे  सुधारों  के  लिए  50७  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है  ।  ये  पुनः  धिंदरी  कार«।ने

 को  खाभकारी  कम्पनियों  में  स्थान  देंगे  ।

 उसौ  तरह  रामगुंडम  संयंत्र  ताप  संयंत्र  के  अभाव  में  बेकार  पड़ा  पहले  से  ही  4

 मेगावाट  का  रक्षित  विद्य  त  स्रंयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  यदि  वह  समय  पर  स्थापित  कर

 दिया  जाता  है  तो  रामगुंडम  संयंत्र  भी  घाटे  के  दोर  से  निकल
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 एज्के०  .

 गोर  «पुर  क्षेत्र  में  स्थित  संयंत्र  सबसे  पुराना  यह  पहले  लाभ  दे  रह्दा  इसके  20

 बषं  पूरे  हो  चुके  हे  ।  गोर  पुर  संयंत्र  को  लाभकःरो  बनाने  के  लिए  इसके  पूर्णतया  क्वीनीकरण

 की  आवश्टकता  इस  प्रकार  यदि  प्रत्येक  संयंत्र  की  जांच  हो  और  उतज्ित  कारंवाई  कौ

 जाए  तो  हम  सभी  उववंक  सम्रंत्रों  को  चालू  कर  स+ते  है  ओर  उनसे  भरपूर  लाभ  भ्राप्त

 किया  जा  सकता  है  !

 हमने  हल्दिया  संयंत्र  पर  कई  बार  चर्चा  कौ  हल्दिया  सयंत्र  पर  विस्तार  से  गौर

 कर  तो  आप ॑  पाएंगे  कि  पूरा  संयंत्र  ही  पुराना  हो  गया  है  क्योंकि  इस  ।  ईन्धन  तेल्ल  संयंत्र  काम

 नहीं  करता  है  ।  क्‍यों  ?  चूंकि  उचित  आवसीजन  करम्भ्र  सर  नहीं  इसमें  समय  पर  20  करोड़
 रुपए  खर्च  करने  की  आवश्यकता  थी  जो  नहीं  किया  गया  ।  इसलिए  अमोनिया  का  भी  उत्पादन

 सेहीं  किया  जा  सको  और  इसी  प्रक्रिया  में  प्रा  संयंत्र  बन्द  हो  गया  और  अब  यह  बेकार  पड़ा  है  ।

 इसीलिए  पी०डी  ०आई०एल०  ने  अमोसिया  यूरिया  संयंत्र  और  मेथोनोल  संयंत्र  को  फिर  से

 बालू  करने  और  लाभकारी  बनाने  के  लिए  एक  227  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  एक  विस्तृत
 प्रस्ताव  मंत्रालय  को  भेजा  था  ।

 नाइट्रो  फास्फेट  विभाग  में  लगभग  100  कगोड़  रुपये  की  आवश्यकत्ना  एफ०ई०डी  ०भो०

 ने  एक  प्रस्ताव  भेजा  यदि  वह  स्वीकार  कर  लिया  जात्ता  है  तो  वह  ब्रंयत्र  भी  चालू  हो
 लेकिन  उर्वरक  उद्योग  के  स!ब  समस्या  यह  है  कि  सही  निर्णय  लेने  में  इतना  अधिक

 समय  लग  जाता  है  कि  संबंत्र  द्वी  बेक+र  हो  जाता  है  ओर  त़ब  वे  का  शुरू  करते  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  यह  प्रस्ताव  है  कि  नये  सुंयमों  परू  व्यय  करने  कगे  बजाय  रूम्य  रूकत्रों  को  नः  चालू
 किया  जम्मू  जिससे  उतकी  कअमता  का  अधकतम  टो  सके  ताकि  आठवीं  पंक्‍क्डीयथ  योजना

 के  दोरान  खाद्य  आरयूर्ति  को  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तीन  से  चार  सिशियब  टन  उवरक  की
 व्यवस्था  कौ  जा  सके  ।  एम  ०सौ०आई०  कम  से  कम  पांच  लाख  टन  अछिक  नाइट्रोजन  दे  सकता  है
 लो  कि  मशोती  गड़बाड़यों  के  कारण  नहों  प्राप्त  हो  रहः  है  चूंकि  हसको  क्षमता  का  37  प्रतिशत
 उपयोग  ही  किया  जा  रहा  एच०एफ०सी०  भौ  चार  लाख  टन  अधिक  ठवं रक  दे  सकता  है  जिस
 के  लिए  कुछ  भौ  खर्च  करना  नहीं  पड़ेगा  ।  वह  भौ  आपको  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  चूंकि  इसकौ  25
 प्रतिशत  क्षमता  का  ह्वौ  उपयोग  हो  रहा  है  ।

 मेरा  ठोस  सुझाव  यह  है  कि  नयी  परियोजना  को  शुरू  करने  को  बजाय  यद्दि  पुरानी
 योजनाओं  और  रूग्ण  जिससे  इसको  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  प्रभावित  हो  रहा  की
 क्षमता  का  विस्तार  करना  होमा  जोकि  सस्ता  और  आसान  भी  यदि  आप  नई  परियोजना  को

 शुरू  करना  चाहते  हैं  तौ  इसके  लिए  भूमि  अधिग्रहण  कौ  आवश्यकता  होगी  भौर  इसमें  और  भी

 बहुत  सारी  पेचीदगियां  हैं  ।  आप  वह  भी  कर  सकते  हैं  और  हम  आपको  ऐसा  करने  से  रोक  नहीं
 रहे  दुर्गापुर  और  हल्दिया  में  जमीन  पहले  से  ही  बुनियादी  सुविधाएं  भौ
 उपलब्ध  मश्यीनें  भी  केवल  उन्हें  सही  करने  की  आवश्यकता  उचित  देखरेद्व  तथा
 वारो  जो  उन्हें  सोंपी  गई  द्वे  उप्तके  प्रति  उत्त  रदायी  द्वोने  की  आवश्यकद्धा

 मैं  भी  यही  सुझाव  देना  हमारे  पास  भी  अपने  अमुस्ंघान  संगठन  हैं  जैसे
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 पी०डी०आई०एल०»  प्लानिंग  एण्ड  डिवलपमेंट  डिविजन  ऑफ  इण्डिया  जिसे  अब  प्रोजेक्ट  एण्ड
 डिवल्लप्रमेंट  डिविजब  ऑफ  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ओर  एफ०ई०डो०ओ०  ।  उन्होंने
 बहुत  विशेषकृह्म  विकसित  की  भ्र  प  उनमें  विश्वास  करे  ओर  प्रत्येक  सयंत्र  को  एक  अन  संशान
 शस्थान  को  सौंप  यवि  वे  असफ्ल  होते  है  तो  आप  उन्हें  उन्हें  उसके  लिए  जिम्मेदार

 ठहराएं  और  उतल्ब  अधिक्रारियों  को  किसी  भो  तरह  की  लापरवाही  के  लिए  पद्ध  से  हटा  दें  ।  भौर
 कक्प  उन्हें  और  जेसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और  विदेशी  शक्त्यों
 के  उप-ठेकेदार  नहीं  बनने  दें  । आप  अपने  विल्लेषज्ञों  का  उपयोग  मात्र  अनुबन्ध  के  आघार  पर  कर

 रहे  हैं  ।  बाते  एक  वस्तु  का  निर्माण  करते  हैं  और  चले  जाते  लेकिन  उसके  बाद  वहु
 काम  करना  बन्द  कर  देता  तव  आप  किसी  को  भी  नहीं  पकड़  सकते  हैं  और  आप  कठिताई  में
 पड़  जाते  हैं  क्योंकि  एक  भाग  एक  कम्पनी  के  द्वारा  कनाया  है  और  दूसरा  भाग  किसी  भ्रन्‍्य
 करुझनो  के  दास  ।  जिससे  कि  हम  किसी  एक  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहरा  सकते  हैं  जैसाकि  रामगंडम
 और  हल्दिया  के  मामले  में  हुआ  इसलिये  हम'रा  यह  अनुगोध  है  कि  पहले  आप  एक  ठोस
 प्रस्ताघ  उन  रूग्ण  छककों  के  सधार  के  लिए  तंयार  आप  कुछ  को  पी०डी०

 भाई०एल०  एवं  एफ०ई०डी०भो०  ज॑ंसी  श्गोष्ठ  संस्थाओं  को  सौंप  दें  ।  उन्हें  आप  पुरुद्धार  की  पूरी
 जिम्मेकरो  सोंप  द  ।  वे  हाल्डो  टोचे  या  लरगी  जंसौ  किसी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति
 प्रतप्त  फर्मों  को  श्रहायता  ले  सकते  लेकिन  इस  स्थिति  में  जिम्मव।री  उन्हीं  कौ  होगी  ।
 करणों  के  उनको  परख  एवं  स्थापना  इन  सबके  लिए  शोध  संस्थान  उत्त  रदायी  होगा  ।  अत

 उन्हें  यह्‌  कार्य  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  जाए  ।

 टूसरौ  बात  जिसका  मैं  जिक्र  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  आय  श्षाठतरीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  तीन  नेप्था-आधारित  संतों  की  स्थापना  करने  जा  रहे  आआप्रको  उनमें  स्रे

 एक  नेप्था  सयंत्र  सिंदरौी  में  स्थापित  करना  चाहिए  चू  कि  सिंदरी  संयंत्र  बहुत  पुराना  हो  गया  है  ।
 मैं  सम  तः  हूं

 कि  आपके  पास  यह  प्रस्ताव  पहुंच  चुका  है  ।  उसी  श्वरह  एक  नेप्था  संयंत्र  य्रो  रख३र
 स्थापित  किया  जाना  चाहिए  चू  कि  वहू  भी  वीस  वर्षों  से  अधिक  कार्य  करने  के  कारण  पुराना  पड़
 गया  एक  अन्य  नेप्या  संयंत्र  यदि  स्थापित  नहीं  किया  जाता  है  तो  दुर्गापुर  भोर  बरोनी  जिसकौ
 टतंमान  क्षमता  600  टन  प्रतिदिन  को  बढ़ाया  जाता  चाहिए  ।

 इस  प्रकार  कम  खर्च  करके  और  अपने  विशेषज्ञों  का  उपयोग  कर  आप  इसका  विकास  कर

 सकते  मैं  इसमें  द्रिश्वास  कस्ता  हूं  क्योंकि  उवंरक  उत्पादन  तकनौक  का  विकास  हमारी  पहुंच
 के  अन्दर  उसके  लिए  हमें  हालैश  बा  इंग्लैंड  या  अप्तरोका  था  इटसी  से  संपक॑  करने  की
 आवश्यवता  नहीं  हमें  इटली  के  संपकं  को  विकसित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  अपने
 विशेषज्ञों  से  सम्पकं  कर  सकते  हैं  ओर  उनसे  सलाह  ले  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोबय  :  आप  अपनी  बात  अब  समाप्त

 थी  ए०  के०  हाय  :  मैं  दो  घ्रिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  मैं  कुछ

 सुझाव  द्रेना  चाह्ृता  हूं  ।

 मैं  इस  सिद्धांत  को  नहीं  मानता  कि  सुन्दर  होता  है  और  बड़ा  खराबਂ  -  यदि

 यह  दूसरे  मामलों  में  छायू  बढ़ीं  भौ  द्वोदा  हो  फिर  श्री  मह  कम  से  कम  उबंरक  के  मामख़े  में  सत्य
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 ए०के०

 उर्वरक  सथंत्रों  को  किस  कच्चे  माल  की  जरूरत  पड़ती  है  ?  नाइट्रोजन  गैस  हवा  से  प्राप्त  को
 जा  सकती  उवंरक  का  कच्चा  माल  सल्फर  उर्वरक  का  कच्चा  माल  फासफोरमस  उबंरक
 का  कच्चा  माल  काबन  है  |  ऊर्जा  को  आप  प्रत्येक  स्थ  न  णर  प्राप्त  कर  सकते  इसी  लिए  भापको
 1350  टन  दंनिक  क्षमता  वाले  संयंत्र  को  चःलू  करने  को  आवश्यकता  नहीं  आपको  केवल  बड़े

 संयंत्रों  को  आरम्भ  करने  का  जनून  सरकार  को  एक  ल7/वख्  टन  वार्षिक  क्षमता  वाले  छोटे
 संयंत्रों  को  आरम्भ  करना  चाहिए  ।  सरकार  प्रारम्भ  में  ७0५00  टन  वार्षिक  क्ष  मता  वाले  छोटे

 संयंत्रों  को  आरम्भ  करें  ।  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  1350  टन  की  क्षमता  के  बजाए  सरकार  50
 टन  अथवा  100  टन  देनिक  क्षमता  प्राप्त  कर  सकती  इससे  सरकार  को  प्रगति  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।  आई०  सी०  अई०  ने  एक  विश्लेषण  किया  है  कि  लघु  संयंत्र  भी  अच्छौ  प्रकार

 घलाए  जा  सकते  हैं  भोर  इममें  ऊर्जा  की  खपत  हौ  सम्पूर्ण  उवंरक  उद्योग  का  अहम  मुद्दा
 कार  एक  स्थान  पर  बड़ा  संयंत्र  लगाने  के  बजाए  प्रत्येक  कृषि  जोन  में  50  अथवा  100  टन  देनिक
 क्षमता  वाले  लघु  संयंत्र  स्थापित  कर  सकतोौ  उत्तरी  बिहार  ओर  उत्तरी  बंगाल  के  अनेक  भागों
 में  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  यातायात  जैसौ  सुविधाएं  उपल्ब्ध  नहीं  हैंਂ  परन्तु  वद्ां  जो  कुछ  भी  कच्चा
 माल  वाताबरण  में  प्राप्त  है  उससे  सरकार  छोटे  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  कर  सकती  जहां  तक

 उवं  रकों  बगे  आपूर्ति  गौर  दुलाई  का  सभ्बन्ध  टहां  कठिनाइयां  यदि  छोटे  उवंरक  संयंत्र  कृषि
 क्षेत्रों  म ेलगाए  जाते  हैं  तो  ढुलाई  माद्र ता  ओर  नमी  के  अवशोषण  आभ्ादि  कौ  समस्याएं  सममने  नहीं
 आएंगी  ।  सरकार  इन  सभी  तकनीकौ  समस्याओं  से  बच  सकतौ  है  अतः  सरकार  छोटे  उवंरक
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रयास  करे  |  मैं  यह  भी  कहना  चाहंगा  कि  इसके  साथ  साथ
 रासायनिक  उद्योग  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  .  सरकार  को  जैविक-रासाय+क  उबं  रकों
 के  विकास  का  प्रयास  करना  चाहिए  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  रासायनिक  प्रयोगशालाएं  कार्य  कर  रही

 इस  क्षेत्र  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  सकता  फलौदार  पौधों  की  खेती  कर  सकते  हैं  जिनमें
 वातावरण  से  नाइट्रोजन  प्राप्त  करने  की  क्षमता  ?  ।  उसी  प्रकार  के  जेविक-रासायनिक  प्रयोग  किए
 जाने  चाहिए  और  कुछ  छोटे  जेविक-रासायनिक  उवंरक  संयंत्रों  को  लघ  पैमाने  यदि  स्रम्भव
 हो  सके  तो  प्रामीण  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्त  माननौय  मंत्री  महोदय  से
 मेरा  ठोस  निवेदन  यह  है  कि  उन्हें  विशेषज्ञों  क ेसाथ-साथ  इन  सभी  संसद  जिनके  क्षेत्रों
 में  बीमार  ईकाइयां  स्थित  कौ  एक  बंठक  बुलानी  चाहिए  और  बीमार  उंरक  संयंत्रों  के  बारे
 में  विचार  विमर्श  करना  चाहिए  ताकि  कुछ  ठोस  सुझाव  अथवा  ठोस  प्रस्ताव  सामने  आ
 उदंरक  संयन्त्रों  को  घाटे  में  खलने  से  मुक्त  कराने  ओर  अ्यावहारिक  बनाने
 किया  जा  सके  ।

 ]

 सके  जिन्हें
 के  '  लिए  कार्यान्वित

 क्रो  वाला  साहिब  विश्व  पटिल  :  सभापति  मैं  आपका  धन्यावादी  ह  कि
 आपने  मुझे  कृषि  ओर  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  डिमाण्डज  पर  बोलने  का  मौका  मैंने  कई कट-मोशमज  भो  दोनों  सब्जेक्टस  पर  दिए  हैं  ।  भाठवीं  योजना  शुरू  होने  जा  रह्दी  है  ।  हमने  बजट
 भौ  पेश  किया  है  ।

 झो  दाऊ  दयाल  लोशो  :  सभापति  मैं  आपको  व्यवस्था  को  चैलेंज  नहीं  करता
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 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रोसीजर  जो  है  उसके  अनुसार  हमारा  नम्बर  आखिरकार  फब
 आएगा  ?

 ]
 सभापति  भहोदय  :  वह  मेरे  ध्यान  में  जब  मैं  पीठासोन  नदीं  होऊंगा  तब  आपको

 सम्तुष्ट  कर  दू

 भरी  राम  नाईक  :  हेम  आपसे  किसो  स्पष्टौकरण  के  लिए  नहीं  कह  रहे  हैं
 पीठास्नीन

 )

 सभापति  महोदय  :
 मैं  आपको  कोई  स्पष्टौकरण  नहीं  दे  रहा  जब  मैं  पीठासीन  न

 होऊं  तब  आप  मेर ेसे  पृछिए  ।

 कृपया  अपनी  ब'्त  जारी  रखें  ।

 ]
 शो  बाला  साहिब  विल  पाटिल  :  हम  भाठवीं  योजना  कौ  तरफ  जा  रहे  हैं  और  सरकार

 कृषि  नीति  कौ  तंयारी  भी  कर  रही  है  तथा  कृषि  नीति  जल्दी  ही  तय  होने  बाली  है  ।  मैं  कुछ
 बातें  इस  बारे  में  जानना  बाहूंगा  ।

 ]

 क्रो  रास  नाईक  :  क्‍या  में  यह  बता  सकता  हूं  कि  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही
 अब  गणपूर्ति  अब  माननीय  सदस्य  भाषण  जारौ  रख  सकते  हैं  ।

 [  हिन्दी

 थ्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  कृषि  नीति  जल्दी  तय  होनी  कृषि  और  पानौ
 का  बहुत  गहरा  सम्बन्ध  पानी  के  बिना  क्रषि  की  उपज  नहीं  हो  सकती  ।  यह  जो  जल  संसाधन
 मंत्रालय  है  एक  प्रकार  से  हृह  भूमि  सिंचन  मंत्रालय  कृषि  उपज  के  लिए  गेहूं  भादि
 को  ही  मार्क  ८ंग  की  व्यवस्था  मेरा  निवेदन  है  कि  पेरीशेबल  गुड्स  के  लिए  भी
 गोदाम  ओर  वेयर  हाउसिंग  कौ  व्यवस्था  होती  चाहिए  !  वेयर  हाउस  और  गोदाम  बन  तो  रहे  हैं
 लेकिन  वैज्ञानिक  तरौके  से  नहीं  बन  रहे  हैं  इसलिए  आप  इन्हें  वैजानिक  तरीके  बनाने  का  काम

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  बरे  में  पिछली  सरकार  ने  कहा  था  कि  हर  जिले  में  एक  क्षि  विज्ञान

 न्द्र  होना  जो  अभी  तक  बन  नहीं  पाये  हैं  ।  मेरी  आपसे  मांग  है  कि  हर  जिले  में  एक
 कृषि  विजान  केन्द्र  स्थापित  करने  कौ  व्यवस्था  कर्णाटक  और  आंध्र  में

 गोदावरौ  के  लिए  अकाड्ड  हुआ  है  उसका  पानी  2000  तक  इस्तेमाल  करना  है  ।  मेरा  निवेदन  है
 फि  तीनों  प्रदेशों  के  मुरुय  मंत्री  बेठकर  तय  करें  जिससे  भविष्य  में  कोई  विवाद  न  हो  और  क्रपि  के
 लिए  पानी  कौ  रूकावट  न  पड़े  ।  आज  एक  हैक्टेयर  भूमि  को  सिचित  करने  के  लिए  40  हजार पाता

 रुपये  का  थ्र्चा  आता  मेरा  निवेदन  है  कि  जितना  »चं  आए  बह  केन्द्रीय  सरकार  इंम  और
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 |भी  विल्े

 नहर  के  लिए  द  अगर  उप्तसे  ज्यादा  अ.ये  तो  वह  किसान  स्वयं  दे  ।  आज  किसान  खुद  की  जमीन
 विचित  करने  के  लिए  जायदाद  मार्गेज  करता  राष्ट्रीय  उत्पादन  बढ़ाता  है  और देश  के  विकास
 में  अपना  योगदान  देता  है  ।  इसलिए  किसान  को  चालिस  हजार  को  सब्सिडो  दी  इसके

 साथ  मैं  एक  ७ौर  निदेदन  करूंगा  कि  आगे  के  लिए  कृधि  १.  उपज  के  किए  इमपुट  कोपरेस्ट  है  वह
 कम  हो  ओर  उस  पर  चार  प्रतिशत  ब्याज  मैं  फिर  मांग  फरता  हूं  कि  एक  हेक्टेयर  भून
 को  सिचित  करने  के  लिए  जितना  खर्चा  सरकार  खुद  क  खजाने  से  कर  रही  है  वहू  किसान  को  दे
 ओर  अगर  डससे  40  हजार  से  ज्यादा  का  णर्चा  द्वा  तो  वह  किसान  स्वयं  खर्च  करे  ।  जो
 डेजर्ट  एरिया  ड्राउट  प्रोत  एरिया  सके'सिटी  एरिया  है  वहां  सिंचाई  क॑  लिए  पानौ  का
 प्रब॑न्ध  करे  ।  जैतें  हमारे  परवरा  कैताल  हैं  उसके  लिए  ज॑से  इजीप्ट  में  ड्रीप्ट  द्रीगिशन  चलता  है
 वँसे  हौ  हमारे  यहां  कंबाल  में  ड्रीप्ट  इरोगशन  को  व्यवस्था  कर।ई  जाये  ।  राजस्थान  में
 रेगिस्तामी  इलाका  हमारे  महाराष्ट्र  में  हैं  आन्ध्र  में  तेलंगाना  है  जहा  पानो  को  बहुत  समस्या

 है  वहा  पानो  का  इस्तेमाल  ठीक  हो  भर  उसप्ष  इरीगेशन  में  सहायता  भिल्ले  इसके  लिए  आपको
 अपनी  योजनायें  बनानी  चाहिएं  तो  पानौ  का-लेंड  यूज  एण्ड  वाटर  यूज--कोई  ढीक  लिंकेज  हो  ।
 हथीं  पंचवर्षीय  योजना  में  7000  तक  अनाज  का  उत्पादन  232  लाख  मीट्रिक  टन  करना

 है  और  को  आमे  बढ़ाना  है  त्तों  डिफ्ट  इरोबशन  के  अलावा  काटर  मनेजमेंट  टेक्नालॉजी  और
 वाटर  यूज  टेनालॉजी  तब  तक  नहीं  ले  प  येंगे  ।  मैंने  इस  विषय  पर  कट  मोशन्ज  जौ  दिया
 महਂ  राष्ट्र  में  प्रोटंक्टीव  इरीगेशन  के  कारण  श्रिटिण  गवनमैंट  ने  एक  कंनाल  बनाया  वहां
 अकाल  होने  के  कारण  पानी  का  इस्तेमाल  दिन  प्रतिदिन  बदुत  बड़  रहा  है  और  छेती  »  पैदावार
 और  उसका  उत्पादन  घाटे  में  जा  रहा  है  ।  हॉर्टोकल्चर  उस  पर  ऋश  काप्स  कर  तो  मैं

 चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  भी  इजिप्ट  वो  ठन्हूं  एक  कं  बनाये  जिससे  ड़िफट  इश्लेगशन  कर
 सके  ।  हिन्दुस्तान  मे  3-4  ऊंसाल  ह्वी  ऐसी  भारत  धरक्वार  भी  ड्रॉट  प्लोन  एरिया  म  पैसा  दे

 नहीं  तो  जो  किप्तान  लोन  में  फसे  हुए  वे  नहीं  कर  आपने  किसान  का  दस  हआर  तक
 का  लोन  माफ  करने  का  वायदा  किया  है  !  अब  जद्टां  तक  लेंड  ऑनसं  पर  किसान  को  वैल  बोर
 करना  है  या  श्रोबरहॉल  करना  है  और  जहां  तक  किसान  को  खुद  डेबलेपफभेंट  करने  की  बात  आठी
 है  तो  एक  एक  कुए  के  लिए  50-50  हजार  या  एक  लाख  रुपया  लोन  लेकर  उसको  यह
 लगानी  पड़ती  है  भौर  अन्त  में  यह  होता  है  कि  वे  लोन  दे  नहीं  सकते  और  उनकी  हर  चीज
 नीलाम  हो  जाती  तो  मैं  चाहता  हूं  फि  किसी  हालत  में  यानि  नेचुरल  कलैमेटीज  या  कोई
 विशेष  आपदा  के  कारण  यह  बकाया  रह  जाए  तो  किसान  कौ  कोई  वस्तु  नीलाम  न  हो  ।  जब
 आपकी  सरकार  किसान  की  सरकार  कहल।ती  है  तो  मैं  उम्मीव  करता  हूँ  कि  किसान  से  बतंन  या
 भूमि  या  इंजिन  मॉयल  या  इलेक्ट्रिक  मोटर  य॑  सब  नीलाम  न  हो  जाएं  क्योंकि  किप्तान  को  जो
 लोन  भिल्तता  है  उसपर  कम्पाउण्ड  इंट्रेंस्ट  लगता  है  निससे  वह  थक  गया  है  भौर  वह  डब  रहा  है
 तो  मैं  चाहता  हूं  कि  किसान  की  लंण्ड  डेवलेपमेंट  के  लिए  टर्म  लोन  हो  जिसपर  कम्पाउण्ड  इंट्स्ट
 नहीं  होना  चाहिए  |  यह  धिम्पलन  इंट्रेम्ट  होना  चाहिए  ओर  उसपर  भौ  4  प्रसेन्ट  का  चार्ज  हो पाज  हो  ।
 मैं  सरकार  को

 विश्यास
 दिलाता  हूं  कि  जब

 किस
 न  पर  कम्पाउण्ड  इंट्रेस्ट  नहीं  होगा  तो  उसके

 लोन  कौ  रिकवरी  ब॑क  आराम  से  फर  सकेगा  लेकिन  कम्पाऊंड  इंट्रेस्ट  से  बड़ी  समस्या  बड़ी  हो रही
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 24  1912  अनुदानों  की  मांगें  1990-91 अ  है

 सभापति  मैं  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  आपको  धम्पवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने

 का  समय  दिया  और  सरकार  से  उम्टोद  करता  हूं  कि  वह  किसान  की  कोई  वस्तु  नीलाम  नहीं

 देगी  भ्रोर  कम  से  कम  एक  या  दो  कंनाल  में  ड्रॉट  प्रोन  एरिया  में  ड्रिफ्ट  इरीगेश  का  खर्चा
 वहूत  करेगी  ।  यह  मेरी  मांग  है  |

 शा  ०  खुशाल  परसराभ  दोपचे  (*%ण्डारा)  :  सभापति  जल  सृस्नाधन  और  कृषि  की
 सांग्रों  पर  जो  चर्चा  क्‍ल  रही  उसमें  भग  लने  के  लिए  मैं  प्रदुली  बार  झ़द्बा  हुआ  हुं  और  मैं
 उम्मीच  करता  हू  कि  मुझे  थोड़ा  समय  ज्य,दा  ढ़ेंगे  जिस्न+  मैं  अप्रेक्षा  करता

 क्षाज  से  3-4  विन  पहले  अजबारों  में  चर्चा  हुई  है  जिसको  शुरूआत  कृथि  ब्रिभाग  से  की
 जाये  ठो  उपयृ१त्त  होगा  |  हमारी  नयी  सरब।र  ने  कर्ज-मुदित  जो  ५  दम  जतमानस  के  दिल
 में  इसके  सुंद्भ  में  कुछ  प्रतिक्रियायें  ऋल  रही  हैँ  ale  इसीलिए  यह  कह  ।  अध्वश्युक  है  कि  इस  बस्त
 का  थे  ठोक  विवरण  ओऔ<र  रूएटो  द्ोला  ऋष्टिये  क्योंकि  मुझे  तो  ऐसा  लग  रहा  दै  कि  शुट्ट  रो

 धाग  ग्रह  कुछ  गलतफुहृभो  में  आ  गये  हैं  ।  प्रकार  तो  जाली  किसलों  के  लिपू  ही  स्व  कुछ  कर

 रहो.है  फिर  बाक़ो  लोग  आओ  जो  अन्प्र  बग॑  बे  इस  देश  के  नागरिक  नहीं  उनके  लिए
 कार  क्या  कर  छही  है

 _
 इस्नलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  हु  यहू  कर्ज>मुक्षित  कः  कार्य  जरूरी

 क्या  हेश  में  हुआ  है  जिसके  भ्रन्दर  छोटा-»ोटा  ब्यापारो  होगा  या  द्वमारे  कमंचाये  होंगे
 जिसकी  त़तस्याह  भगर  500/-  तो  क्री  उन्होंने  400/-  रु०  लिए  श्रग॒र  किसी  उत्पादन

 प्रर्‌॒  90  पैसे  कास्ट  पड़ी  हो  तो  80  पंसे  में  रूभी  तरह  चीज  ब्रेड्री  गई  दे  ।  उससे  ढसके  ऊपर  अपनी

 क्तमत  क्रे  आधार  प्र  मुनाफा  लग्नकर  हो  बेचा  इस  प्रकार  से  म्र।रा  ध्यद्द्ध/य  चला  ।  किसान

 ही  एकसाज्न  इस  देश  का  त़ाग्ररिक  है  जिसे  सरक।र  ने  90  प्रेक्ने  ऋगक्त  पर  भो  70  पैसा  दियए  द्वोधा
 भौर  इसमें  भी  प्रमुख  खेती  के  प  में  ज़ो  +सान  काम  करते  के  ही  इस्र  द्रेश  ब्रीकती

 के  ध्वीवर  पीसे  गये  ।  अब्न  छुछ  लोगों  ने  अखबारों  के  माध्यम्र  सै  एक  वर्चा  ग्रह  लिड़े  है  कि  ज़ब

 इस  में  खेली  घाटे  का  ब्यवसाय  है  तो  लोग  खेती  की  तरफ़  स्राते  क्‍यों  मैं  आपके  मराध्यक्  से

 सम्ल्‍ार  को  बद्धाना  ऋछकप  हूं  कि  आज  भी  आप  ग्रग्वों  के  भमतर  ज़ाक़त  द्वेव  वड़ां  जड़े

 हड़े  लोग  स्लेती  हस्ललिए  नहीं  करते  कि  इससे  उन्हें  छोई  आय  द्वोती  बढिक  ग्रे  अप्ग्रे  दो  नम्बर  के
 काले  धक्त  -)  ब्रचाने  के  लिये  खेती  करते  हैं  त।कि  उस  धन  को  वे  सेती  से  क्रॉजत  किया  दिख्षत्ा

 सके  ।  जोश  अपनी  कलौ  कमाई  को  खेतों  के  माध्यम  से  सफ़ेद  क्रम|ई  में  बदलक्ा  ब्लाहब्रे  उस

 अपक़ा  ध्यान  नहीं  जाता  ।  इसमें  कोई  दे  राय  नहीं  हैं  मूल  ऋूप  से  कितागों  जा  धतक्मा  करते

 व/ला  क्रिस्सुन  आज  शीछे  जा  रहा  में  यहਂ  अम्पको  ष्ट्र  का  उदाइरज़  पूरे
 देश  के  स्थिति  हया  उसकी  मुझे  आनकारी  नहीं  है  ।  हमारे  ग्रहां  म्रह्मराष्र  भें  ्रहकारो  क्षेत्र  के

 साधक  से  के  कर्ज  उपलब्ध  कराये  जयत  लेकिन  कर्जा  डैते  म्रमय्र  ही  वह  बेंक  कुल  रप््रश
 का  5  टकरा  या  10  टकतर  कक्‍्टकर  उसी  बैंक  में  डिपोजिट  कर  लता  उदाहरण  के  लिए  यदि

 किसी  किसान  को  एक  हजार  रुफ्ये  का  ऋण  मिसक्षा  है।तो  किसान  की  ढ्राश्व  में  सिफे  900  रुपये

 ही  ये  जाते  बादी  पैसा  मानी  100  रुण्ये  काटकर  वो  में  डिप्भजिट  र७  लिए  ज़्तत  जत्र
 कर्ज  व्रापसी  ऊन  प्रश्न  आता  है  को  उसे  पूरे  एक  हज।र  रुपये  लौटने  पड़ते  हैं  और  पूरी  राशि  प्र

 सुद्र  देना  होता  ऋबकि  100  रुपये  उसे  ऋ्रभी  दिये  ही  ण्ये  ।  यद्धि.म्ोटे  तौर  से  देखें  को
 लगभग  साढ़े  छत  करे  कसलेढ़  रुपये  किक्मयसों  के  फिस्लिकट  से'द्रल  ऋोमाफरेटिब्न  फेंक  में  या  भूमि
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 खूशाल  परसराम

 विकास  बॉ  में  रखे  हुए  हैं  उन  सढ़े  सात  सौ  करोड़  रुपये  का  ब्याज  भी  यदि  आप  निकालें  तो
 1500  करोड़  रु-ये  के  लगभग  बनता  जो  कभी  क्षिसी  किसान  को  वापस  नहीं  किया
 जिसका  किस!न  को  कोई  लाभ  नहीं  ।  आज  कोई  भी  अ!दमौ  यदि  5  रुपये  का  नोट  किसी  ढोंक  में
 जाकर  जमा  कर  दे  तो  6  साल  बाद  उसे  5  के  10  मिलते  हैं  परन्तु  किसानों  के  साढ़ो  सात  सौ
 करोड़  रुपये  जो  बोंकों  में  पड़  उसमें  से  उसे  एक  पंसा  भी  वापस  नहीं  करिणा  जाता  ।  अतः  आज
 यदि  सरकार  किसानों  को  कर्ज  मुक्त  करने  कौ  घोषणा  भी  करती  है  तो  सरकार  किसानों  पर  कोई
 मेहरबानी  महीं  वह  तो  मूलभूत  अधिकार  बनता  उसे  किसानों  पर  की  गयी

 मेहरबानी  समझना  एक  भूल  यह  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  कहना  चाहता  हूं  ।

 इस  देश  में  यदि  हम  किसानों  को  मिलने  बाली  सुविधाओं  at  तरफ  ध्यान  किसानों  की
 स्थिति  को  तरफ  नजर  खेती  कौ  अन्य  पहूलियतों  की  तरफ  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  हम
 अभी  तक  बहुत  कम  भूमि  में  सिंचाई  को  सुविधा  उपलब्ध  करा  पाये  सारे  देश  में  बड़ी  मुश्किल
 से  12  प्रतिशत  भूमि  में  सिचाई  हो  पातौ  जिसे  एश्योडं  इगीगेशन  कहा  जाता  इसमें  भी
 कुओं  और  तालाबों  से  6  प्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई  होती  इसका  मतलब  हुआ  कि  सरकार  अभी
 तक  प्ि्फ  6  प्रतिशत  भधि  में  ही  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  करा  पायी  ऐसी  अवस्था  जब
 हम  इरीगेशन  कौ  सहुलियतें  भी  पूरी  तरह  नहीं  दे  पाए  हैं  तो  किसानों  को  ऊपर  डठाने  की  बात
 कैसे  सोची  जा  सकती  है  ।  आज  बड़े  शहरों  म्‌  यदि  एक  भिनट  के  भी  बिजली  चली  जासौ  है
 तो  भारी  शोर  शराबा  हो  जाता  है  जबकि  गांवों  में  दो-दो  और  तौन-तोन  दिन  बिजली  गायब
 रहतो  इस  कारण  कभी-कभी  तो  किसान  अपनी  फसल  बचाने  में  भो  समर्थ  नहीं  हो  उसकी
 तरफ  किसी  ने  ध्यान  नहीं  मेरा  निवेदन  है  कि  बि  ली  की  पर्याप्त  सुविधा  ग्राधीण  अंचल  में
 दिलाना  इस  सरकार  का  सबसे  पहला  उदूं  श्य  होना  छाहिए  ।  इतना  ह्ली  अज  गा  में
 यात  के  साधनों  का  अभाव  कहीं  रास्ते  समुचित  मात्रा  में  नहों  बन  पाए  कष्टों
 गमन  के  दूसरे  साधन  नही  इसके  अतिरिक्त  वन  संरनजण  कायदों  में  भी  थोड़ी  तबदीीया
 हंशोधन  लाना  बहुत  जरूरी  हो  गया  मैं  पर्यावरण  क  बिलाफ  ऐमी  बात  नहीं  है  कोंकि
 पर्यावरण  की  रक्षा  करना  आवश्यक  है  परन्तु  पर्यावरण  के  नाम  पर  देश  के  पिछड़  हिस्सों  का
 विकास  रुक  वे  अविकसित  रह  इसे  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  मैं  अःपको  महा  राष्टर
 का  उदाहरण  देना  चाटूंगा  '  पर्यावरण  सुरक्षा  के नाम  पर  आज  महाराष्ट्र  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा
 और  खासतौर  से  बिदर्भ  का  व्यापक  क्षेत्र  सुरक्षित  जंगलों  के  कारण  विकप्तित  न  हीं  हो  पाया  है  ।
 बहां  पर्याप्त  मात्रा  में  पानौ  त्षो  भाता  लेकिन  वह  ब्यर्थं  बहकर  चला  जाता  हम  उसे  रोक
 नहीं  पाते  ।  अनेक  प्रोजेक्टस  वहां  अधूरे  पड़े  सुरक्षित  जंगलों  माम  पर  या  तो  उनकी  स्वीकृति
 हो  नहीं  मिलती  या  अन्य  किसी  प्रावधान  के  तहत  उनका  निर्माण  काय॑  रुका  हुआ  हमारे  विदर्भ
 क्षेत्र  के  90  प्रतिशत  प्रौजेक्टस  इससे  प्रभावित  हैं  ओर  वन  संरक्षण  कानून  के  अन्तगंत  उनसे  पानी
 का  लाभ  किसानों  को  नहीं  मिल  उदाहरण  के  मैं  भण्डारा  जिले  के  उमर  जरी  प्रोजैक्ट
 की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहतप  जिसका  90  प्रतिशत  काम  लगभग  परा  हो

 ५

 दि  वि  हि  चका
 परन्तु  वन  संरक्षण  नियमों  के  एक  करोड़  बारह  साख  रुपये  कौ  लागत  से  बना  वह  प्रोजेः  है
 पिछले  अनेक  वर्षों  से  ऐसे  ही  पड़ा  हुआ  किसानों  को  उसका  लाभ  बिलकुल  नहीं  मिल  नरक  प्र छु  मल  श्ह्य  है  !  ऐसे
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 3०0 एक  नहीं  132  प्रोजेक्ट  अकेले  भण्डारा  जिले  में  अभो  तो  हम  बन  संरक्षण  के  नाम  पर  चन्न  रहे  हैं

 किन  जब  तक  जल  संरक्षण  नहीं  तब  तक  इस  वन  सरक्षण  का  भी  ल्लाभ  नहीं  क्‍योंकि

 मनुष्य  को  जल  की  भी  आवश्यकता  है  |  यदि  यह  नहों  होगा  तो  देश  का  ममीफिकेशन  हो
 इसलिए  इन  सारी  सुविध।ओं  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  कृषि  नौति  इस  प्रकार  से
 बने  जिससे  सही-सद्दी  लाभ  ग्रामीण  तबके  को  १हुंच  सके  ।  यह  ठीक  है  कि  आपने  50  प्रतिशत  खर्च
 फ्षि  पर  करने  का  निश्चय  दिया  लेकित  ग्रारीणों  को  इसका  लाभ  तभी  मिलेगा  जब  आप  इन
 प्रकल्पों  को  पूरा  होने  देंगे  ।  चन्द्रपूर  गढ़चिरोजी  जिलों  में  जंपल  40  प्रतिशत  सुरक्षित
 हम  लोगों  ने  रखे  हैं  जबकि  देश  4)  पर्यावरण  मंत्री  श्रीमती  मेनका  गांधी  कहती  हैं  कि  33
 प्रतिशत  जगल  आवश्यक  तो  फिर  जब  हमने  इन  जिलों  में  40  प्रतिशत  जंगल  युरक्षित  किए
 तो  क्यों  वहां  के  प्रकल्पों  को  पूर्ण  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ?  झुड़पौ  जगल  महार  ष्ट्र्में
 फहां  से  आ  गया  ।  पुराने  राजा-महाराज  ओ  के  जमाने  में  जो  जगल  चरान  के  लिए  रखा  जाता
 बह  आज  भौ  महसूल  डिपार्टमेंट  के  अन्दर  आटा  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  उस  जंक्ल  को
 उसौ  विभाग  को  अगर  आप  वापस  कर  तो  हमें  किशो  के  आगे  ह्वाथ  फंलाने  ओर  भी  मांगने
 कौ  जरूरत  नहीं  ०  सारे  प्रोजक्ट  भपने  आप  पूरे  हो  मैं  आपके  माध्यम  से
 निबेदन  करना  चर  हृता  हूं  कि  उस  जंगछ  को  उस  विभाग  को  तुरन्त  वापस  करन  की  प्रक्रिया  चलाई

 सभापति  हमने  हांलांकि  बेरोजगारी  को  टूर  करने  का  कायदा  बसा  दिया  लेकिन
 कायदा  बना  देने  से  तो  बेरोजगारी  दूर  नहीं  हो  सकतो  है  '  नौकरियाँ  भी  आप  सभो  बेरोजगए्रों
 को  नहीं  दे  सकते  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  भाज  sy  गाँवों  से  शहरों  की  तरफ  आदमियों
 का  फ्लो  यहू  रुके  ।  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  आप  गाँवों  को  आत्म  निभंर
 5.76  लाख  गाँवों  में  80  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  दी  बसे  हुए  लेकिन  वहाँ  से  लोगों  का

 शहर  आना  बदस्तुर  जारी  इसलिए  इस  फ्लो  का  रोकना  बहुत  जरूरी  नहीं  तो  वे  लोग
 भौ  शहरों  में  आ  जाएंगे  और  आपको  और  परेशानी  खड़ी

 2.42  म०  प०

 गोतः  मख्र्जो  पोठासीन  हुईं  ]

 सभापति  गाँवों  से  शहरों  की  तरफ  जो  फ्लो  उसको  रोकना  बहुत  जरूरी  है
 १र  उसके  लिए  गाँवों  को  आत्न-निर्भर  बनाना  बहुत  आवश्यक  है  और  गाँवों  को  आत्मनिर्भर

 बनाने  के  लिए  खेती  को  आत्म  निर्भर  बनाना  अत्यावश्यक  खेती  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए
 आवश्यक  है--विजली  कौ  पर्णाप्त  व्यवस्था  सिंचाई  की  पर्याप्त  व्यवस्था  करना  !  अगर  ये

 सारी  व्यवस्थाएं  हो  गई  तो  यह  फ्लो  कम  द्वो  सकता  है  ।

 सभापति  अभी  यहाँ  पर  चर्चा  में  यह  बात  अई  कि  हमारे  जो  मजदूर  भाई  खेती

 में  काम  करते  वे  भी  शहरों  को  तरफ  काम  की  तलाश  में  भा  रहे  इसमे  उतका  दोब  नहीं
 चकि  गांव  में  मजदूरी  कम  मिलतो  है  भौर  शहर  में  इतलिए  वे  शहर  में  आते  भांव

 में  मलदूरी  कम  मिलने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  किसान  गरी  हैं  और  उनको  सती  के

 लिए  जिन  आधुनिक  साधनों  की  आवश्यकता  वे  उन्हें  उ  नहों  cl  पाते  हैं  ।  इस  कारण

 उत्तको  अपनी  खेठी  में  मुनाफा  नहीं  होता  उत्पादित  अनाज  के  पर्याप्त  ओर  दाम  भिल
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 पाते  इसलिए  व ेभी  कम  मजदूरी  देते  हैं  ।  इसी  प्रकार  यदि  गाँवों  स ेलोग  शहरों  की  तरफ  आते
 तो  आप  कितना  ही  बंलेंस्ड  बजट  बना  शहर  ओर  गाँव  दोनों  को  ही  दिक्कत  होगी

 ओर  दोनों  जगह  की  बिगड़ेगी  ।

 सभापति  पानी  और  पर्यावरण  की  समस्य'एं  तो  मैंने  आपके  सामने

 किन्तु  खेती  के लिए  सबसे  आवश्यक  चीज  खाद  की  बात  मैं  अब  बतलाना  चाहता  देश  में
 अनाज  के  दाम  एक  सौजन  में  मुश्किल  स  4-5  रुपये  ज़्विटल  €ो  बढ़  पाते  कितु  दूसरी  ओर  खाद
 का  दाम  कई  गुना  बढ़  जाता  एक  खाद  का  बोरा  जो  वजन  में  50  किलो  का  होता  बहू  50

 रुपये  में  मिलता  सेकिन  सीजन  में  उसकी  कृत्रिम  कमी  कर  दी  जाती  है  और  वहू  50  रुपये  तक

 में  मिलता  है  |  इस  प्रकार  से  खाद  के  दाम  बढ़ाकर  कृषक  को  परेशानी  मे  डाल  दिया  जाता

 इसलिए  खाद  के  दाम  भौ  उचित  ढंग  से  बढ़े  या  न  बढ़े  इस  ओर  ध्यान  देना  अत्याबश्यक  हैं  ।

 सभापति  हमारे  देश  में  फलों  का  उत्पादन  तो  बहुत  होता  लेकिन  उसके

 प्रोसेसिग  का  काम  बहुत  ढीला  है  ।  इसलिए  फ्रट  प्रौर्सोध्तग  इंडस्ट्रीज  को  विकसित  करने  कौ  बहुत
 आवश्यकता  है  ।  यदि  आप  किसानों  से  कंश-क्रॉप  ज्यादा  से  ज्यादा  लेने  की  इच्छा  करते  तो
 उनके  द्वारा  उत्प!दित  फनों  के  प्रोसेसिग  की  व्यवस्था  करना  बहुत  आवश्यक  आज  प्रोसेश्चिंग
 की  यूनिट  कम  होने  और  इसके  कारण  ज्णादा  खर्च  भाने  की  वजह  से  जहां  एक  ओर  उपभोक्ता
 को  ये  चीजें  महंगी  मिलती  वहीं  दूसरी  ओर  किसानो  को  भी  मार्कोटिग  स्लिक  होने  से  नुकसान
 होता  है  ।  इसको  तरफ  विचार  करने  की  आवश्यकता  उसी  प्रकार  स  मछली  का  उत्पादन  भौ

 महाराष्ट्र  मे  अच्छी  तरह  से  हो  सकता  आज  मछली  को  खेती  करन  के  लिए  किसानों  को

 प्रोत्स।हित  करने  कौ  आवश्यकता  मीठे  पानी  की  मछ  ॥  महाराष्ट्र  में  बहुत  प्रजालत  है  ।
 किसानों  के  लिए  सरकार  ने  यदि  खेती  में  कुछ  करने  का  प्रावधान  किया  तो  किसानों  को  अच्छा
 घन्घा  मिल  पाएगा  ।  जिस  एरिया  में  कंनलाईजेशन  नहों  हो  जहां  पर  नहर  नह्टों  निकल

 ऐसो  कुछ  भूमि  वहां  पर  है  क्‍योंकि  हमारे  देश  में  भोगोलिक  परिस्थिति  कुछ  किलोथीटर  मे
 बदलती  रहती  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंटयूबवेल  की  ध्यवस्था  50  प्रतिशत  सबसिडी  में  भी  यदि  कर  दी
 जाए  तो  निश्चित  रूप  से  किसान  इसका  लाभ  ले  पाएंगे  ।  इससे  जहां  कंनालों  से  पानी  नहीं  द
 सकगे  वहां  पर  टयूबवंल  के  माध्यम  से  ऐश्यो्ड  ईरीगेशन  तैयार  होगा  ।  इन  सारी  मांथों  को  में
 आपके  माध्यम  से  सरकार  के  सामने  रख  रहा  हूं  ।  निश्चय  हो  इन  सारी  बातों  पर  विचार  होगा  ।
 आपने  थोड़ा  ज्यादा  समय  इसलिए  आपका  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपने  चन्द  शब्द  समाप्त
 करता  हूं  ।

 झो  कृपाल  सिह  :  पंजाब  के  मुतल्लिक  पानी  की  स्थिति  जो  इस  समय
 उसपर  ज्यादा  जोर  देकर  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  जहां  तक  देश  का  ताल्‍्लुक  इसके  जितने
 बाटर  रिसो्सेस  थे उनको  मोबीलाईज  करना  तो  एक  तरफ  हिन्दुस्तान  पर  राज  करने  वाले
 सोगों  ने  स्टेट  में  पानी  का  झगड़ा  डालकर  सारे  पानी  को  फजल  में  बहने  दिया  और  अ'ज  तक
 इसका  फैसला  नहीं  हो  सका  कि  वह  पानी  स्टेट  के  झगड़े  में  फजूल  जा  रहा  उसे  किस  तरह
 इस्तेमाल  किया  जहां  तक  पंजाब  का  ताल्लुक  उस  सिससिले  में  में  चनद  मल्फाज
 कहूंगा  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  लोगों

 को फटिलाइजर इनसेक्टीसाईडस सही सूरत में और 22७0



 24  1912  अमुदानों  को  माँगें  1990-91

 सबसीडाईज्ट  रेट  प
 र॒  दूसरी  पंजाब  में  शुगर  मिलें  कम  से  कम  30  होनी  चाहिएं  ।

 तौसरी  १  नौ  को  तकसीम  के  सिनसिले  में  आज  तक  हो  चु।र  तमाम  बेइन्साफियो  को  महू
 नथर  रखते  हुए  खास  तोर  से  शो  उतूल  राईपेरियन  राईटस  का  सारी  दुनिया  में  माना  गया
 उप्तको  ध्यान  में  रखते  हुए  पंजाब  के  पानी  की  तकस्रीम  किया  तिलहन  और  दालों  की
 काश्त  के  पोलटरौ  फार्म  के  लिए  ज्य  दा  सब्बाधडी  मिलनौ  चाहिए  और  उनको  नो-हाओ  के
 लिए  ट्रेनिंग  दी  जहां  तक  णनी  को  तकौसम  का  तालल्‍लुक  जिसका  झगड़ा  पंजाब  के
 झगड़े  के  साथ  भभी  तक  बहुत  हृद  तक  जुड़ा  हुआ  है  या  यह  कहा  जाए  कि  पंजाब  का  सबसे  बड़ा
 मसला  उसमें  बहुत  ज्यादा  बेइन्साली  हुई  जो  बातें  इस  समय  चल  रही  हैं  उनमें  एग्रो-वेस्ट
 इन्डस्ट्री  में  प जाब  को  एक  बहुत  बड़ਂ  हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।  जहां  तक  फ्रट  सब्जियों  का
 ताल्लुक  उनक  बारे  में  भी  उनको  चीजों  का  उचित  भाव  मिलना  चाहिए  ।  मैंने  पहले  कहा  है
 कि  प  जाब  में  बहुत  जल्दी  कम  से  कमर  शुगर  मिलों  की  30  के  नम्बर  तक  ले  जाना  अभी

 वह  15  भी  नहीं  हो  पाई  कन्डी  कनाल  बहुत  देर  से  बतनी  शुरू  हुई  वह  अभी  तक  मुकम्मल
 होने  में  न॒हों  आती  वहां  पर  पानी  के  पानी  को  बढुत  प्राबल्म  उस  प्रावल्म  को  हल  करन
 को  कोशिश  की  थाए  '  जहां  तक  प  जाब  के  जल  साधनों  का  ताल्‍्लुक  जो  जमीन  साधन  हैं  भौर
 जो  ईरीगेटेड  ऐरिया  डनकी  फिगर  तो  मरे  पास  यद॒मिनिस्ट्रो  भी  जानती  उसको  पेश
 करने  के  लिए  हाउस  का  टाइम  नहों  लेना  चाहता  हूं  ।

 मैं  सरक'र  से  यह  कहना  चाहृता  हू  कि  पजाब  में  टयूबवेलों  की  इतनौ  ज्यादा  बढ़ोतरी

 हुई  है  कि  वहां  कौ  आधी  से  भी  ज्यादा  फसल  टवथृबर्षलों  १र  निर्भर  करती  है  ।  इसकी  वजह  से
 सिपरिंग  लेवल  पानौ  का  बहुत  नीचे  चला  गया  है  मौर  जो  पम्प  हैं  वह  बेकार  होते  जा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  प्रकार  की  मशौनें  जो  इस  काम  के  लिए  इस्तेमल  की  जा  सकती  वह  किसानों  की  बस
 को  बात  नहीं  रह  गई  है  ।  वाटर  रिसो्सिज  बहुत  कम  होते  जा  रहे  है  ।  इसका  नतीजा  यह  ढोगा

 कि  पऊाव  की  जमीन  सहरा  में  तवबदौल  हो  जाएगी  ।  प  जाब  का  हरिणाणा  के  साथ  जब  तकसीम

 हुआ  और  जब  देश  का  तकसीम  हुआ  तो  उस  समय  जितना  पानी  पजाब  को  मिला  था  उसको
 तप-म  फीगर्म  और  रिकाड  मेरे  पास  मौजूद  हैं  लेकिन  मैं  उनमें  जाना  नहीं  चाहता  पजांब
 और  हरियाणा  की  तकसीम  में  जो  बेस  मानी  गई  उसमें  इसका  फॉलो  नदों  छिया
 प  ज!|ब  को  दो  इरिगेशन  के  सिस्टम  मिले--एक  सरहंद  केनाल  और  दूसरा  यमुना  केनाल  ।  जब्र

 ०ज!ःब॑  और  हरियाणा  का  इस  सम्बन्ध  में  फंसला  होने  लगा  तो  यमुना  केनाल  को  एक  तरफ  रख

 दिया  गया  और  बाकी  पानी  को  तक्‍्सीम  कर  दिया  गया  ।  तकक्‍्सौम  के  सवाल  पर  प  जाब  के  लोथ॑

 ने  जो  दावा  सुप्रीम  कोटਂ  में  किया  कि  पानी  के  हिस्से  को  जायज  और  इन्साफ  से  तक़्सीम  कियां

 जाये  क्योंक्रि  पजाब  को  उसका  हक  नहीं  मिला  ,  उस  दावे  को  7  जाब  क॑  एक  चीफ  भिनित्टर  ने

 सेंटर  के  इशारे  पर  यानौ  कि  यहां  की  प्रधान  मंत्री  श्रीमति  इन्दिरा  गांधौ  जौ  के  इशारे  पर

 बह  केस  वापिस  ले  लिया  और  मध्थस्थता  इनको  दे  दो  ।  उन्होंने  जो  फैसला  किया  वढ़  पंजाब  के

 लिए  बहुत  नुकसानदेह्‌  फैतला  था  और  उस  फँसजे  के  बाद  यह  झगड़ा  पजाब  की  समस्या  के  साथ

 जुड़  गया  हर  चारागर  को  चारागरी  से  गुरेज  वरना  हमें  जो  दु:ख  कोई  लादवान  थे  ।”

 लोंगावाल  प्तमझौते  में  वह  चौज  सामने  आई  थी  जिसमें  एक  वात  मानी  गई  थी  कि  जुलाई  1985

 को  जो  पानौ  पंजाब  और  हरियाणा  इस्तेमाल  कर  रहा  है  वह  कायम  रहेगा  लेकिन
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 कृप  ल  सिह
 बाकौ  पानी  तक्सीम  होगा  |  उस  तक्‍्सीम  के  सवाल  पर  ओर  दूसरे  सवालों  पर  जो  कमीशन  बनते

 रहे  उन  कमौशनों  की  तो  दास्तान  भी  अजीब  पूरा  देश  हैरान  होता  था  कि  उनको  जो
 जैक्‍्ट  दिया  जाता  था  उन  पर  वह  काम  शुरू  नहीं  करते  थे  ।  एक  जज  के  लिये  यह  कितनी  गलत
 बात  द्वोगी  ।

 प  जाब  का  जहां  तक  पातौ  का  ताल्लुक  है  सबसे  बड़ी  प्रावलम  पजाब  की  ण्ह  है  कि  1.6

 फौसदी  रकबा  पजाब  के  पास  सारे  देश  का  है  और  इस  रक़बे  कै  आधार  पर  वहू  55  परसेन्ट

 अनाज  देश  को  दे  रहा  उसकौ  बाकी  जभीन  जो  पानी  को  त*स  रही  इसके  लिए  पानी  के

 जो  उसके  ज  राये  बनते  उनको  उनसे  छीना  जा  रहा  अगर  वह  उनते  यह  न  छोना  जाये

 तो  कभी  भौ  देश  मे  अकाल  को  स्थिति  पैदा  नहीं  हो  सकती  जो  सुविधा  उनको  देनी  चाहिए
 वह  सुविधा  इनको  नहों  मिल  रही  है  बल्कि  जो  हक  कुदरत  ने  उनको  दिए  हैं  उनको  उनसे  छीना

 जा  रहा  है  |  इन्साफ  के  ताम  पर  बेइन्साफी  उनके  साथ  हो  रही  मैं  इस  हाऊस  में  बजीर

 साहब  से  यह  दरख्यास्त  करना  बाहूंगा  कि  बहुत  मुहृत  से  यह  सवाल  नतीजे  के  लिए  तरस  रहा
 इसमें  कुछ  नही  किया  गया  है  ।  हर  किसी  ने  इपको  उलझाने  की  हो  कोजझिश  की  कोई

 ऐसी  बीमार  नही  है  जिनका  कोई  इवाज  न  दो  सकता  लेकित  उसका  इलाज  करने  कौ  बजाए
 उसको  पोलिटिकलाइज  किया  गया  और  उसको  उलझाया  गया  |  हर  हात  में  लोगों  ने  इख  किस्म
 कौ  बात  की  जेसे  प  जाब  द्विन्दुस्तान  से  बाहर  का  देश  है  ।  अगर  उसको  पानी  मिल  जाएगा  तो
 देश  का  पाती  उधर  चला  जाएगा  या  इनकी  और  राउट्स  मिल  जायेंगे  तो  4  देश  क॑  बाहर  चले

 जायेंगे  ।  ओ  लोग  इस  देश  को  एकता  ओर  के  लिए  रोज  जोर  लगा  रहे  में  उनकी
 तरफ  देखता  हूं  चाहे  वह  किसी  भौ  पार्टी  से  ताल्‍लुक  रथ्त  हों  जिन्होंने  सबसे  पटल  यह  सवाल
 खड़ा  किया  कि  पजाबी  तो  हमारी  जुबान  द्वी  नद्ों  है  तो  पजाब  मे  तो  बह्ी  बक्षत॒  जिनकी

 जुबान  प  जाबो  होतौ  फिर  इस  बात  से  झगड़ा  पंदा  हो  पजाब  के  लिए  समझ  लिया
 गया  कि  जो  पानो  दिया  यह  सि्रों  के  घरों  में  चला  हिम्दुओं  के  घर  नह्ढीं  जायेगा
 तो  इस  किस्म  की  धारा  ने  इसकी  बेशिक  वेल्यू  बेसिक  स्ट्रक्बर  को  इतना  जोरदार  चेलेंज
 किया  ओर  इतना  तआसुब  इसमें  पड़ा  कि  दर  फैसला  उस  तआसुब  की  नजर  होता  चला  गया  ।  मैं

 यहू  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  जल  संसाधनों  का  ताल्लूक  इनके  मुताल्लिक  इस  बात  को
 जोर  से  देवना  चाहिए  कि  पजाब  में  आज  जो  सिर्फ  अपने  ट्यूबवेन  थे  ओर  उन  ट्यूबबेलों  पर  जो
 बिजलौ  की  लागत  भाती  टयूबवेल  बनाने  पर  लागत  आती  उनमें  .1/3  से  ज्यादा  ट्यूबबेल
 ऐसे  हैं  जो  इस  वक्‍त  डीजल  से  चल  रहे  हैं  और  इस  वक्‍त  हमारी  गवनंमेंट  ने  इस  दफा  जो  डीजल
 के  रेट  बढ़ाये  मैंने  अपनौ  पहलौ  पंजाब  को  बजट  स्पीट  में  भी  यहू  दरख्वास्त  की  थी  कि  डीजल
 जो  एग्रीकल्चर  के  काम  आता  ट्यूबवेल  के  काम  आता  गहाई  के  काम  आता  है  या  ट्रेक्टर
 के  काम  आता  उसपर  कोई  रेट  नहीं  बढ़ना  उसमें  तो  सब्सिडी  मिलनी  चाहिए  |  आज
 जब  देश  के  सामने  सूखे  का  सवाल  आता  यहाँ  मध्य  प्रदेश  वाले  मेरे  भाई  और  दीगर  दोस्त
 सब  सूर्थों  क ेअकाल  की  बात  करते  पानी  के  न  होने  की  बात  करते  हैं  तो  ऐसौ  सूरत  में  जहां
 आपके  लिए  यह  सब  कुदरत  की  तरफ  से  उपलब्ध  है  कि  वहां  इतना  अनाज  पंदा  हो  सकता
 इसका  तजुर्वा  हुआ  कि  1.6  फीसदो  रबबे  में  55  परसेन्ट  अनाज  पैदा  हो  सकता  है  तो  बाकी
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 रक्‍्बे  को  पानी  देकर  देश  को  इस  सूरत  को  क्‍यों  ठीक  न  किया  जाय  और  उन  लोगों  को  इस  बात
 पर  फख  करनें  का  मौके  दिया  जाये  किट्रेंह्ससे  बेइल्सोफी  नहीं  होगी  ।

 जहां  तक  रवायती  फसलों  का  ताल्ल॒क  उसके  अलावा  सो  दीगर  कंश  क्रॉप्स  उनमें
 प॒जाब  के  किसान  को  और  ज्यादा  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  उसने  अपने  काम  से  साबित
 करके  दुनिया  के  खामने  दिखा  एक  ऐसा  नजारा  कि  वह  काम  करन  की  हैसियत  रखते  -
 काम  करने  कौ  सहालियत  रखते  हैं  ५

 सभापति  रहोदय  :  कृपाल  सिह  बुरा  न  मातें  आपका  टाइम  बहुत  बीत  गया  ।
 रो  तिह  :  उनके  मसायल  हल  किए  जायें

 सभापति  महोदय  -  आपका  टाइम  तो  बहुत  हो  गया  ।

 शो  कृपाल  सिह  :  तो  मैं  गर-जरूरो  बात  कर  रहा  हूं  ?
 ५

 सभापति  महोदय  :  बहुत  जल्री  बात  कर  रहे  हैं  लेकिन  ओर  मंम्बर  भी

 शो  कृपाल  सिह  :  यहां  ऐसे  मंम्बस  भी  जो  चेयर  को  पूछते  ही  नहीं  ।  इधर  के  10
 खड़े  हा  जते  इघर  के  20  खड़े  हो  जाते  डन'ीो  कोई  सुने  या  न  सुने  ।  यह  तो  अप्रतौ  शान
 है  कि  बह  अपनी  सुनी  हो  या  अनुसुनी  सुतने  बाला  कोई  हो  या  न  शोर  हो  जाता
 इतने  बड़े  अच्छे-भच्छे  लोग  यहू  पर  बैठ  हुए  वे  न  चेथर  को  पूछते  हैं  ओर  मुझे  कह  रही  हैं  ।
 मैं  तो  भ्रभी  बैठ  जाता  मुझे  इसमें  कोई  बात  नहीं

 मैं  तो  सिफ  दो  बातें  आपसे  करमा  चाहता  उसके  मुताल्लिक  स्टेटिस्टिक्स  इस  हाऊस
 को  कायंवाहौ  में  दर्ज  कराना  था  |  आप  सण्झती  हैं  कि  मैं  किसी  के  राइट  पर  छापा  मार

 रहा  किस्ली  ओर  बोल॑ने  वाले  के  तो  मैं  इतनी  वात  कहकर  अपनी  बात  को  खत्म  करा  हूं  कि

 पंजाब  के  साथ  पानी  की  तकसीम  में  जो  कुदरत  ने  उसे  दिया  इन्सानों  की  बेईमानी  ने  वह
 छलोन  लिया  और  अगर  आज  कोई  ईमानदार  इन्सान  गवेनंमेष्ट  में  आए  हैं  तो  उनको  वह  हक  देना

 चःहिएं  और  अगर  नहीं  देंगे  तो जिस  तरह  पहले  बेईमानों  की  एक  लिस्ट  बती  इनका  नाम
 उन्हीं  में  लिखा  जाएंगा  मैं  चाहता  हूं  कि  इनका  नाम  उस  बेईमानों  में  म  छ्खा  जाए  और यह

 इन्साफ  कर  सर्क  और  केंहु  इन्साफ  देश  के  हक  में  दुनिया  के  हक  में  देश  के
 जनंसाधारेण  के  हक  में  जाएंगा  ओर  देश  के  लिए  जो  रोटी  का  -  सबाल  है  भोर  जो  अनाज  की

 उपलब्धि  उसमें  बहुत  बड़ी  जबरदस्त  मदद  करेगा  ।
 मर  7  व

 इन्हीं  अल्फाज  के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  माननीय  समय  सदन  द्वारा  ही  निश्चित  किया  गया

 सदन  ने  द्वी  इसे  बढ़ाया  पीठासीन  अधिकारी  उसे  मानने  के  लिए  बाध्य  वक्‍ताओं  थी  एक

 लम्बी  सूची  यदि  मैं  किसी  माननीय  सदस्य  से  अधिक  समय  न  लेने  को  निवेदन  करती  हूं  तो

 वह  आपकी ही  इंच्छा  मकि
 कृपया  बिना  किसी  विद्वेष  के  मेरे  साथ  सहयोग  कौजिए  ।
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 अब  मैं  श्री  दसई  चोधरी  को  बोलने  के  लिए  बुलाती  उसके  पश्चात  कृषि  मंत्रालय  में

 कृषि  और  सहक  रिता  विभाग  में  राज्य  श्री  नीतीश  दुमार  बोलेंगे  ।

 3.0०  म०  प०
 {
 हिन्दा  |

 भरी  दसई  चौधरी  :  माननीय  सभापति  यह  बात  सही  है  कि  आजादी  के

 42  सालों  के  बाद  अभी  तक  कोई  वर्ग  पिछड़ा  हुआ  है  तो  वह  किसानों  का  इसका  एक

 मात्र  कारण  यह  रहा  है  कि  जो  सरकार  कानून  बनाती  सरकार  की  गलत  मंणा  के  कारण  आज

 किसानों  की  स्थिति  दिनों  दिन  बिगड़ता  चलौ  जा  रही  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  बताना  चाहता  हू
 कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  जो  बीज  निगम  उनको  इतनी  क्षमता  नहीं  है  कि  वे

 किसानों  को  जितने  बीज  को  जरूरत  उतना  वे  उत्प-दन  कर  सके  ।  इसका  नतीजा  यह  द्वोता  है
 कि  प्राइवेट  एजेन्सीज  बीज  का  उत्पादन  करतौ  हैं  और  उसे  बीज  निगम  द्वारा  खरीदा  जाता  है  ओर

 जब  वह  बीज  किसानों  के  बीच  में  जाता  किसान  उस  बीज  को  लगाता  तो  सारी  की  सारी

 फसल  बर्बाद  हो  जातौ  मार  जाती  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि

 विष्कोमान  संस्था  के  जो  अध्यक्ष  रहे  मैं  उनका  नाम  नहीं  लना  चाहता  वे  को-आपरेटिव  के
 माफिया  माने  जाते  थे  ।  बिद्दार  के  श्री  नीतीश  कुमार  और  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  जी  जानते  हैं
 कि  पूरे  देश  में  विष्कोमान  से  घटिया  बीज  खरीदा  गया  ओर  1984-85  में  वट्रो  बीज  किसानों  को

 दिया  गया  ।  जब  किसान  ने  उस  बीज  को  लगाया  तो  गेहूं  का  उत्पादन  नहीं  हुआ  और  किसान

 की  खेती  मारी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इनका  जो  बीज  निगम  है  ओर  जो  विष्कोमान
 संस्था  इन  दोनों  के  पदाधिक'रियों  को  दंडित  +रना  चाहिए  और  जिस  राजनीतिक
 भ्ाटमी  को  अध्यक्ष  बनाते  उसको  दंडित  करने  का  काम  तब  जाकर  किसानों  का
 भला  होगा  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हर  तरह  स  चाहे  सूखाड़  को  स्थिति  हां  चाह
 बाढ़  की  स्थिति  हो  जाए  और  चाहे  प्राकृतिक  प्रकोप  आ  उसमे  हमेशा  किसानों  को  हो
 सान  होता  इन्होंने  फसल  बीमा  योजना  का  कानून  इस  देश  में  जहां  कहीं  बाढ़

 सूखाड़  से  ओर  प्राकृतिक  प्रकोप  से  नुकसान  हुआ  क्‍या  इन्होंने  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत
 किसानों  को  पैसा  दिया  है  ?  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  बताना  चाहता  1987  में  बिहार  में
 भारी  भूकम्प  और  बाढ़  के  प्रकोप  से  लाखों  किसानों  को  क्षति  हुई  खासकर  दरभंगा  और
 समस्तीपर  जिलों  के  कुथेश्वर  हसनपुर  एवं
 घारिथनगर  प्ररण्ड  में  भारी  बाढ़  और  भूकम्प  का  प्रकोप  भाया  जिसमें  कि  हमारे  किसानों  को
 नुकसान  क्या  आज  तक  वहां  के  किसानों  को  फसल  वीमा  योजना  के  अन्तगंत  पैसा  मिला  ?
 आज  तक  जो  वहां  के  किसानों  को  क्षति  हुई  उसका  मुआवजा  उनको  नहीं  मिला  ।  उनको  ऋण
 नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कानून  तो  हर  सरकार  बनाती  काप्रेस
 की  सरकार  ने  भी  किसानों  कौ  भलाई  के  कानून  बनाए  ओर  यह  सरकार  भी  किसानों  की  भलाई
 फरना  चाहतौ  लेकिन  जब  तक  उन  मंशा  ठीक  नहीं  जब  तक  उस  कानन  को  लाग
 करने  वाले  लोग  ईमानदार  नहीं  तव  तक  सरकार  जो  लाभ  किसानों  को  पहुंचाना  चाहती
 वह  नहों  पहुंचा  सकती  आप  आई०  आर०  डी०  पौ०  और  बहुत  सारी  योजनाओं  के  माध्यम
 से  गरीबों  को  लोन  देते  किसानों  को  लोन  देते  मैं  ओर  प्रदेशों  के  बारे  में  तो  नहीं  कहना
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 चाहता  लेकिन  बिहार  जैसे  प्रदेश  में  जहां  पर  कि  किसानों  को  ऋण  दिया  जाता  उसमें
 पचास  प्रतिशत  पैसा  भी  किसानों  को  नहीं  मिलता  है  |  पैसे  बे  क  में  रह  जाते  हैं  और  कुछ

 घस  में  वे  पैसे  खा  थाते  अभी  कोई  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  जो  पैसा  किसानों कौ
 भलाई  के  लिए  दिया  ज'ता  वह  पैसा  कफिसा-ं  को  नहीं  मिलता--यह  बिल्कुल  सत्य  बात
 इसलिए  मैं  अपनी  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरक्राਂ  भर  कहना  चाहठा  आपने  »पने  पत्र  में  भ॑
 जनता  से  वायदा  किया  था  और  मूल्य  पर  आधारत  राजनीति  कौ  वात  हमारे  प्रधान  मत्री  जी
 करते  अगर  इस  देश  के  किसानों  के  उत्थान  के  भलाई  के  विकास  के  लिए  जो
 कार्यक्रम  बनाएं  और  उनके  कार्यान्वव्रन  से  इस  देज  के  कियानों  की  भलाई  और  उत्थान  हो  जाता  है
 तो  इस  देश  का  कोई  भी  वर्ग  अछूता  नहीं  रहेगा  जिस  ट/ो  कि  कोई  समस्या  हो  ।  किसी  वर्ग  की
 किसी  प्रकार  की  समस्‍या  नहीं  रहेगी  ।

 सभापति  हमारे  यहां  एक  कोसी  नदी  है  ।  उस  पर  से  फुहियःं  वांध  बनाने
 के  काम  की  स्वीकृति  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  1977  में  सत्ता  में  आई  थी  तो  दी  गई  थी  भौर

 विहार  की  सरकार  ने  उस  पर  बांध  बनाने  का  काम  भी  शुरू  करवा  दिया  था  ।  लेकिन  जब  1980
 में  कांग्रेस  सरकार  पुनः  आई  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  आधघे  बने  हुए  बांध  पर  काम  छोड़  दिया
 गयਂ  ।  इस  बांघ  का  आधघा  पोर्शन  अभी  भी  छाली  उसके  कारण  ग'वों  में  बाढ़  का  पानी  भर
 प्राता  ह ैओर  उसके  कारण  सा»  लोगों  को  बेघर  होना  पड़ता  है  ।  वहां  मे  ले  जाकर  दूसरं

 उन  लोगों  को  बस्राया  जाता  है  |  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  दजिना-फूहिय  बांध
 फी  स्वोकृति  1977  में  मिली  इसका  पूरा  कराने  को  कोशिश  करे  ।  इसके  बारे  में  हमारे
 राज्य  मंत्री  श्री  करोडिया  जी  है  उनको  भी  हमने  आवेदन  पत्र  दिया  था  और  उनसे  भी  भाग्रदह
 किया  था  ।  मैं  इस  सदन  में  भी  किसी  न  किसी  माध्यम  से  इस  प्रश्न  को  उठा  चुका  इंसलिए
 मैं  सरक।र  से  निवेदन  करता  हू  कि  इस  बाध  को  धररा  की  कोशिश  करे  I

 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  योजना  किसानों  कौ  भलाई  के  लिए  बनती

 उनके  विकास  उनके  उत्थान  की  बनतौ  उसको  बनाने  वाले  जो  अधिकारी  हैं  उनको  बास्तव
 मे  किसानों  कौ  वास्तविक  कठिनाइयों  का  ज्ञान  नहीं  होता  इसलिए  ऐसी  योजना  बनाते

 से  क  येंक्रम  बनाते  समय  किसानों  के  प्रतिनिधियों  से  निश्चित  रूप  से  जानकारी  प्र/प्त  को  जाए
 भर  उनको  योजना  बनाने  वाली  समिति  में  रखा  जाए  ताकि  ऐसी  योजनाएं  बस  सर्क  जिनसे  कि

 किसानों  को  वास्तविक  रूप  से  लाभ  पहुंचाया  जा  सके  ।

 उत्तरी  बिहार  में  अल  निकासी  की  बहुत  भारी  समस्या  है  |  हमारे  नीतीश  कुमार  जी  और

 वर्मा  जी  भी  इस  बात  को  जानते  इस  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  ने  कुछ  योजनाएं  केन्द्र  को

 स्वीकृति  के  लिए  भेजी  थीं  लेकिन  जो  कांग्रेस  की  सरकार  यहां  थो  उसने  उनको  स्वीकृति  नहीं

 दी  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  उत्तरी  बिहःर  के  लोगों  को  जल  तिकासी  की  योजना  री  न

 होने
 से

 बहुत  नुकसान  होता  अभौ  तक  जल  निकासी  को  किसी  भी  योजना  को  यहਂ  से

 स्वीकृति  नहीं  मिली  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  जो  भी  जल  निकाली  की  योजना  बिहार

 सरकार  ने  केन्द्र  को  भेजी  है  उस  पर  सरकार  विचार  कर  उनको  स्वीकृति  प्रदान  करे  ताकि  विद्वार
 के  लोगों  को  राहत  मिल  सके  ।
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 बसई
 अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  29  मार्च  को  बिहार  में  बहुत्‌-भ्ारो  ओलःवृष्टि

 हिमपात  हुआ  इसमे  हेमारे  यहां  के  समस्तीयुर  भोरः  बंशाली  जिलों  में

 बहुत  भारी  नुकसान  हुआ  लेकिन  दुःख  की  बःत  है  कि  बिहार  के  लोगों  किसी  प्रकार  की
 राहत  नहीं  दी  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  कस्ता  हूं  कि  वढ़  यहां  से  एक  टीम  भेजे  ओर  इसका
 सर्वे  कराए  ।  जो  वहां  किसानों  का  नुकसान  हुआ  है  उनको  आप  फसल  बौमा  योजना  के  अन्तगंत
 पैसा  दें  ।  उसके  नुकसान  का  आप  मुआवजा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  आभार  मानता  हूं  कि  आयने  मुझे  बोलने  का  समय  दि

 थ्रो  कपिल  वेव  शास्त्रो  :  मुझे  बोलने  के  लिए  दो-च।र  मिनट  का  समथ
 में  अपनी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महीदय  :  बाद  में  मंत्री  जो  अभौ  राज्य  मंत्री  ही  को  बोलने  दीजिए  ।
 श्री  छ  दो  पांसवान  :  वक्‍ताओं  को  पार्टी  की  तरफ  से  जो  सूची  आपको  जाती

 आप  क्‍या  उसके  अनुसार  बुलवा  रही  हैं  या  ऊपर  नीचे  करके  बुलवा  रही  हैं  ?
 हम  यद्वां  बोलने

 के  लिए  बैठे  नाम  ऊपर  नीचे  करने  से  हमारा  नाम  नहीं  बुलाया  जा  रहा  है  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  यह  पौठात्तीन  अधिकारी  का  परमाधिकार  ओर  विशेषाधिकार

 परन्तु  आपकौ  जानकारी  के  लिए  मैं  जो  कुछ  कह  सकती  हूं  वह  यही  है  जिसकी  सलाह  मुझे
 नीय  अध्यक्ष  और  पूर्व॑वर्ती  सभापति  ने  दी  मैं  उसी  के  अनुसार  कार्य  कर  रही  हू  ।  मरा  न्नीय
 सर्दस्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  तत्सम्बन्धो  नियम  पढ़ती  हूं

 ह

 उन  सुचियों  अथवा  क्रम  से  बाध्य  नहीं  होगा  जिसमें  कि  दल्लों  या  वर्ग  अथवा
 व्यक्तियों  द्वारा  सीधे  नाम  भेजे  सूर्चियां  केवल  उसके  मार्गंदशंब  के  लिए  होंगी
 और  जब  कंभी  आवश्यक  हो  उसे  उसमें  सदा  परिवतंन  करने  का  अधिकार  होगा  ताकि
 अध्यक्ष  क्षारा  समय-समय  पर  निर्धारित  किए  गए  सामान्य  सिद्धान्तों  के  अनुसार
 विवाद  का  विनियमन  हूं  सके  ।

 ]

 क्रो  कपिल  देव  शास्त्री  :  हम  आपके  अधिकार  को  चंलेंज  नहीं  करते  ।  आप  कुर्सी  पर
 आसीन  आप  हमें  भो  आंदेश  देंगी  वह  हम  प९  एक  मुद्दा  है  ज़ो  मैं  मंत्री  जो  के
 जवाब  दैने  से  पहले  कहना  चाहता  हूं  ।

 है सभापति  महोदय  :  आपको  तो  मैंने  बोला  है  कि  श्री
 और  उसके  बाद  भी  आपको  बोलने  का  अवसर  दिया

 ]

 मैं  उन  सभी को  समय  देने  का  प्रयास  कर  रही  हूं  जो  बोलना  बाहते  कृपया  अपना
 भाषण  निश्चित समय  में  ही  पूरा  करें  ।

 कुमार  जी  इंटरवीन  करेंगे
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 क्ुषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकांरिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 माननीय  सभापति  मैं  सबसे  पहले  अफसोस  जाहिर  करता  हूं  कि  मैं  प्रे  की

 वाहौ  से  अनुपस्थित  रहा  भौर  माननीय  सदस्*के  विचारों  को  ग्रहण  नहीं  कर  सका  ।  पटना  में
 तेज  बुखार  के  कारण  मैं  पूरे  सप्ताह  बीमार  पडा  रहा  ।  यहां  अ'ने  पर  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदान
 मांगों  पर  हो  रही  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  मुझे  बोजने  का  अबसर  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद

 छे
 स्ब॒६शी  उत्पादन  में  हइसका  योगद।न  लगभग  40  प्रतिशत  का  लेकिन  जो  विशाल  श्रमशक्तित
 उसको  खपाने  की  जवाबदेही  सबसे  अधिक  कृषि  पर  हो  रहतौ  यही  कारण  है  कि  देद्ात  के
 इलाकों  में  अभी  भी  भयानक  गरीबी  शहरों  ऊ॑  मुकाबल  अभी  भी  घनघोर  जिषयता  है  |  सरकार
 की  नीति  राष्ट्रीय  मोर्चे  की सरकार  को  नौति  है  कि  देद्यातों  का  विकास  किया  कृषि  का  विकाप्त

 किया  जाये  और  इसौ  उह  श्य  से  बजट  का  पंसा  इन  क्षेत्रों  में  खर्च  किया  इसको  घो
 कौगई  है  ओर  इस  घोषणा  के  भनुरूप  बजट  में  यह  प्रावधान  *ग  किया  गया  है  कि  49  फीसदी  इत
 क्षेत्रों  में  बच  किया  जा  हा  खेती  के  म।मले  म  हम  लोगों  ने  अ'जादी  के  बाद  से  तरक्की  की  है  ।

 यह  सही  है  कि  जितनी  तरक्की  इसमें  होनी  चाहिए  थी  उतनी  तरक्की  हम  नद्दीं  कर  सके  हैं  क्‍योंकि

 हर  योजना  काल  में  खेती  को  इतना  प्रश्नय  नहीं  लकिन  श्राठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  खेतौ  को
 काफी  प्रश्नय  मिलने  जा  रहा  है  ओर  जो  अनो  इस  साल  98:-90  ,988-89  कौ  तुलना  में
 इतना  अच्छा  मानसून  नहीं  लकिन  फिर  भी  1989-५0  में  संतोषजनक  जिस  हिसाब  से
 1950-5:  !  में  विकास  की  रफ्तार  रही  है  उस  हिसाब  से  कुछ  हृद  तक  संतोषजनक  उत्पादन  कह्ढा

 जा  |  ५&8-89  में  जहां  कुल  खाद्यान्न  का  उत्पादन  170.2  मिलियन  टन  1989-

 90  में  उतना  अच्छा  मानसून  न  होने  के  बावजूद  भो  173  73  मिलियन  टन  का  उत्पादन  हुआ
 110  लाख  गांठ  कपास  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  210  मिलियन  टन  गन्ने  के  उत्पादन

 की  सम्भावना  है  और  1990-9  में  हमारे  खाधानन  का  लक्ष्य  176.5  मिलियन  तिलहन  कਂ
 लक्ष्य  -- 17.5  मिलियन  गन्‍ने  का  2:0  मिलियन  कपास  का  उत्पादन  105  लाख

 गांठ  और  पटसन  का  90  लाख  गांठ  यह  सब  हम  लोगों  का  लक्ष्य  है  ओर  हमें  उम्भोद  है  कि

 हम  रद्ष्य  को  प्राप्त  ही  नहीं  करेंगे  बल्कि  कृषि  सम्बन्धी  नीति  के  फलस्बरूप  हम  लक्ष्य  से  आगे  भौ
 गे  और  आगे  5  वर्षों  में  आठवीं  पंचत्र्षीय  योजना  काल  में  कृषि  के  क्षेत्र  में  और  ज्यादा

 प्रति  होगी  ।  यह  स्थिति  है  ।

 देता  है  ।  अभी  भी  इस  देश  में  कृषि  पर  निर्भरता  लगभग  76  प्रतिशत  बनी  हुई  है  ओर  कुल

 सप्कपति  कई  शदस्यों  ने  कई  मुद्दों  पर  चर्चा  अभी  माननीय  सदस्य  श्र

 ३ई  चौधरी  जौ  ने  बीज  के  सम्बन्ध  में  कहा  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हू  कि

 नेशनल  सीड  प्रोजेक्ट  फेज  3  की  शुरूआत  विश्व  बेंक  कौ  मदद  से  होने  जा  रही  इससे  राष्ट्रीय
 और  राज्य  सरकार  के  बीज  निगभों  की  कार्यक्षमता  में  सुध।र  उतका  विकास  होगा  निजी

 क्षेत्र  में  भी  स्टिफाइड  सीड  की  सहुलियत  इससे  पहले  के  मुकाबले  अधिक  अच्छे  बीजों

 का  विकास  होगा  और  स्वाभाविक  है  कि  इससे  उत्पादन  भी  अधिक  होगा  ।

 दूसरा  सवाल  भरी  दस  ई  चौधरी  हारा  फस्वल  दीमा  के  संदध  म  उठाया  सम्बन्ध

 में  जो  दावे  प्रस्तुत  किए  जाते  उन  सबका  विष्पादन  होता  है
 और  लोनो  फामंध्ध  को  इसमें  कवर
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 किया  जाता  यह  योजना  1990-9;  में  भी  जारी  गहेगी  |  अभौ  नान-लोनी  फामंसं  को

 इसमें  शामिल  करने  में  दिबकतें  बहत  अधिक  धनराशि  की  जरूरत  और  कई
 प्रकार  के  प्रशासनिक  प्रबंध  की  जरूरत  दतंमान  स्थिति  में  यह  करना  नामुमकिन
 दिखाई  देता  है।अभी  '990-91  के  लिए  लोनी  फःममंसं  के  लिए  इसमें  प्रावधान  रखा

 कांप्रीहेंसिव  क्राप  इंश्योरेंस  स्कीम  में  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हुं  कि  अभी  तक  580

 करोड़  रुपये  के  दावों  का  भुगतान  क्राप  इंश्योरेंस  स्कीम  में  या  जा  चुका  जबकि  प्रीमियम  के

 मोर  पर  मात्र  87  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  हैं  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  विहार  में  1987  में  भयानक

 बाढ़  वहाँ  पर  लोगों  को  मदद  नहीं  मिल  इसके  कई  कारण  इस  समय  तफसील  में  णाने
 का  वक्‍त  नहीं  कम  दावों  का  भुगतान  हुआ  मैं  स्वयं  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  हूं  कि  कम

 भुगतान  हुअਂ  है  बिहार  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाए  जाते  रहे  हैं  '  सभापत्ति  राष्ट्रीय
 मोर्चे  कौ  घोषणा  के  अनुकूल  ऋण  राहत  योजना  को  लागू  किया  जः  रहा  सदन  इस  बात  से

 अवगत  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  अपने  बजट  भाषण  में  इस  बात  की  चर्चा  की  थी  कि  10

 हजार  रुपये  तक  के  जो  कर्ज  कमशियल  बंकों  के  या  रीजनल  रूरल  बेंकों  के  उनको  माफ  किया
 जाएगा  ।  ओर  जिन्होंने  राज्य  सहकारी  बोंकों  से  कर्ज  लिया  उनके  लिए  भौ  राज्य  सरकारों
 से  अनु  रोघ  किया  गया  है  कि  ऋण  राहत  को  योजना  बनाएं  ओर  इसमें  केन्द्र  सरकार  यथोचित

 सहयोग  प्रदान  करेगी  ।  इसलिए  जो  वायदे  किए  गए  उनको  पूरा  करने  क  लिए  सरकार

 बच्चनवद्ध  है  ।

 सभापति  प्राकृतिक  आपदाओं  +  स्थिति  की  बार-बार  चर्चा  को  गई  है  '  इसमें

 पौड़ित  लोगों  को  सहायता  नहीं  मिल  पाती  णह्‌  कह  गया  इस  बारे  में  सभ4-समय  पर

 सेमीनार  होते  रद्दे  कभी  किसो  राज्य  को  कितना  कभी  किसी  राज्य  को  कितना

 कोई  समेतिक  नीति  इस  बारे  में  नहीं  रही  है  ।  अभी  प्रघानमन्त्री  महोदय  ने  तग  किया  है  कि  हर
 राज्य  के  लिए  अलग-अलग  केलेमिटी  रिलीफ  फण्ड  बनाया  उसमें  25  ब्रतिशत  रज्य  का

 अंश  और  75  प्रतिशत  केन्द्र  का  अंश  रहेगा  ।  अभी  आपने  देखा  होगा  कि  आन्भप्रप्रदेश  मे  और  कई

 दूसरे  राज्यों  में  समुद्री  तूफान  उनके  लिए  तत्काल  इस  प्रस्तावित  फण्ड  जिसका  गठन
 लगभग  हो  चुका  जिसके  सारे  डीटेल्स  तंयार  किए  जा  रहे  32  करोड़  रुपये  कौ  घनराशि

 मंजूर  को  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से  बिहार  मे  ओलावृष्टि  उपप्रधानमन्त्री  जी  वहां  गए  यह्टां
 को  टीम  भी  गई  मैं  भी  मोजूद  उससे  हुए  नुकसान  की  भरपाई  के  लिए  राज्य  सरकार

 अपनी  तरफ  से  सहायता  पहुंचाना  चाहती  इसलिए  केन्द्र  की  तरफ  से  भी  मदद  देने  कौ  बात

 कही  गई  और  उसी  शिलीफ  फण्ड  *  54  लाख  रुपए  थबिहार  सरकार  को  भेजे  गए  मैं  राननीय

 सदस्यों  को  बताना  चाहृता  हूं  कि  यह  एक  क्रांतिकारी  कदम  केलेमिटी  रिलीफ  फण्ड

 हालांकि  यह  मामला  राज्य  सरकारों  का  वे  अपने  ढंग  से  रिलीफ  कोड  बनाती  आपदाओं  में

 सहायता  करतो  हैं  ।

 सभापति  एक  बात  को  ओर  मैं  सदन  का  ध्यान  आकषित  करना  चाहता  हूं  कि

 करी  संस्थाओं  को  मजबूत  भर  गतिशील  बनाने  के  लिए  यह  सरकार  सचेष्ट  सहकारी
 संस्थाओं  का  योगदान  कई  राज्यों  में  बहुत  द्वी  अच्छा

 |  के  देह्दाती  इलाकों  की  वित्तीय
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 स्थिति  को  मजबूत  करने  में  उनका  योगटान  सराहनीय  इनको  और  कारगर
 और  गतिशील  बनाने  के  लिए  योजना  आयोग  ने  भौघधरी  ब्रह्मप्रकाश  जी  की  अध्यक्षता  में  एक
 कमेटी  गठित  की  है  ।  ये  सारी  बातें  सरकार  कर  रही  अपने  वादों  को  प्रा  करने  की  दिशा  में
 कदम  उठा  रही  है  '  एक  मांग  होती  रही  कि  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  दिया  कृषि को
 उद्योग  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  लिए  या  जो  कृषि  उत्पाद  होते  हैं  उनको  विदेशों  में  एक्सपोरटਂ
 करने  के  सम्बन्ध  में  कौन  सी  नीति  अपनाथा  जो  एक्सपोट  करना  है  उसका  क्‍या  टारगेट

 किन  चीजों  का  एक्सयरोट  किया  इन  तमाम  बण्तों  पर  विचार  करके  अपना  परामर्श
 देने  के  लिए  भानु  प्रताप  सिंह  जो  को  अव्यक्षता  में  एक  कमेटी  बनी  उतक्षकी  अन्तरिम  रिपो्टਂ
 भी  आाने  वाली  है  ।  कृषि  विकास  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  व्यवहारिक  और  नीतिगत  सुझाव  देने
 के  लिए  स्थाई  तोर  पर  एक  स्टंडिग  ऐडवाइजरौ  जो  हिन्दुस्तान  के  नामी  किसान  नेता
 शरद  उनकी  अध्यक्षता  में  गठित  की  गयी  समय  समय  पर  जो  मामले  उसके  नुपुद
 किए  भाते  नीति  विषयक  या  तत्काल  प्रभाव  के  मामले  पर  वह  समिति  सुझाव  देती  है  ।  क्षि
 विभाग  एक  ऐसे  ५  में  काम  कर  रहा  है  जिध्से  यह  लगे  कि  यह  कृषि  मत्रालय  नहीं  किसान
 कल्याण  मंत्रालय  है  |  चाहे  फसल  के  लाभकारी  मूल्ण  का  सवाल  किस;नों  को  इनपुट  समय  पर
 उपलब्ध  +रवाने  को  बात  अच्छे  अच्छी  छाद  का  ला  बेहतर  इम्तजाम  का
 मामला  किप्तानों  का  बियोलियों  के  द्वारा  जो  शोषण  होता  है  उसय  बचाने  की  ब८त  इसके
 लिए  अधिक  समथथंन  मूल्य  को  घोषणा  को  गथी  है  ।  इस  साल  के  लिए  जो  घोषणा  को  गयी  थी

 उसस्ले  ज्यादा  वृद्धि  हर  एक  चीज  के  लिए  समथंन  मूल्यों  में  कौ  गयी  है  ।  पूरा  सदन  इस  बात  से
 अवगत  है  कि  गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  215  रुपय्र  प्रति  क्विटल  क्षिया  गधा  है  '  इसी  प्रकार  अन्य

 चौजों  का  भी  वढ़ाया  गया  यह  सरक।र  सचेत  है  कि  किसानों  को  हूर  प्रकार  के  कायंक्रमों  के
 जरिये  लाभ  पहुंचाया  राहत  पहुंचायी  जो  बिचोलियों  द्वारा  शोषण  होता  रहा  है  उसके

 लिए  एक  तरफ  समर्थन  मूल्य  के  आधार  पर  विभिन्‍न  एजेंसियां  सरकार  के  निर्देशन  में  मंदान  आती
 बाजार  में  आती  हैं  किसानों  को  राहत  पहुंचाने  के  उत्पादकों  को  रापत  पहुंचाने  के

 वहीं  पर  कई  प्रकार  के  अवसर  आते  हैं  तो  सरकार  की  तरफ  से  मार्किटिंग  इन्टरवेंशन  किया

 जाता  अभी  कुछ  दिन  पहले  प्याज  के  मामले  में  मार्किटिंग  इन्टरवेंशन  किया  गयਂ  ।

 सभापति  भाए  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  इस  मामले  में  50-50  प्रतिशत  के

 अनुपात  में  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  को  नुकसान  वहन  करना  होता  है  ।  लेकिन  मह्दाराष्ट्र  मे  वह

 नुकसान  वहन  करने  से  इन्कार  किया  |  लेकिन  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  कौ  पहल  पर  ध्याज

 मामने  में  मार्किटिंग  इन्ट  रवैन्शन  रोका  नहीं  उसको  जारी  रखा  गया  ।  इस  प्रकार

 को  र।हत  पहुंचाने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  तथा  छनको  ओर  मजबूती  से  चलाने
 का  हमारा  विचार  है  ।

 आपरेशन  फल्ड  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  दुग्ध  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  काफी  तरक्शी  की  सम्भावना

 आपरेशन  फल्ड  फोज-तत  शुरू  होने  जा  रहा  इससे  देश  का  60  प्रतिशत  हिस्सों  इसमे

 शामिल  हो  जाएगा  ।  स्वातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जहां  इस  एर  खर्च  हुआ  था  603.41  करोड़

 वहीं  आठवीं  प  चवर्षीय  योजना  में  1342.55  करोड़  रुपये  खच  करने
 का

 प्रावधान
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 इस  तरह  से  डेरी  के  मामले  में  हम  काफो  त़्रदकी  करेंगे  ।  जो  डरी  उत्पाद  है  उसमें  हमारो  तरक्की

 की  यह  स्थिति  है  कि  जो  यूरोपियन  इकोनॉमिक  4  म्युन्टी  से  कई  प्रकार  के  डरी  उत्पादों  के  टम्सं
 में  मदद  मिलती  उसमे  हम  लोगों  की  तरफ  से  कह  जा  रहा  है  कि  अ'प  कंश  में  मदद  करो  ।

 हम  इस  मामले  में  बहुत  आगे  बढ़  रहे  खास  तौर  स  राजधाटी  डिल्ली  शहर  की  जरूरतों  को

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  तीसरी  डेरी  छोलने  का  भौ  सरकार  का  विचार  चार  लाख  लीटर

 प्रतिदिन  कौ  क्षमता  वाला  एक  डेरी  प्लांट  खोलने  का  सरकार  का  विचार  यह  सरकार

 उत्पादकों  का  द्वितों  का  र्राल  रखता  चाहती  कन्ज्यूमसं  के  हितों  का  ख्याल  रखना

 चाहती

 क्षि  के  मामले  में  जो  तरक्की  हो  रही  है  उसमें  अई०सी०ए०आर०  जो  अनुसंघान
 काम  करता  का  योगदान  बहुत  ज्यादा  उसका  योगदान  काबिले-ता  रीफ  है  ।  उसके  योगदान

 के  बगर  यह  सम्भव  नहीं  जो  विभिन्‍न  प्रकार  के  रिसर्च  विभिनन  क्षेत्रों  में  किए  जा  रहे  हैं

 चाहे  जाद्यानन  में  तिलहन  में  मछलो  उत्पादन  में  डेरी  विक,स  में  हर  क्षत्र  में  रिसच

 कार्य  रात-दिन  रहता  है  ।

 मुझे  यह  बताकर  खशी  होगी  कि  लगभग  ।0”  तरह  के  उन्‍नत  बीज  इस  बार  निकाले

 गए  और  उनका  सफल  परीक्षण  किया  जा  रहा  35  हजार  वटल  ब्रीडर  सीड  का  छत्पादन

 इस  बार  हुआ  है  ।  ये  सब  आई०सी०ए०आर०  कौ  उपलब्धियां  कई  प्रकार  से  प्रोद्योगिकौ  के

 भौर  उसके  लिए  300  केन्द्र  कायंरत  किसानों  को  मदद  पहुंचाने  के  व्यावहारिक
 रिसचं  करने  के  लिए  104  जिलों  में  कृषि  केन्द्र  क.यंरत  लेबट  प्रोएम  चलता

 कई  प्रकार  के  कार्यक्रम  चलते  हैं  जिससे  किसान  को  अप-ट,डट  जानकारी  दी  जाती  है  ताकि

 वह  उन्नत  कृषि  कर  सके  ।  कृषि  भायोग  को  सिफारिश  है  कि  000  तक  प्रत्येक  जिले  में  क्रृषि
 विज्ञान  केन्द्र  खोले  जायें  और  इस  इिश्ा  में  कार्यवाही  की  जा  रही  जो  रेन  फेड  एरिया  है

 उसमें  उत्पादकता  ओर  उत्पादन  बढ़ा+  के  लिए  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  विकास
 क्रमों  के  लिए  जो  योजना  का  परिव्यय  था  उसमें  काफी  वृद्धि  की  जा  रही  1990-91  में
 80.25  करोड़  का  प्रावधान  किया  जा  रहा  जबकि  1989-90  में  मात्र  )॥  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  था  !  इस  प्रकार  से  कई  छोटे  किसान  होते  हैं  जो  छाद्यान्‍्त  का  उत्पादन  करके  लाभ  कौ
 कमाई  नहीं  कर  सकते  हैं  उनके  लिए  कई  प्रकार  की  बागवानो  कौ  गंजाइम  है  उसका  प्रचार  भौर
 प्रसार  किया  जा  रहा  है  ताकि  वह  ठीक  ढंग  से  अपना  जोवम  जी  सके  ।  चाहे  क्वालिटी  बीज  का
 मामसा  हो  ओर  कोई  दूसरे  मामले  हों  उनमें  आई०सी०ए०आ_र०  का  योगदान  सराहनीय  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  यह  भपील  करना  चाहूंगा  माननीय  सदस्यों  से  कि  भारत  कृषि  प्रधान  देश  है  और  इसमें
 कई  प्रकार  को  जलवायु  कई  प्रकार  कौ  जमीनें  वेस्ट  लंण्ड  हैं  170  लाख  हेक्टेयर  जमीन  पर
 इस  बार  योजवा  है  वेस्ट  लेण्ड  मिशन  द्वारा  कि  इसमें  पेड़  लगा  दिए  जायें  और  उसमे  काफ़ो  लाभ
 हो  फोडर  चारा  का  उत्गदन  होगा  ओर  दूसरी  तरफ  जालाने  के  लिए  लकड़ी  उपलब्ध
 होगी  इससे  ऊर्जा  कौ  बचत  होगी  ।  यह  सब  योजनायें  कृषि  विभाग  द्ृःरा  चलाई  जा  रही zy

 पैर
 किसानों  की  मालो  हालत  सुधार  देश  में  कृषि  का  उत्पादन  वढ़े  ।  हमारे  देश  में  कृषि  पर

 अन्त  रण  कै  लिए  ट  क्‍लोलॉजी  को  जमीन  पर  ट्रांसफर  करने  के  लिए  ५.ई  प्रकार  के  उपाय  करते

 पा ताक
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 निर्भग्ता  76  प्रतिशत  लोगों  की  है  ।  जब  खेती  तरक्की  करेगी  तो  76  प्रतिशत  लोगों  की  तरक्कौ

 द्वोगौ  और  उनको  माली  द्वालात  में  सुधार  होगा  और  उनकी  क्रय  शक्ति  बढ़ेगी  तो  कई  प्रकार  की
 उनकी  मांग  भर  उन  मांयों  को  पूरा  करने  के  लिए  कई  प्रकार  के  उत्पादन  द्वोंगे  भौर  उनमें  बड़े
 पैमाने  पर  रोजगार  के  नए  सिरे  से  सम्भावनाये  पंदा  होंगी  ।

 इसलिए  जरूरुत  इस  बात  की  है  कि  राष्2)य  मोर्चा  की  श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंठ्ठ  के
 शौस  नेतृत्व  में  जो  कृषि  नीति  चोधरी  देवी  लाल  जी  के  नेतत्व  में  उसके  ऋलते  इस  देश  के
 किसानों  का  कफी  भला  कृषि  क्षेत्र  का  वि+स  होगा  ओर  इतमा  हो  कात  कहते  हुए  मैं
 माननीय  सदस्कों  से  निवेदन  करूंगा  कि  विभिन्त  मामलो  पर  जो  अ.बने  कट  मोशंस  विछ  है  उनको
 वापस  लें  ओर  जक  माननीय  राज्य  मत्री  जौ  जवाब  दें  उसके  बाद  खत्रंसम्मति  से  हन  अलुदानों  की

 का  समन  कर  +

 भ्री  रामेश्वर  प्रसाद  -  बिना  लोन  लिए  लोग  बंठे  ऐसे  लोगों  कौ  बत  नहीं
 कर  रहे  ६  ।  कृषि  को  नभोन  जमीन  के  विकेन्द्रीकरण  ओर  भूमि  सुधार  के  कायंक्रमों  का
 कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  10  एकड़  तक  कई  लोगों  के  हाथ  में  ऐसी  जमीन  हैँ  जिसय  कोई  पैदादार
 नहीं  हो  रही  हैਂ

 हो  नोशिश  कुमार  :  वर्मा  जी  बोलेंगे

 ]

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  और  उसके  बाद  यदि  जरूरी  हो  तो  आप

 स्पष्टीकरण  प्राप्त  कर  सकते

 भ्रो  एन०  घुन्दरराज  :  सभाषति  मेरे  दल  के  सदस्थों  द्वारा  जब

 संसाधन  मंत्र  लय  और  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  का  मैं  समर्थन

 हूं  ।  जहां  तक  विवादों  का  सम्बन्ध  पूरे  देश  में  राज्यों  क ेबीच  जल  बिवाद  विद्यमान  हैँ  ।

 यहा  अधिकांश  सदस्यों  ने  राज्यों  के  बीच  जल  से  सम्बन्धित  विवादों  के  बारे  में  कह्मा  है  ।  ये  विवाद

 पिछले  43  वर्षों  से  हैं  परन्तु  हम  कोई  निर्णय  लेने  में  समर्थ  नहीं  हो
 सके  ।  यद्दी  समय  है  कि  हम

 राज्यों  के  मध्य  इन  विवादों  को  इल  करने  के  लिए  कुछ  करें  |  इसके  लिए  हम  या  तो  जल  आयोग

 अथवा  जल  ग्रिड  बना  सकते  केवल  तभी  सभौ  राज्यों  में  सभी  क्षणगड़ों  को  निपटाया  जा

 सकता

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  हमारा  कर्नाटक  राज्य  के  स्थ  जल  बिवाद  पिछले

 20-25  वर्षों  से  चला  भा  रहा  है  +  वर्ष  1971-72  दोनों  राज्छों  द्वारा  560  टौ०  एस्र०सी ०
 पानी  का  उपयोग  किया  गया  वर्ष  ।:71-72  हमें  मेत्तुर  बांध  पर  380  टी०  एम०्सी०
 पानी  उफ्लब्ध  था  भाज  हम  100  टो ०  एम»  सी०  पानौ  छोड़ने  को  तेबार  हैं  बोर  280  टी०  एम०
 स्ी०  फनी  लेना  हमें  स्वोकार  परन्तु  यह  सम्भव  नहीं  ६४  क्योंकि  कर्नाटक  इतना  फनी  देते  की

 स्थिद्धि  में  कहीं  क्य  1971-72  स़क  कर्नाटक  बल  177  टी०  एस०  सी»  पप्नीका  हो

 उपयोग  कर  रहा  परन्तु  अब  बह  414  टोौ०  एम०  सी०  पानो  की  मांग  कर  रहा  यह

 उसके  द्वारा  वर्ष  1971-72  तक  उकयोब  की  जाने  वाली  सात्रा
 से

 ललक्षम  2.1/2  गुणा  भधिक
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 एन०  घुन्दरराज|
 है  ।  जहाँ  तक  जल  अधिकार  का  प्रश्न  डेल्टा  सरकार  के  नदी  तट  भूमि  स्वामित्व  के  अधिकार

 को  ऐमी  हौ  मान्यता  मिलनी  जंसी  कि  संसार  में  अम्यत्र  प्राप्त  हैंਂ  तन+लनाडु  राज्य  की

 मांग  को  उन  किसानो  के  सन्दर्भ  में  निपटाया  जाना  च।हिए  जो  कि  सदियों  से  इस  पानी का  उपयोग

 वहां  अपने  खेतों  की  सिंचाई  के  लिए  कश्ते  आ  रहे  मैं  उच्चतम  न्यायालय  का  आभारी  हूं  कि

 उसने  इस  मामले  को  न्यायाधिकरण  को  सौंपने  का  निण्ंयव  लिया  परन्तु  जहाँ  तक  सरकार

 का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  यह्‌  एक  कमजोर  सरकार  है  क्योंकि  यद्यपि  कवाटक  भौर  तमिलनाडु
 दोनों  ही  राज्यों  ने  प्रधान  मंत्री  को  इस  मामले  का  निपटान  करने  का  अनुरोध  किया  लेकिन

 वे  इस  सम्बन्ध  मे  न  तो  वे  कोई  निर्णय  ही  ले  पा  रहे  हैं  ओर  न  ही  कोई  निर्देश  दे  पा  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  केवल  इतनी  ही  कहा  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सिणंय  न्यायालय  प्रधानमंत्री  को
 मामलों  में  इस  तरह  का  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाना  चाहिए  यह  इसलिए  हो  रहा  है  क्‍योंकि  वे

 किसी  राज्य  या  कुछ  लोगों  से  बैर  मोल  नहीं  लेना  चाहते  सभापति  इसके

 साथ-साथ  मैं  यह  चाहूंगा  कि  कर्नाटक  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इस  मामले  को

 स्‍्यायाधिक रण  को  सौंपने  के  निर्णय  के  विरुद्ध  पुनविलोकन  याचिका  दायर  करने  से  परहेज  करे

 क्योंकि  इस  मामले  को  अबिलम्ब  सुलझाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  को  यह  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  तुरन्त  किया  जाना  चाहिए  तकि  इस  मामले  को  छः  मह्दीने  के

 भीतर  सुलझाया  जा  सके  तथा  त्तमिलनाडु  के  किसानों  को  और  अधिक  परेशानी  से  बचाया

 जा  सके  ।

 जहां  तक  क्रृषि  का  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  न  भी  इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  है  कि

 भारत  की  76  प्रतिशत  जनसख्या  गांवों  में  रहती  यह  भारतीय  अर्थव्यवस्था  को
 जैसा  कि  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  जी  ने  पहल  कहा  लगभग  374  संसद  सदस्थ  ग्रामीण

 क्षेत्रों  से चुनकर  आयें  हैं  और  उनकी  पृष्ठ  भूमि  ग्रा.)ण  है  ।  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  अधिकतर
 जनसंख्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरहती  यह  सरकार  के  लिए  कोई  उपलब्धि  नहीं  है  कि  374
 ससद  सदस्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेचुनकर  आते  परन्तु  इस  देश  की  परिस्थितियां  ही  ऐसी  है  ।
 जनसंदच्या  का  अधिकतर  हिस्सा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहृता  है  और  वे  अपने  प्रतिनिधि  ससद  में
 भेजते

 सभापति  महोदय  :  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  भाष  संक्षेप  में  अपनी  बात  समय

 बहुत  कम  है

 शो  एन०  हृत्बररात  :  पिता  होने  के  ताते  ब्रुझे  अपनी  शताल  नामकरण  करने  का
 अधिकार  परन्तु  एक  किसान  के  रूप  में  मैं  अपने  उत्पाद  की  कोमत  निर्धारित  नहीं  कर
 सकता  ।  यह  एक  बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  एक  उद्योगपति  जो  कि  कोलगेट  टुथ  पावडर  या
 टुथ  पेस्ट  बनाता  वह  उसकी  जितनी  कीमत  भाहे  उतनी  प्राप्त  कर  सकता  पर  न्तु

 केला  या  कोई  ओर  फल  का  उत्पादक  मन  चाही  कौमत  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।  बह  स्वयं
 निर्णय  नहीं  ले  सकता  ।  सरकार  को  उत्पादक  की  अपेक्षा  उपभोक्ता  कौ  अधिक  चिन्ता  हम
 उन  लोगों  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  जो  शहरों  और  महानगरों  में  रहते  परम  बु  हम  उनका
 ह_याल  नहीं  करते  जो  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन  करते  हैं  ओर  जिनके  पास  पहनने  को  कपड़ा  नहीं
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 ओर  जिन्हें  दो  वक्‍त  की  रोटी  भी  बड़ी  मुश्किल  से  प्राप्त  होती  है  तथा  जिनकौ  जिन्दगी  कौ
 परिस्थितियां  दयनीय  हैं  ।

 iil  उप-श्रधान  मंत्री
 का  कहना  है  कि  347  संसद  सदस्य  कृषि  क्षेत्र  स ेआए  ग्रामीण

 भूमि  के  4:0  संसद-सदस्यों  क्या  उपयोगिता  वे  ग्रामौण  क्षेत्रों  के  लोगों  के  साथ  न्याय
 करने  में  असमर्थ  इस  वर्ष  कुल  बजट  राशि  का  50  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  रखा  गया
 हम  वहौ  कर  रहे  हैं  जो  पहले  होता  रद्दा  है  ।  पहने  ही  हम  बजट  का  5०  प्रतिशत  कृषि  के  लिए
 भाबंटित  कर  चुके  हम  इसे  क्रियान्वित  कर  रहे  इसमें  +ई  विशेष  अन्तर  नहीं  है
 यह  कहने  में  कोई  गव॑  की  बात  नहीं  है  कि  कुल  बजट  राशि  का  30  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  को
 अ'बंटित  किया  गया  ६  ।

 जहाँ  तक  उवं  रक  का  सम्बन्ध  उसमें  राजसहायता  से  ग्रामीण  किसानों  को  कोई  मदद
 नहीं  भिलती  ।  बड़  बड़  बिचोलियों  भोर  किक्र  त्ताओं  द्वारा  किसानों  को  उवंरक  के
 वितरण  में  हेराफेरो  की  जाती  है  ।  राज  सहायता  किसानों  के  पास  खुद  पहुंचनी  सिर्फ
 तभी  उन्हें  मदद  पहुंच।ई  जा  सक्ती

 जहां  तक  कृषि  विभाग  के  कार्यक्रमों  का  श्रम्बन्ध  हमारे  आदरणीय  श्री  राजीव  गांधी
 जब  वह  प्रधांन  मंत्री  कहा  था  कि  कुल  आवदित  राशि  में  से  सिफ  20  प्रतिशत  ही  उन लोगों
 तक  पहुंचती  हैं  जिनके  लिए  यह  भावंटित  की  गई  आबंटित  राशि  की  80  प्रतिशत  रकम
 दलालों  या  अधिकारियों  द्वारा  हजम  कर  ली  जाती  ह  ।  श्र  राजीव  गांधी  ने  यह  कहा  था  कि  जब
 सरकार  ग्रामीण  श्र  मिक  पर  एक  रुपया  ख्च  चाहता  तो  सरकार  को  प्रशासनिक  ढाचा
 जसे  भअाई०  ए०  एस०  तहसीलदार  ओऔर  इत  सभी  अधिकारियों  का
 प्रशासनिक  ढांचा  बनाने  के  लिए  5  रुपए  «४र्च  करने  पड़ते  एक  रुपथ  पर  तरकार  को  दोबारा
 5  रुपए  छचं  करने  पड़ते  आज  सरफार  सरकारी  ढाँचे  की  ओर  सरकार  के  काम  करने
 के  तरीके  की  यह  शोचनीय  दशा  है  ।  इसे  बदलना  यह  कहने  का  कोई  मतलब  नहीं  है
 कि  374  ससद  प्दस्य  कृषि  क्षेत्र  से  हैं

 सभापति  महोदय  :  यह  आपका  अन्तिम  मुद्दा  होना  चाहिए  ।

 थ्रो  एन०  सुम्दरराज  :  मैं  कुछ  और  मुद्दों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोवथ  :  आप  उन  मुद्दों  पर  किसी  और  दिन  बोल  सकते  हैं  ।  यह  अंतिम  दिन

 नहीं  है  ।

 को  एन०  सुभ्दरर/झ
 :  कृषि  सम्राज  ते  यहाँ  374  सांसद

 प्रभापति  भहोदय  :  आप  सिर्फ  दो  मिनट  के  लिए  और  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  एन०  सुन्दरराज  :  मैं  बोलने  वालः  अन्तिम  सदस्य  हूं

 .  जहां  तक  कृषि  नीति  का  सम्बन्ध  इसे  राज्य  नीति  पर  आधारित  होना  चाहिए  ।  राज्य

 को  भौ  अपनी  नीति  होनी  सिफफ  तभी  केन्द्र  से सामंजस्य हो  सकत  केन्द्र को  दिल्ली
 में  नीति  नहीं  बनानी  चाहिए  ओर  यह  सुनिश्श्रित  करना  चाहिए  कि  यह
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 ए4०  सुख्दरराज ]
 स्थान  के  दूरस्थ  गांव  में  क्रियान्दित  हो  ।  यह  कूपकों  का  स्तर  सुधारने  में  सहायक  नहीं  होंगी  ।  इसे
 निचले  स्लर  से  ही  क्रिय्रान्वित  करना  चाहिए  ।

 हमें  स्थानीय  जरता  की  जरू  रतों  का  ध्यात  रखना  चाहिए  ।  पंजग्ब  में  मेहूं  बोयाः  जाता

 तमिलनाडु  में  चाक्ल  ओर  महाराष्ट्र  में  गन्ना  ।  विभिन्‍न  उत्पद  विभिन्‍न  राज्यों  में  बंदा  होते  हैं
 और  इसका  समन्वय  केन्द्र  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  »र  जहां  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  केन्द्र  को

 बपनौ  नीति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  जवाहर  रोजगार  योजना  का  सम्बन्ध  मैं  तत्कालीन  श्रधान  मंत्री  श्री  राजीव

 गांधी  का  अभारी  हूं  कि  उन्होंने  इर्को  लागू  किया  जिससे  पंचायतों  को

 नदियां  इत्यादि  के  निर्माण  ओर  इसे  स्थानीय  जनता  के  संतोष  के  अनुसार  क्रियान्कति  करने  जंस
 प्रशार्धनिक  निर्णय  स्वय  लेने  का  अधिकार  मिल  सका  ।

 समाफति  सहोदब  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्रो  एन»  सुन्दरराज  :  मैं  सिफं  एक  मिनट  और  लू  जहां  तक  कर्ज  माफी  का  सम्बन्ध

 मुझे  इसके  लिए  खेद  है  भर  मैं  सरकार  से  कहता  हूं  कि  वह  इस  देश  के  किसानों  की  जिन्दगी

 से  नहीं  खेले  ।  सिफ  अपने  चुमाव  धोषणा  पत्र  में  इसके  बारे  में  कह  देने  से  कि  वे  !0,000  रुपये

 तक  के  कृज  माफ  कर  काम  नहीं  चलगः  ।  उन्होंने  इसके  लिए  1,000  करोड़  रुपये  भावंटित

 किए  हैं  जबकि  कृधषि-ऋणों  को  माफी  के  लिए  24  करोड़  रुपये  चाहिएं  और  तो  राज्यों  से

 फद्टा  गया  है  कि  जहाँ  तक  फम्नल  कर्णो  का  सम्बन्ध  है  वे  किसानों  की  पहचान  जो  कि  केन्द्र

 राज्यों  को  बापस्  कर  देगा  ।  आप  इसे  कब  करने  दे  ?  इस  योजना  के  कार्यात्वय्नन  के  लिए
 आप  कितने  वर्ष  लेने  जा  रहे  राज्य  इस  योतना  को  कर'"्यान्वित  नहीं  करेंगे  क्थोकि  उन्हें  भय

 है  कि  उनके  ऊपर  अधिक  भार  पड़ेगा  *  मैं  सरकार  से  अनु  गो  करूंगा  कि  बह  इस  मुह  पर  चालें
 ने  खेलें  और  कुपया  किसानों  के  कर्ज  माफी  के  इस  मुद्द  पर  एक  श्वेत  पत्र  जारी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  |  यह्‌  आखिरी  बात  है  ।

 थ्रो  एन०  घुन्दरराज  :  जहां  तक  इस  सरकार  का  सम्बन्ध  उन्हें  कृषि  पर  तो  एक  स्पप्ट
 नीति  अपनानी  चाहिए  ।  सिफ  यह  कह  देने  भर  से  कि  इस  सदन  में  370  के  लगभग  सदस्य
 ग्र।मीण  पृष्ठभूमि  से  यह  इस  देश  की  कुल  जनसंख्या  के  74  प्रतिशत  लोगों  को  सन्तुष्ट  नहों
 करेगा  ।  यह  सरकार  सिर्फ  तभी  कुछ  कर  सकती  है  जब  वह  ऐसी  योजनाओं  को  लागू  जो
 वाकई  सही  जनता  के  प्रति  सच्ची  हों  और  किसानों  के  प्रति  सच्ची  सिफ  दिल्‍ली
 वालय  से  आदेश  दे  देने  से  कुछ  नहीं  होभा  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं  ताकि  प्रत्येक
 सदस्य  सहयोग  कर  सके  ।  इस  अनुद'न  पर  बहस  6.00  म०  प०  पर  समाप्त  हो  जाएगौ  ।  जल
 संसाध्नन  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  को  बोलना  है  ओर  उनका  समय  निर्धारित  वे  4.30  म०  प०
 ब्र  शुरू  करना  चाहते  हैं  हक  के  बाद  दूसरा  ।  बोलने  के  लिए  20  क्कस्ताओं  के  नाम  हमें  4.30
 म०  प०  से  पहले  खत्म  कर  देना  है  :  अतः  इस  समय  के  अन्दर  जितने  बकताओं  को  सम्भव  हो

 मैं  बुलाऊंगी  ओर  प्रत्येक  सदस्य  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  सिर्फ़  पांच  मिनट  तक  ही  बोलें
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 और  मझसे  सहयोग  करें  क्योंकि  सिफਂ  इसी  तरीके  से  हम  अधिकतम  सदस्यों  को  अधिकतम  समय
 दे  सकते  हैं  ।

 श्री  प्यारे  लाल  हान्ड  :  आप  इसे  ढाई  मिनट  के  लिए  ही  क्‍यों  नहीं
 कर  देतीं  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  पीठासीन  अधिकारों  का  विशेषाधिकार  है  ।  मैं  अपने  स्तर  पर  पूरी
 कोशिश  कर  रही  हूं  कि  यथा  संभव  अधिकतम  सदस्यों  को  बुला  सक  ।  मैं  सदस्यों  से

 अनु  रोप्त  कर  रही  हूं  कि  वे  पांच  मिनट  से  ज्यादा  न  बोलें  ।

 क्रो  क०  आर०  कूसारसमसम  :  मुझे  आपके  द्वारा  कुछ  भी  समय  निर्धारित  करने
 में  कोई  भी  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं  सोचरक्म  कि  यह  मेरा  क्ृतंब्य  है  कि  मैं  श्ददन  के  ध्यान  में

 बह  रूःऊं  कि  भ्रुज  लसभम  2.00  म०  प्र०  पर  यह  निर्य  लिया  ्रया  था  कि  हम  जछ  म्रंश्नाछ्षन

 मंत्रालस  को  मांकों  ओर  कृषि  मंत्रालय  को  मांगों  पर  चर्चा  समाप्त  कर  देंगे  और  फिर  श्रम  मंत्रालय
 रो  मांगों  और  कल्याण  मंत्रालयों  को  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे  तश्ना  कन्न  गिलोटीन  झोेगा  ।  मैं  सिफ

 यह  कहना  चाहूंगग  कि  तक  इस  बिलोटीन  को  बाद  में  कराना  पड़ेगा  क्शोंकि  आपने  श्रम  भर  कल्याण
 मंत्रासण  कौ  दषांग्रों  पक्  चर्चा  का  समय  कम  कर  दिया  है  जो  कि  उचित  भी  महीं  मैं  आपके
 इस  निर्णय  वर  आपत्ति  नद्टीं  कर  रहा  हुं  कि  इस  चर्चा  को  6.00  म०  प०  तक  समाप्त  कर  दिया

 जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  जहां  तक  मैं  समझती  गिलोटीन  कल  3.00  म०  ५०  के  लिए
 निर्धारित  है  ।

 भरी  पो०  आर०  कुमारसगलम  :  यही  मैं  कह  रहा  भ्रगर  मांगों  पर  यह  चर्चा  त्षम्बी
 खिंच  जाती  है  तो  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  गिलोटौन  को  कुछ  समय  के  लिए  दिलम्बित  कर
 दिया  जाए  ।

 सभापति  झहोदय  :  यह  सरकार  के  ऊपर  हम  मामले  को  आप  उनके  साथ  उठा  सकते
 मैं

 भी  सहमत  हूं  कि  श्रम  और  कल्याम  मंत्रालय  की  मांगें  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  भोर  उन्हें  ज्यादा
 समय  मिलना  चाहिए  ।  यह  मेरा  व्यक्तिगत  मजरिया

 अब  भागे  की  कयंवाह्ी  शुरू  श्री  कपिल  देव  शास्त्री  ।

 थ्वी  कषिल  देव  शास्त्रों  :  कृषि  मन्त्रालय  सारे  देश  का  सबसे  बड़ा  मन्त्रालय  है
 जिससे  इस  देश  के  75  फौसदी  व्यक्ति  सम्बन्धित  हमारौ  पार्टी  ने  घोषणा  पत्र  में  निर्णय  लिया
 था  कि  हम  दस  हजार  तक  का  कर्जा  माफ  मेरे  डिसाव  से  इस  देश  के  किसानों  का  एक
 छोटा  पंखा  माफ  नहीं  मैं  बहुत  गहराई  तक  इस  मामले  में  गया  कोई  पैसा  माफ  नहीं

 होता  इसके  लिए  2  अक्तूबर  1987  को  तारीख  रखो  आजकल  सहकारी  बेंकों  की  गाड़ियाँ

 घूम  रही  किसानों  को  गिरक्तार  करती  गेकों  की
 कोठरियों  में

 जेल  सेती  10-10  दिन

 तक  रोक  लेते  2  1087  की  तारीख  के  हिसाब  से  कि  ग्रानों  को  ऋण  काज्सि  करना
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 चाहिए  था  ।  उनकी  तारीख  3]  जनवरी  या  8  फरवरी  बनती  उस  तागैब्र  तक  कर्जा  नहीं
 दिया  ता  डीफाल्टर  हो  गए  ,  जिसका  आज  लेने  ला  रहे  हैं  उन्होंने  तो  दे  मेरे  ह्विसाव  से
 इस  देश  के  किसानों  का  एक  छोटा  पैसा  माफ  नहीं  होगा  ।  सरकार  अपनी  नीति  सरक  र

 को  नीति  बदलनी  होगी  ।  26  नवम्बर  |9  9  तक  जिन  लोधों  न  कर्जा  ले  रखा  उन  सबको
 श।मिल  करे  और  कोई  शत  नहीं  हरेक  का  कर्जा  मफ  रेशियो  का०म  कर  दें  मैं  सरकार

 को  सुझाव  देना  चाहता  50  बर्ष  पहले  चौधरी  छोट्राम  ने  कानून  बनवाया  उसमें  उन्होंने
 तय  किया  मूलधन  ओर  उसका  ब्याज  जिसका  चला  जाए  वह  तो  ठीक  है  बा  थी  का  कर्जा  राईट
 ऑफ  हो  जाएगा  !  उसके  बाद  उससे  छोटा  पंसा  माँग  नहीं  कर्ज  के  बदले  किसान  के  दो

 बेल  उसको  गाड़ी  आजकल  ट्रंक्टर  हो  गया  किसान  की  उस+  खड़ी  उसके  दूध
 देने  वाले  उसके  रहने  का  छः  महीने  का  अनाज  और  छः  महीने  का  पशु  चारा  पूरा  नहीं

 हो  यह  हमारी  सरकार  को  सोवना  इस  देश  के  किमान  को  बचाना  है  तो  उसे
 कर्ज  से  मुक्षित  देनी  होगी  और  कोई  रास्ता  नहीं  आपने  दस  हजार  करोड़  का  बजट  खेती  के

 लिए  रखा  मेरे  पास  पूरा  रिकार्ड  इस  ठेश  के  20  परिवारों  के  पास  27,167  करोड़  रुपये
 को  परिसम्पतियाँ  दस  हजार  करोड़  का  शुद्ध  ल'्भ  यह  इस  देश  कौ  हालत  एक  तरफ
 20  घर  भोर  चार  शहर  मद्रास  और  हम  निरीह  प्राणियों  की  तरह  रौ-री
 करके  घूमते  हैं  ।  हमारी  फसल  सड़क  पर  पड़ी  रहती  है  ।  भारतीय  खाद्य  फूड  करप्पशन
 आफ  इण्डिया  भ्रष्टाचार  का  अडडा  अफसरों  कौ  मिलीभागत  से  जब  तक  पैसा  नहीं  ले  एक
 दाना  अनाज  बिक  नहीं  सकता  है  ।

 एक  बात  मुझे  णह  कहनी  थी  और  दूसरी  बात  यह  कहनी  है  जो  सरदार  कृपालसह  कह
 गये  ।  पानी  को  बात  कहकर  मैं  समाप्त  कर  सतलुज  व्यास  और  रावी  के  पानी  समझौता
 1555-56  में  पाकिस्तान  से  हुआ  ।  पंजाब  को  यह  तो  मन्‍्जर  है  कि  जो  पानी  पाकिस्तान  में

 कर  चला  जाता  है  वह  बेशक  लेकिन  हरियाणा  और  राजस्थान  को  बह  पानी  देने  के  लिए
 तेयार  नहीं  है  ।  मेरे  पास  6  समझौतों  कौ  कारपियाँ  पड़ी  हुई  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  कहना
 हूं  कि  चुनावों  से  पहले-पहले  सतलुज  यमुना  लिक  केनाल  बनकर  तैयार  होनौ  चाहिये  जिसभ
 हरियाणा के  क्षेत्रों  को  पानी  मिले  ।  ६सके  लिए  385  करोड़  रुपया  मंजूर  हुआ  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  कौन-से  चुनावों  की  आप  बात  कर  रहे  दे  ।

 थ्री  कपिल  देव  शास्त्रो  :  जो  नयम्बर  में  पंजाब  में  चुनाव  होने  जा  रहे  में  उनका  बात
 कर  रहा  80  फीसदी  नहर  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ।  केन्द्र  मे ंहमारी  सरकार  है  और  पंजाब
 में  गवनंर  का  राज  20  फीसदी  काम  अभो  द्वोना  अब  कहा  जा  रहा  है  कि  31
 1990  को  यह  क'म  पूरा  हो  जाएगा  ;  वर्ष  1984  से  लेकर  आज  तक  6  बार  तारीखें  दी  गईं
 नहर  को  पूरा  करते  बगे  ओर  कहा  गया  कि  अब  पूरी  भब  पूरी  मेरा  आपसे  निवेदन
 है  कि  इस  तारीख  को  घटाकर  31  अबटूबर  1990  किया  जाये  ओर  इस  तारीख  तक  नहर  बनकर
 तैयार  हो  जाये  ।
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 भरी  लोकेन्द्र  सिह  :  सभापति  आज  की  स्थिति  यह  है  कि  गांव  से  लोग
 भागकर  शहरों  की  तरफ  भाग  रहे  हैं  ।  गांवों  में  रोजगार  के  अवसर  प्राप्स  नहीं  गांवों  में
 उन्नति  नहीं  पह  सब  इसलिए  हुआ  कि  कौ  सरकार  ने  कृषि  की  नीति  सही  ढंग  से  नहीं
 बनायी  थी  ।  हमप्तें  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  देता  चाहिए  हमें  सिचाई  थोजनाओं  के  ऊपर
 नीति  बनानी  चाहिए  ।  हमें  बिजनी  की  भीनि  वनानी  चाहिए  |  अःज  श्थिति  इस  तरह  की  है  कि
 पंजाब  में  60  प्रतिगत  भमि  सिंचित  है  और  पधध्यप्रदेग  में  केवल  20  प्रतिशत  भमि  भिंचित  है
 कई  इलाके  ऐसे  हैं--जेंसे  देह  और  3  प्रतिशत  सिचित  भमि  सरकार  द्व
 दी  गई  है  ।  जब  तक  पूरी  भूमि  की  सित्राई  का  सनन्‍्तुलन  नहीं  बनेगा  तब  तक  देश  में  ढन्नति  नहीं
 होगी  ।  पंजाब  60  प्रतिशत  सिचित  होने  के  नाते  से  ज्यादा  गेहूं  पैदਂ  करता  मध्य  प्रदेश
 में  अगर  पंजाब  जेसी  स्थिति  आ  जाए  तो  वह  गेहूं  क ेअलावा  सोयाबीन  और  तिलह्दन  का  उत्पादन
 बड़ी  मात्रा  में  कर  देश  में  जो  तेलो  के  भाव  बा  रहे  हैं  इससे  वह  भी  कम  हा
 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  सिवाई  हर  क्षंत्र  में  और  हर  जगह  बराबरी  में  होनी  चाहिए  ।  जब
 तक  ये  नहों  होगा  तब  तक  अपने  यहाँ  तेलों  के  भाव  नहीं  सिंचाई  तब  हो  सकती  है  जब
 उदवाल  सिंचाई  जल्दी  से  जल्दी  निकाली  छोटे  बांधों  को  बनाया  टयबवँल  बनाये  जायें  ।
 इनमें  ज्यादा  जमीन  डूब  में  नहीं  आती  है  और  न  ही  ज्यादा  सरकार  का  पैसा  लगता  नही
 जंगल  डूब  में  आते  केवल  एक  पम्प  लभा  दिया  जाता  है  और  विद्युत  से  वहाँ  सध्िचाई  कर
 दी  जाती  मेरा  निवेदन  है  कि  मध्यप्रदेश  को  ध्यान  में  रखकर  यहां  पहला  काम  बहां  करना
 चाहिए  ताकि  हमारी  जो  नदियाँ  बह  रहौ  बेकार  पानी  जो  उनका  बह  रहा  उनको  टेप
 किया  जाए  और  बिना  बाँध  बनाकर  सिंचाई  योजना  लागू  को  जाये  ।

 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  ओर  पूरे  देश  में  ऐसे  कई  छोटे  बाँध  हैं  जो  जंगल  विभाग  के  हरिजनों
 से  अभो  तक  दबे  हुए  कोई-कोई  बांध  तो  ऐस  जिसमे  10  एकड़  जमीन  जंगल  कौ  आतो  है

 परन्तु  उसको  आश्वासन  नहीं  दिया  उसको  बांटर  रिसोर्सेज  मिनिस्ट्री  और  फोरेस्ट  एण्ड
 नवायरमेट  मिनिस्ट्री  से  ओ०  के०  नहीं  मिलता  ।  उनमें  90  प्रतिशत  पैसा  खर्च  होता  है  लेकिन

 वे  कामयाब  नहीं  हुई  हैं  तो  मेरा  सरकार  से  मिवेदन  है  कि  यह  जल्दी  से  जल्दी  किया  जाय  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  तो  बहुत  द्वी  कम  भाती  है  |  जंसी  शहरी  इलाकों  में  बिजली  आती
 अगर  वेसी  बिजली  ग्रामीण  क्षेत्र  में  चली  जाय  तो  हमें  कोई  भौ  प्रोत्साहन  नहीं  देना

 किसानों  10  प्रतिशत  फृड्ग्रेम्स  का  प्रोडक्शन  वेसे  ही  बढ़  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली  सिंचाई  के  लिए  देनी  चाहिए  ।  जब  तक  सिंचाई  को  उद्योग  का  दर्जा

 नहीं  दिया  जायेगा  तब  तक  उन्नति  नहीं  मैं  यह  कहता  हूं  कि  जो  सही  किसान  जो

 उम्नत  किसान  उन  लोगों  को  खेती  करने  का  अच्छी  तरह  से  मौका  मिलना  चाहिए  भोर  उननत्‌

 किसानों  को  लैंड  सौलिंग  एक्ट  से  एग्जम्पशन  भिलना  चाहिए  ।  मै  बड़  किसातों  गै  बात  नहीं
 बड़े  किसान  तो  पहले  द्वौ  अपनी  जथीन  बेचकर  चले  जब  क्  ष

 को  उद्योग  का  दर्जा

 मिलेगा  ।  जो  किसान  सह्दी  ढंग  से  काम  सही  ढंग  से  लेबर  उस  हो  लेबर  एक्ट  के

 अनुसार  लेबर  को  पैसा  देना  पड़ेगा  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  उन्‍तत  किसान  को  ही  फायदा

 जरा  आपसे  निवेदन  कि  लैण्ड  सीलिंग  एक्ट  में  उन्नत  किस'न  के  लिए  थोड़ा  सा  एग्जम्पशन  देना

 चाहिए  ।.
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 दॉ्नप  —————  न

 है|
 लोकेन्द्र  सिह  ]

 आजकल  कृषि  वानिकोी  बहुत  जरूरी  भारतवघं  में  जंकत्यों  पर  गोपुलेध्मन  का  प्रेशर

 इतना  अधिक  हो  गया  जंगलों  पर  इतना  भार  हो  गया  है  कि  ।0  ब्रत्तिशत  भी  पूरें  मुल्क  का

 एरियग  जंगलों  के  रूप  मे  नहीं  रह  गया  मेरा  आउसे  निबेदत  है  कि  साभाजिक  कृषि

 वानिको  को  भी  लंण्ड  सीलिग  एक्ट  के  अन्तर्गत  एग्जम्पशनत  दि  जा  ।  च्यहिए  ।  पोल्ट्रो
 फिश  फारमि  ग  और  वेजीटेबिल  फार्मिंग  बड़  इन्टेनसिव  ढंग  से  किया  क्योंकि  छोटे  किसान

 इन  चीजों  को  इसलिए  कि  इसमें  ज्यादा  इन्टेन्सित्र  लेबर  होती  है  ओर  जब  इन्टेन्सिब  लेबर

 होगी  तो  शिक्षित  बेरोजगारों  ओर  लेदर  क्लप्रम  को  ब्रा-ी0०  क्षेत्र  में  ज्यादा  उम्तति  करने  का  मोका

 लिलेगा  ।  हॉर्टीकल्बर  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रोड  साइड  बिग़  हुए  जंगल  की

 बिगड़ी  हुई  नदी  के  किनारे  की  जमौनों  को  ह॒मेंपट टों  पर  देना  चाहिए  ।  उसका  50  प्रतिशत  लाभ

 सरकार  ले  और  450  प्रतिशत  लाभ  कृषक  लें  ।

 सभापति  महोक्य  :  यह  तो  आपका  लास्ट  पाइणष्ट  हैन  ?

 थी  लोकेस्द्र  मेरा  आपसे  यद्दी  निवेदन  है  कि  इन  चौजों  पर  ध्यान  देना
 कांग्रेस  को  सरकार  ने  फलदार  वृक्ष  लगाने  के  लिए  काफी  जभीन  बांटी  इसकी  जांच  करनो

 चाहिए  +  अगर  उन्होंने  फलदार  वक्ष  नहीं  लगाए  हैं  तो  उनसे  अमीन  बापस  ले  लेनौ  चाहिए  और  वह
 जमीन  किसी  और  को  दें  देनी  चाहिए  ताकि  अपना  जो  ऐम  है  वह  पूरा  हो  सके  ।

 मभी  तक  अपने  यहां  पर  एरोमेटिक  प्लान्ट्स  और  मैंडीशनल  प्लाम्ट्स  को  खेती  कम  हो
 रही  इसके  लिए  क्योंकि  ज्यादा  कंपीटल  लगती  है''*

 4,00  झ्ा०  १०

 जब  ज्यादा  कैपिटल  तो  छोटी  सी  जः  हू  ५र  किसान  काम  नहीं  कर

 मैंथोल  और  सेन्‍्ट  के  लिए  एरोमेटिफ  प्लान्ट  विदेशों  से  मंगाए  जाते  यह  सत्र  हिन्दुस्तान  में  हो
 सकता  है  -  हमारे  यहां  की  जड़ी-बूटियों  की  मांग  विदेशों  में  बहुत  है  ।  हम  यहूਂ  पर  बड़े  पैमाने  पर

 जड़ी-बूटियाँ  को  तो  उससे  एक्सपोट-इम्पोट  का  नया  रास्ता  खुतेगा  ।  |
 सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  कृषि  के  लिए  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  गोबर  गैस  प्लान्ट  के  लिए

 बड़े  किसानों  को  साब्सिडी  नहीं  दी  रहो  है  ।  जब  तक  बड़े  किसानों  को  सब्सिडी  नहीं  दी
 तब  तक  उनके  यहां  जो  जानवरों  का  गोबर  उसका  उपयोग  नहीं  हो  पाएगा  ।  लजिस

 प्रकार  रिफाइमरीज  में  गेस  फलेरअप  नहीं  करते  उपयोग  नहीं  करते  हैं  उसी  प्रकार  से  इनके
 यहां  भी  गोबर  गस  का  उषयोग  भी  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 थो  घर  पाल  शर्मा  :  सभापति  देश  में  85  फीसदी  से  भी  ज्यादा
 लोग  कृषि  पर  आधारित  हैं  ।  बदकिस्मतो  की  बात  यह  है  कि  जिस  प्रकार  स्माल  स्केल  सेक्टर  में
 सब्सिडी  मिलती  भाहे  सेल्स-ट कस  कौ  बात  पांच  साल  के  लिए  सेल्सट  कस  नहीं  देना  पड़ता

 उसी  प्रकार  एग्रौकल्चर  को  भी  इन्डस्ट्री  डिक्लेयर  किया  बाए  ।

 कांग्रेस  सरकार  के  बक्‍त  में  देश  को  हने  पन्द्रह  जोन्स  में  बांटा  था  और  हर  ओन  के  लिए
 उसके  मोसमौ-हासात  के  मुताबिक  तसकक्‍यने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाए  थे  ।  कप  जानती  हैं  कि
 1988  में  इस  देश  में  भयंकर  सू७ा  पड़ा  हमारौ  योजनाबद्ध  एप्रीकल्बर  पालिसी  की  क्जह  ले
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 ही  इस  देश में  एक  भी  आदमी  भा  नहीं  मर  ।  वर्ष  :989-90  में  170  मिलियन  टन  का

 हमारा  टार्गेट  था  और  उस  टागंट  को  हमन  किया  ।  इसके  अलावा  शेख  मोहम्मद  अब्दुल्ला
 की  रहनुमाई  में  बिग-लैण्ड-स्टेट  पॉलिसी  एक्ट  बनाया  जिमके  जरिए  जितने  भौ  जमीदेार
 उनके  पास  18:  कंनाल्स  रह  सकते  हैं  ।  इसमे  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जम्म-काएमीर  में
 मुआवजा  जमीन  दी  फिर  :976  में  एक  कानून  बनाया  एग्रेरगियन  रिफामं  एक्ट  के

 मुताबिक  सो  हट  न्‍ड  डाइज  कनाल्स  रख  सकते  हैं  और  इससे  ज्यादा  किसी  के  पास  जमौन  नहीं

 रह  सकती  जो  खुद  काश्त  करता  है  उ)के  पास  ही  जमीन  रह  सकती  हम  देश  के  दूसरे
 भागों  में  चाहे  बिहार  चाहे  उत्तः  प्रदेश  हो  और  चाहे  मध्य  प्रदेश  सीलिग  एक्ट  तो

 वहां  लेकिन  उतका  वहां  बहुत  दुरुपयोग  हुआ  आप  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  ही
 वहाँ  हजारों  एकड़  के  कुल्क्स  अए  दिन  हम  वहां  देशते  हैं  कि  किस  तरह  से  ल॑ण्डलंस  लेबरसं
 को  मारा  जाता  उनकी  झौंपड़ि  यों  को  जलाया  जाता  है  और  उनको  नहीं  मिलता  है  ।
 जो  बड़े  मालिकों  की  जमौन  पर  काम  करते  उनको  पूरा  नहीं  मिलता  है  और

 प्लायटेशन  होता  उसके  साथ  ही  एग्रीकल्चर  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  को-आपरेटिव  सेक्टर  को

 मजबूत  जिसके  जरिए  आम  जनता  को  और  गांवों  में  रहने  वाले  किसानों  को  अच्छे  बीज
 और  खाद  बगरह  मिल्ल  सके  साथ  ही  मेजर  और  मिडिल  इरिगेशन  को  बढ़ा  भिनै  |  मेरी  यह

 कहने  में  कोई  आर  नहीं  है  कि  जम्मू-कश्मौर  में  बीस  फीसदी  जमौन  पर  द्वी  आबपाशी  हो  सकती

 है  और  80  प्रतिशत  के  लिए  उसको  मानसून  पर  निभंर  रहना  पड़ता  है  |  हमें  कई  ब!र  यहां  से

 अनाज  मंगाना  पड़ता  कण्डी  भोर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पंदावार  बहुत  कम  होती  मैं  मांग

 करता  हूं  कि  जम्मू  कश्मीर  की  सरकार  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फण्ड  दिया  जाए  इस  प्लान  में  ताकि
 मीडियम  ओर  मेजर  इरिगेशन  के  जो  प्रोजेक्ट्स  उनको  वे  शुरू  करें  और  पूरा  कर

 सके  ।

 इसी  प्रकार  हार्टिक्लचर  की  बात  है  ।  पांच  लाश  टन  से  ज्यादा  वहां  मेवा  पैदा  होता  है

 नाशपाती  बग  वह  सब  पेरीश  हो  जाता  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जिस  प्रकार  पंजाब  में

 पैप्सी  कोला  का  किया  उसी  प्रकार  से  कश्मीर  में  भी  किया  इस  बारे  में  बहां  सर्वे  भौ

 हुआ  वहुत  बड़ा  रकोप  है  भौर  किसानों  की  इससे  फायदा  भापको  इस  बारे  में

 एक  योजना  बनानी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  से  ०हले  ट्रासपोर्ट  को  सब्सिडौ  जो  अब  बन्द  हो  गई

 हैंਂ  जो  व्यापारी  मेवा  भेजते  बह  ज्यादातर  खराब  हो  जाता  इसलिए  ट्रासपोट  में  भी

 सब्सिडी  भिलनी  ताकि  वे  अपना  माल  यहां  भेज  सकें  भोर  अपना  गुजारा  कर  ल॑

 श्लिणन्स  के  मुताबिक  रिकार्ड  अम्मू-कश्मीर  में  अप-टू  डेट  इस  देश  में  बड़ी  होल्डिंग्स  कम  होती

 जा  रही  इसलिए  देश  में  ऐसा  कानून  बनाना  ताकि  ज्यादा  बड़ी  होल्डिंग्स  हों  और

 वहां  ज्यादा  पैदावार  खेती  बड़ी  अच्छे  बीज  खाद  होगौ  तो  पंदाबार

 अधिक  होगी  ।

 यह  जो  गोबर  गैस  प्लांट  णोजना  है  यह  बहुत  करा  यह  हमारे  कश्मौर

 के  रूरल  एरियाज  में  भी  शुरू  की  गई  है  |  यह  बहुत  अच्छी  योजना  है  ।  इसको  आगे  बड़ाना  चाहिए

 क्योंकि  इससे  आम  किसान  को  फायदा  है  ।

 यह  जो  सरकार  बनी  है  यह  बायदे  तो  बहुत  करती  है  कि  हमने  किस:नों
 क॑

 लिए  बहुत  कुछ
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 लिए  भारत  सरकार  ने  एच०  एम०  जी०  नेपाल  को  एक  रिपोर्ट  भेजी  किन्तु  बह  अभी  तक
 वहां  लम्बित  पड़ी  हमारे  यहाँ  एक  सक्षम  मौसम  में  आशा  करता  हैं  कि  भारत
 सरकार  को  इसके  लिए  नेपाल  सरकार  से  आगे  क.यंवाही  ग्री

 चाहिए  ।  यह  दोनों  देशों  के  द्व्ति
 में  है  क्योंकि  नेपाल  की  जनता  भी  मुश्किशों  सामना  कर  रही  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह्‌  कहना  चाहुगा  कि  जब  से  नई  सरकार  सत्ता  में  आई  प्रश्न
 काल  के  दोरान  हमें  सटीक  उत्तर  नहीं  मिलते  ।  वे  सब  टाल  जवाब  होते  मैं  जल  ससाघन  मंत्री
 से  यह  अनु रोध  करूगा  कि  वह  अपने  मत्रालथ  को  सही  करं  ताकि  अधिकारी  कुछ  गृह  कायं
 मेरे  पास  रिका्डं  मैं  मंत्री  जी  को  वह  नहीं  भज  उत्तर  देने  से  बचा  जा  रहा
 कभी-कभी  तो  विदित  तथ्यों  से  भी  इंकार  किया  जाता  है  |

 मैं  कृषि  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कह्दना  चाहता  हूं  ।  स्व-उत्पादन  प्रवत्ति  हमारे  देश  के  लिए
 इस  समय  की  आवश्यकता  बन  गई  परोक्ष  स्वाणित्व  में  वद्धि  हो  ही  विशेष  रूप  से  वे

 भू-स्वामी  जो  अपनी  जमीनों  से  काफी  दूर  रहते  इनकी  जमीन  पर  खेती  नहीं  की  जा
 र  द्दी

 मूल  नीति  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  तथा  राज्य  सरकारों  पर  वर्तमान  कानूनों
 में  संशोधन  करने  के  उन  नौतियों  को  कार्यान्यित  करने  के  लिए  जोर  डाला  जाना  चाहिए  ।

 सम्पर्ण  देश  के  राजस्व  मंत्रियों  ने  इस  संबंध  में  वर्ष  1985,  1986  तथा  1१४87  में  बंठऊ  की

 मैं  समझता  हूं  कि  वे  भूमि  सुधारों  को  युक्तिसंग्त  तथा  कारगर  बनाने  में  काफो  हृद  तक  सहायता
 मिलेगी  ।

 न्‍

 अब  मैं  विशेष  रूप  से  विद्यत  उत्पादन  के  प्रश्न  पर  जोर  देना  चाहूंगा  ।  उन  टिहरी  गढ़वाल
 प  चेश्वर  बांध  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  करनाली  बांध  के  निर्माण  में  काफी

 बिलम्ब  हुआ  है  जिन  पर  कि  नेपाल  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  करने  के  पश्चात  निर्णय  किय

 गया  था  ॥  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारी  गलतसो  के  कारण  करनाली  तथा  पंचेश्वर  परियोजनाओं  में

 विलम्ब  हुआ  यहू  इस  कारण  है  क्योकि  सरकारी  स्तर  पर  भी  विरोध  तथा  उपेक्षा  को  जा

 रही  थी  तथਂ  मैं  सोचता  हूं  कि  नेपाल  के  प्रति  हमारे  बेरु  2  के  बर्ताव  के  परिणाभस्बरूप  हमें  और

 दोनों  को  द्वौ  कठिनाई  हो  रही  अत  इस  प्रकार  की  बातों  का  शौप्र  निपटान  किया

 जाना  चाहिए  |  बिहार  में  कोईल  परियोजना  में  काफी  विलम्ब  किया  गया  था  जिसके  कारण  छोटा

 नागपुर  के  जनजातीय  लोगों  को  काफी  नुकसान  हुआ  था  तथਂ  इसौ  करण  वे  कष्ट  उठा  रहे  है
 गी  चाहिए  । अतः  इस  समय  सरकार  को  अपने  तन्‍त्र  तथा  नीति  में  इसके  अनुरूप  गति

 षि  उत्पादों  बी  कीमतों  में  वद्धि  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कृषि  उत्पादों

 की  कीमतों  का  सिफ  एक  पक्ष  ही  मुद्रास्फीति  को  बढ़ावा  देता  है  ।  किसानों  को  कमर  दाम  पर

 पानी  तथा  खाद  हृत्यादि  प्रदान  करके  उनकी  और  अधिक  सहायता  को  ज  नी  चाहिए  ।

 कोमतों  में  वृद्धि  करने  को  अपेक्षा  ऐसा  करता  अधिक  ह्वितकारी  होगा  |  अन्यथा  इसका
 प्रभाव  आम

 अन्य  वस्तुओं  पर  भी

 यदि  हम  प्र  त्येक  वस्तु  के  लिए  सथा  करषि
 में  लगने  बाली  प्रत्येक  लागत  के  लिए

 आध्िक  देना  चाहते  हैं  तब  इमें  मुद्रास्फीति  पर  भी  तियस्त्रण  रखना
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदया  :  अब  मैं  तीन  और  सदस्यों  सवंभी  बालगोपाल  प्यारे  लाम  हान्डू
 तथा  छेददी  पासवान  को  बुलाती  हूं  परन्तु  आप  में  से  प्रत्मक  सदस्य  को  केवल  पच  मिनट  में  ही
 अपनी  बात  समाप्त  करनी  है  ।

 थी  बालगोपाल  मिश्र  :  सभ'पति  यह  विषय  देश  की  75  फीसदी
 जनता  से  सम्बन्धित  है  |  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इस  विवय  पर  थिया  गया  समय  दर्शाता  है  कि  यह
 कार  तथा  पूर्व  सरकार  भी  पिछले  चालीस  वर्षों  से  इस  समुदाय  के  बारे  में  क्रिस  प्रकार  का  ध्यान
 देती  रही  है  ।

 इस  देश  में  कृषक  समुदाय  को  सब  भूल  चुके  उन्हें  पांच  वर्षों  में  केवल  एक  बार  याद

 किया  जा  रहा  है|  केवल  चुनावों  के  दोरान  द्वी  लोग  क्रषि  तथा  कृषकों  के  बारे  में  बात  करते  हैं  ।

 वे  सम्बे-चोड़  वादे  करते  हैं  तथा  चुनाव  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  एक  बार  सत्ता  में  आने  के  पश्चात्‌
 वे  अपने  सारे  वचन  भूल  जाते  इसका  कारण  यह  है  कि  यह  समुदाय  संगठित  नहों

 यह  एक  अश्ंगठित  समुदाय  यह  समुदाय  यह  नहीं  जानता  कि  अपने  अधिकारों  के  लिए  कंसे
 लडा  जाए  ।  इस  समुदाय  में  इतनी  ताकत  नहीं  है  कि  यह  अपने  साथी  मित्रों  से  कह  सके  कि  अपने

 हल  चलाना  बन्द  कर  दो  जिस  प्रकार  से  कि  ट्रेंड  यूनियन  कमंचारी  अपने  उपकरण  को  रख  है
 अथवा  सेना  के  जवान  अपनौ  बन्‍्दूक  रथ  देत  हैं  पुलिस  वाले  अपनी  राइफल  रख  देते  हैं
 क्योंकि  वे  अपने  हल  चलाना  बन्द  करने  के  बाद  द्वोते  बाल  नुकसान  को  वढ़न  करने  में  असभथं  हैं  ।
 पिछले  चालीस  वर्षों  से यह  सरकार  इस  स्थिति  का  फायदा  उठाती  भा  रद्दी  है  इस  समु
 का  शोषण  करतो  रहो  है  ।

 समयाभाव  के  कारण  मैं  केवल  भूमि  की  अधिक्तन  सीमा  पर  पी  कुछ  कहना  चाठुंगा  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  भम  को  अधि+तम  सीमा  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  कहता
 बाहंगा  ।  आपको  अनेक  उठ  श्य  प्राप्त  करने  पंजाब  म  आपने  ८8  स्टेंडड  एक  भूमि

 दी  है

 तथा  उड़ौसा  में  आप  केवल  10  स्टेंडड  एकड़  भूमि  ही  दे  रहे  इसका  परिण/म  कया  हुआ
 क्या  आप  उड़ौसा  कौ  भूमि  के  साथ  पजाब  की  भूमि  की  तुलना  करते  हैं  ?  मेरे  विचार  से

 दुःख  की
 बात  यह  है  कि  हम  बात  तो  कुछ  करते  हैं  परन्तु  चालोस  वर्षो  से  हमेशा  करते  कुछ  ओर  ही  रहे

 इसी  का  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  0  अथवा  27  बड़े  घरानों  की  सम्पत्ति  2,000  करोड़
 रु०  से  बढ़कर  27,000  करोड़  र०  हो  गई  है  ।

 भूमि  की  अधिकतम  सौमा  के  सम्बन्ध  में  व्यक्ति  अत्यधिक  ईमामदार  आप
 आय  प्रर  अधिकतम  सीमा  क्यों  नहीं  लागू  कर  देते  ?  आप  सम्पत्ति  पर  भौ  अधिकतम  सीमा  लागू
 क्यों  नहीं  करते  ?  क्‍या  आप  यह  समझते  हैं  कि  कृषक  तथा  कृषक  समुदाय  ने  कृषि  को  अपने
 साय  के  रूप  में  अपनाकर  अपराध  किया  है  ?  यदि  एक  व्यक्ति  केवल  एक  हौ  भ्यवसाय  से  असीमित
 घन  अर्जित  कर  सेता  है  तब  यदि  कोई  ब्यक्ति  कृषि  से  कुछ  धन  अजित  कर  लेता  है  तो  इसमें  क्‍या
 नुकसान  है  ?

 एक  साननोय  सदस्थ  :  कृषक  से  आपका  क्या  तात्पयं  है  ?
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 शी  बालगोपाल  मिश्र  :  कृषक  वह  व्यक्ति  है  जो  स्वयं  खेती  करता  है|
 आप  पेंशन  के  बारे  में  बात  कर  रहे  आए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  पेंशम  दे  रहे  बर्ष

 1973  में  श्रीमती  इंन्दिरा  ने  हराम  जागरोीਂ  शुरू  की  थी  जिसमें  विधायकों  तथा  संसद
 सदस्यों  को  पेशन  दिए  जाने  का  प्रावधान  है  क्योंकि  ये  वर्ग  समाज  को  म॒श्बरित  करने  वाले  वर्ग

 चूंकि  यह  बगं  समाज  में  व्याप्त  अन्याय  के  विरुद्ध  संधष  करते  हैं  इसलिए  उनका  मुह  बन्द
 करने  के  लिए  ही  श्रीमती  गांधी  ने  यह  योजना  भारम्भ  की  थी  ।  हमें  यह  आशा  थी  कि  जनता
 सरकार  इसे  बन्द  कर  देगी  !  परन्तु  दुर्भाग्य  से  उन्हें  ने  भी  ऐसा  नहीं  किया  ।  परन्तु  एक
 एक  भूमिद्धीन  किसान  जो  खेतों  मे  काम  करता  उसे  कोई  पेशन  नहीं  मिलती  ।  आप  उसके
 साथ  किस  श्रकार  का  समाजिक  न्याय  कर  रहे  पिछले  चालौस  बर्षो  से  केन्द्र  सरकार  क्‍या
 करती  रहौ  है  ?

 मुझे  डर  है  कि  यह  सरकार  भी  एक  विधेपक  प्रस्तुत  करने  जा  रहौ  है  जिसके
 अन्तमंस  संसद  सदस्य  को  पे  शन  देने  तथा  केवल  एक  दिन  के  लिए  भी  संसद  सदस्य  रहने  वाले
 व्यक्ति  को  पे  श्नन  दिए  जाने  का  प्रावधान  परन्तु  मैं  आपसे  एक  प्रश्न  धूछ  रहा  हूं  कि  एक
 खेतिहर  मजदूर  जो  कि  भूभिहीन  श्रमिक  जब  ग्ह  वृद्ध  होता  है  व  उसे  कितनी  पेशन
 मिलती  है  ?

 राज-सहायता  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  की  गई  हम  6,000  करोड़  रु०
 की  वाधिक  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  हम  ऐसा  कब  तक  करते  रहेंग  ?

 मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  अपना  समय  पूरा  ले  लिया  मैं  इस  प९  भौर  अधिक  कहनो

 नहीं  छाहता  '

 भर  प्यारें  लाल  हार्ड  :  मैं  समय  व्य्ं  करना  नही  चाहता  ।  पहुलौं  बःत  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आतंकवाद  अभ्रथवा  विद्रोह  के  का  रण  कप्मीर  आजकल  सुंधियों  में  मैं
 यह  कहने  का  प्रथास  कर  रहा  हूं  कि  कश्मीर  में  आर्तकवाद  तथा  विंद्रोह  सें  और  अधिक॑  भी  कूछ

 हो  रहा  उस  संदभ  में  मैं  कृषि  मंत्री  तथां  जल  संसाधन  मंत्री  की  ध्यान  इस  तथ्य  कौ  ओर

 आकर्ष्घत  करना  चाहता  हूं  कि  कश्मीर  में  कृषि  तथा  जल  संसाधन  की  समस्या  पर  विशेष  ध्याने

 दिए  जाने  की  आवश्यकता

 उस  संदर्भ  में  मुझे  कृषि  विश्वविद्यालय  के  विद्वान  प्रो*  गन्‍्जू  जिनका
 पिछले

 शनिवार

 हरण  कर  लिया  गया  था  तथा  तौन  दिन  पश्चात्‌  जिन्हें  मृत  पाया  गया  उनके  सम्बन्ध  मे

 मत्र  लय  की  पूर्ण  चुप्पी  को  देखकर  मुझे  खेद  हो  रहा  मैंने  अपनी  खेद  प्रंकट  नहीं

 किण  होता  परन्तु  प्रो०  गनज  के  साथ  उनकौ  पत्नी  का  भौ  अपहरण  क्षिया  गया  आज  उनका

 अपहरण  हुए  दस  दिन  हो  गए  हैं  तथा  क्रृषि  मंत्रालय  में  कोई  भी  उतकी  खोज  नहीं  कर  रहा  है  ।

 मैं  आज  श्रीनगर  से  आ  रहा  इससे  पहले  मैं  सोपौर  कस्बे  में  था  जेहाँ  से  पति-पत्नी

 का  अपहरण  किया  गया  अपहरण  व  तीन  दिन  बाद  पति  का  पता
 चला  पत्नौ  का  अभी

 भो  पता  नहीं  है  तथा  यह  कितनी  खेदमनक  बात  है  कि  राज्य  सरकार
 को

 इस
 बार  में  बिल्कुल

 भी

 जानकारी  नहीं  लोगों  में  वहां  पर  यह  भावना  जरूर  फंली  हुई  है
 वि  उनका  अपहरण  किया

 गया  है  तथा  मंदी  मेँ  केंके  हि  मेंस  है  और  हो  संकंता  है  कि  उनकी  शव  बेहकर  पीक्स्तीन  चला
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 प्यारे  लाल  हान्‍ड ़]
 गया  हो  ।  श्री  लासः  कौल  कौ  मृत्यु  के समय  जिस  प्रकार  से  श्री  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 मे  ब्यवहार  किया  मैं  कामना  करता  हुं  कि  कृषि  मंत्रालय  के  लिए  भी  वह्‌  एक  उदाहरण
 होगा

 कम  से  कम  उन्हें  जम्मू  जाना  चाहिए  था  तथा  इस  के  पीछे  रह  गए  डनके  दो

 बच्चों  की  देखभाल  करनी  चाहिए  उनमें  से  एक  तो  रूस  स  उच्चतम  डिग्री  हासिल  करके
 अभौ  हाल  हौ  में  भारत  बापस  आया  था  तथा  बह  एक  एसा  संयत्र  स्थापित  करने  की  सोच  रहा  था
 जिसे  उसने  रूस  से  प्राप्त  किया  था  तथा  इसके  चार  दिन  के  अन्दर  ही  उसको  हृत्या  कर  दी  गर्ट
 थी  ।  उसकी  पत्नी  प्रधान  अध्यापिका  थी  तथा  उप्तके  पास  उच्चतम  डिग्री  थी  तथा  उनका  अपदहृरण

 हुए  आज  ग्यारह॒वां  दिन  हो  गया  कोई  नहीं  जानता  कि  उनका  क्‍या  हुआ  है  ।

 अब  मैं  दूसरे  मुह  अर्थात  कृषि  की  चर्चा  करूंगा  |  यदि  कृषि  मंत्री  जी  के  पास  समय  है  तो
 मैं  चाहूंगा  कि  वह  यह  बात  का  नोटिस  लें  कि  यदि  वह  कश्मीर  में  जाते  हैं  तो  उन्हें  वहां  की  सिंचाई
 की  समस्या  समझ  में  आ  जाएगी  ।  क्‍योंकि  वहां  पर  चालौस  प्रतिशत  जमौन  कौ  सिंचाई  के  बारे  में

 सुविधाएं  हैं  परम्तु  साठ  प्रतिशत  जमीन  की  सिंचाई  की  कोई  सुविधा  नहीं  वहां  भाठ  नहर
 परियोजनाओों  पर  काम  चल  रहा  है  परन्तु  वे  सभो  परियोजनायें  निध्ियों  के  अभाव  में  लम्बित
 पड़ी  हुई  हैं  ।

 मैं  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  अनन्तनाग  की  आठ  परियोजनाओं  का  नाम  बताऊंगा  जहां  कि  इन
 दिनों  यह  सब  कुछ  हो  रहा  पदि  माननीय  सिंबाई  मत्री  जी  को  सभय  मिले  तो  उन्हें  वहां
 जाना  चाहिए  और  स्वयं  वहां  सारी  बातों  का  निरीक्षण  करना  चाहिए  ।  ते  जान  जाएंगे  +  सिंचाई
 के  सन्दर्भ  में  कंसे  इनकी  अनुमति  दी  जाती  यह  प्रत्यक्ष  रूप  से  कश्मीर  ओर  बाढ़  नियन्त्रण
 योजना  से  श्वम्बन्धित  वहां  ऐसा  कंसे  हुआ  है  ।  वे  दो  या  तीन  सप्ताह  के  बाद  वहा  जा  सकते

 वे  पायेंगे  कि  किस  प्रकार  निर्माण  कार्य  मंद  पड़  गया  है  ।  वे  पायेंगे  कि  ये  परियोत्नायें  विगत
 सात  बर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  चल  रहौ  हैं  ओर  वे  अभो  तक  पूरी  नहीं  हुई  ये

 नायें  निम्न  हैं  :

 (1)  राजर

 (2)  राजल

 (3)  दूदार

 (4)  कास्तीगढ़

 (5)  लोअर  झेसम

 (6)  कुषेल

 (7)  त्राल  और

 (8)  राजपुरा

 यदि  आष  इस  आठ  सिंचाई  नहरों  पर  ध्यान  देंगे  तो  आप  पायेंगे  कि  ये  परियोजनायें  पूरी
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 होने  वाली  हैं  लेकिन  अभी  तक नहरें चल्‌  नहीं  हुई  हैंਂ  फिर  आप  अपने आप  से  तथा  राज्य

 पं

 अधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछने  का  प्रयास  कीजिए  ।  इनके  साथ  कया  हो
 रहा

 मैं  एक  बार  फिर  आपको  स्मरण  करा  द  कि  एक  समय  आपने
 जिले

 को  ३
 एक  जिले  को  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  घोषित  किया  था  और  वहा  नहरਂ  नामक  एक  नहर
 बनाई  जा  रही  थी  |  क्पया  ध्यान  दीजिए  कि  इसका  नाम  नहरਂ  आपने  2.50  करोड़
 रुपया  इस  पर  छचं॑  इसके  बावजद  विगत  ।0  वर्षों  से  इस  नहर  में  एक  बूद  पानी  भी
 नहीं  आया  है  ।  कृपया  वहां  जाइए  और  इस  पर  घ्यान  दीजिए  ।  यह  दौरा  जिले  के  सूखा  प्रभावित
 क्षेत्र  में  बनाया  गया  फिर  आप  राज्य  सरकार  से  पूृछिए  कि  हमारी  सिंचाई  प्रणाली  में  क्या
 हो  रहा

 भोगोलिक  कारणों  से  क्षषि  के  क्षेत्र  में  हमारी  बुआई  के  तरौके  देश  के  अन्य  भागों  से  भिन्‍न
 मकई  की  खेती  में  बिशेष  रूप  से  हमें  कुछ  कठिनाई  होती  यह  कठिनाई  बौज  बोने  के

 सन्दर्भ  में  बीजों  की  बुआई  करने  भौर  उनके  रख  रखाव  में  कृपया  हमारे  राज्य  सरकार  को

 सहायता  दोजिए  ।

 देश  में  ब्यक्ति  और  भूमि  के  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  को  आवश्यकता  राष्ट्रपति

 भाषण  पर  वाद-विवाद  के  दोरान  मैंने  इस  पर  जोर  दिया  मैं  इस  पर  आज  बल  देता

 हूं  यदि  वास्तव  में  आप  चाहते  हैं  कि  भारतीय  कृषि  उन्नति  अधिक  वेज्ञ  निक  तरीके  से

 सभौ  को  इससे  समान  लाभ  यह  सामाजिक  न्याय  की  भाषमा  उत्पन्म  तो  आपको  देश  में

 ब्यत्ति  और  भूमि  के  सम्बन्धों  पर  एक  बार  पुनविचार  करना  होगा  |  यदि  इसमें  परिबतंन  होता  है
 तो  आपको  मुगल  काल  के  समय  से  तेयार  किए  गए  भूमि  राजस्व  के  रिकार्ड  पर  भी  ध्यान  देना

 होगा  ३ऐर  आज  की  स्थिति  देखिए  ।  यदि  आप  1.1/2  वर्ष  पूर्व  राजस्व  मंत्रियों  की  बैठक  में  हाल
 ही  में  पारित  हुए  प्रस्ताव  को  पढ़े  और  ०दि  '00  प्रतिशत  नहीं  तो  इस  प्रस्ताव  का  20  प्रतिशत

 ही  लागू  करें  भोर  यह  देखें  कि  हमने  सभी  राज्यों  में  इन  रिकार्डों  को  सुरक्षित  रखा  है  ओर  इसे

 अघतन  बनाए  रखा  है  ।  इससे  हमें  काफी  लाभ  पहुंचेगा  ।  यदि  हम  उपलब्ध  उच्च  प्रौद्योगिकी  या

 बतंमान  प्रौद्योगिकी  विकास  का  उपयोग  करें  ताकि  हम  अपने  राजस्व  रिकार्ड  को  अधतन  कर

 सके  ओर  इन्हें  सुरक्षित  रख  सर्क  तो  इससे  हमें  मदद  मिलेगी  ।

 ]

 क्री  छदो  पासबान  :  सभापति  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लू  मैं

 स्षित्राई  ओर  कृषि  विभाग  कौ  अनुदान  मांगों  के  क्षमर्थन  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुभा  मैं

 बिहार  कौ  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  बिहार  के  प्रति  सरकार  का

 उपेक्षा  का  रवैया  रहा  है  ।  इससे  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  बढ़ावा  मिल  रहा  है  ओर  निर्धनों  तथा

 बेरोजगारों  की  संख्या  निरम्तर  बढ़ती  जा  रहौ  सन्‌  1950  में  प्रति  ब्यक्तित  आय  में  पूरे  देश

 में  बिहार  का  चौथा  स्थान  1970  में  यह  वां  हो  1980  में  वां
 हो

 गया  और

 सातवीं  प  चवर्षीय  योजना  भाते-आते  यह  18  वाँ  हो  गया  ।  1995  तक  गरीबी  कौ  रेखा  से  नीचे

 रहने  वाले  लोगों  की  संस्या  10  प्रतिशत  तक  ले  जाने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  लक्ष्य  है  ।  बिद्वार
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 छेके  पास्त्यान  ]

 में  छठी  योजना  क्रे  आरम्भ  झें  ऐस  सोगों  बी  संख्या  थी  57  50  ओर  स्ातदीं  योजना  के  समय  तक
 समें  कोई  कभी  नही  आयी  है  |

 सभापति  महो<या,  बेरोजगारों  की  संख्या  :990  तक  बिह्ार  राज्य  में  20  लाब  तक

 पहुंच  गयी  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनु  रोध  कि  बिहार  के  योजनात्मक  विकाप्त

 भें  भवश्य  ध्यान  दें  और  आठवीं  प्रत्रवर्षीप  योजना  रचना  में  बिहार  में  जो  उपेक्षितयृर्ग
 नीतियों  में  आमूल  परिवतंन  करें  ताकि  हमें  हमारा  हक  मिल  सक  ।  बिह।र  के  विकास  के  लिए
 निम्न  लिल्लित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करें  और  आठवीं  प  चवर्षोीय  योजना  में

 इसके  लिए  पर्याप्त  घन  मुहैया  किया  ज!ए  ।  बिहार  में  कृषि  योग्य  जमीन  1.7  लाख  हेक्टेयर

 बृहद  मध्यम  ओर  लघु  घिचाई  की  योजनाओं  से  लगभग  .24  लाख  हेक्टेयर  भूमि  सिचित  होने
 को  क्षमता  है  ।  बृहृद  एवं  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  से  65  लाख  हेक्टेयर  और  लघु  सिंचाई
 परियोजनाओं  से  56  लाख  हेक्टेयर  भूमि  सिंचित  हो  सकती  परन्तु  अब  तक  स्थिति
 जनक  है  ।  सिंचाई  की  कुल  क्षमता  का  40  प्रतिशत  से  भी  कम  बिहार  में  यह  और  भी  कम

 नई  सिंचाई  परियोजनाओों  की  श्थिति  भी  निराशाजनक  पुरानी  सिंचाई  परियोजनाओं
 रख-रखाव  ओर  उचित  देखरेश्व  के  अभाव  म  दम  तोड़  रही  उदाहरण  के  तौर  पर  सोन  नदी

 क्राफी  है  और  6  जिलों  की  23  लाख  एकड़  जमीन  को  सिचित  करती  है  इस
 प्रर  एक  करोड़  लोगो  को  जोविक्का  निभर  करती  यह  सुनिश्चित  सिंचाई  परियोजना  मरम्मत

 के  अभाव  से  दम  तोड़  रद  1983  में  इसके  आाधुनिकोकरण  की  योजना  विश्व  बेंक  की

 झक्लब्रता  के  लिए  प्रसक्ञाबित  है  ओर  श्रम  के  अभाव  में  यह  योजना  लम्बित  मरा  अनु  रोध  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  धन  की  «्यबस्था  के  लिए  भावश्यक  उप'य  करे  ।  एक  डेम  कदवन  डँम

 इमारे  यहां  ध्म्बित्त  पढ़ा  है  ।  इस  डंम  से  स्ोन  नदी  के  लिए  पानी  संचित  किया  जा  सकता  है
 ओर  साढ़े  चाइ  सो  मैगावाट  बिजली  भी  पंदा  हो  सकती  इसलिए  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि

 अ'्ठवीं  प  चवर्षीय  योजना  में  इसे  आप  सम्मिलित  करें  ।  बिहार  में  तीन  जिलों  और

 ब्रुगेर  में  1063  बर्ग  क्रिज्लोमीटर  क्षेत्र  में  जल  जमाव  की  भोषण  समस्या  है  ।

 सभापति  नहोदय  :  आपको  जो  कहना  है  वह  लिखकर  दे
 क्री  छदो  मैं  समाप्त  कर  रहा  मैं  आपके  माध्यम  सं  सरकार  से  कहना

 चाहता  हूं  कि  जहां  से  मैं  जीत  कर  आया  हूं  वहाँ  दुर्गावगी  जलाशय  परियोजना  उसका  1986
 में  शिलान्यास  हुआ  था  ओर  उसकी  प्रारस्भिक  लागत  25-30  करोड़  लेकिन  आज  तक  उस

 बर  67  करोड़  रुपये  खर्च  हो  चुके  हैं  भोर  भाव  भी  वह  जलाशय  नहीं  बन  सका  है  |  साथ  द्वी

 इस  क्षेत्र  से  जो  लोक  विस्थापित  हुए  थे  उनके  पुनर्थास  को  व्यवस्था  नहीं  को  गई  इसलिए  मैं
 आपके  माध्यम  से  सरुक।र  से  निवेदन  करू गा  ओर  मांग  करूंगा  कि  इन  विस्थाबित  लोगों  के
 वास  की  बोजमा  शुरू  को  जाए  ओर  दुर्गावती  जलाशय  परियोजना  को  जिस  फर  इतता  घन
 खब  हो  चुका  है  बलदी  पूरा  कराया  जाए  भोर  उसे  बनाने  में  केन्द्रीय  सरकार  हस्तक्ष प
 करे  ।

 सभापति  महोदय  :  जगन्नाथ  सिह  जौ  दो  मिनट  में  अपनी  कहें  और  बिमल  कौंर  जी  आप
 भी-दो  भिनट  में  अपनी  बात  कहें  ।
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 श्री  जगन्नाथ  सिह  :  देश  मे  मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि  के  क्षेत्र  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ
 वास्तव  में  प्राकृतिक  संम्पेदा  की  दृष्टि  से  भध्य  प्रदेश  काफी  भरपर  है  भौर  यहां  नदौ-नालों

 का  जाल  बिछा  हुआ  लेकिन  इतका  ठोक  से  सट्ृ॒पयोग  नहीं  होने  से  कृषि  के  क्षेत्र  में  डम्नति  नहीं
 द्वी  पाई  है  ।  जब  तक  कृषि  के  लिए  धसिवाई  की  सुविधाओं  का  विस्तःर  नहीं  होता  तब  तक  कृषि
 में  उस्नति  नहीं  हो  खकती  ।  इसलिए  आवक  है  कि  सिंचाई  की  सुबिधाओं  में  विस्तार  किया

 जाए  ।  फ्हले  तो  ट्यूबवंल  के  माध्यम  से  लिघाई  को  शुविधाभों  भें  विस्तार  किया  आए  दूसरा
 उदबहम  शलिचाई  धोजना  के  माध्यम  से  सिंचाई  की  सुविधाओं  में  विस्त।र  किया  जाए  ओऔर  छोटे
 छोटे  बांधों  का  निर्माण  करके  भी  सित्राई  धुविधाओं  मे  विश्तार  किया  जा  सकता  मध्य  प्रदेश
 राज्य  कौ  ऐसी  बहुत  सी  छोटी-छाटी  योजनायें  भारत  सरकार  के  यहूँ  विचाराधीने  हैं  ओो  कि

 तीन  हेक्टेयर  की  जमौन  की  हैं  जो  फारेस्ट  लेड  »ो  हैं  जो  ड्ब  में  अःती  उन  »  स्वीकृति  नहीं
 मिलने  से  धांघों  का  निर्माण  नहीं  किया  जा  सकता  है  '  समय में  उस  बांधों  पर  आधे  से  अधिक
 राशि  सरकार  द्वारा  ख  की  मगर  ये  अभी  भौ  लम्-त  पड़ी  हुई  हैं  भौर  केन्द्र  सरकार  से  पंसा

 नहीं  मिलने  के  कारण  इन  पर  काय॑  नहीं  हो  पा  रहा  ऐसी  स्थिति  में  वन  संरक्षण  अधिनियम  में

 कुछ  सशोघमहोना  चाहिए  जिसके  माध्यम  से  छोटी  योजनाओं  को  भी  स्वीकृति  भधिल  जाए  इसी  तरह
 से  में  अपने  संसदीय  क्षेत्र  सीधी  से  चुनकर  वहाँ  के  एक  लम्बे  भाग  में  सोन  नदी  बहती  है  ।
 पिछले  दिनों  बाण  सागर  परियोजना  वहां  लागू  की  गयौ  वह  पूरी  नहीं  हो  पाई  उसके
 लिए  सरकार  पर्याप्त  राशि  आबंटित  करे  ताकि  उसका  तिर्भाण  कार्य  पूरा  किया  जा  सकें  भोर
 सिंचाई  की  सुविधाओों  का  विस्तार  किया  जा  सक्रे  ।  इसी  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  अन्तगंत
 लौर  दुर्गा  नामक  स्थान  पर  देवसील  नामक  जगह  में  सिच्राई  परियोजना  की  स्क्रौम  पूव॑वर्ती
 सरकार  द्वारा  बनाई  गई  थी  जिस  में  35-36  गांव  डूब  में  आ  रहे  थे  और  150  गाँव  सीधी  जिला

 के  डूब  में  आ  गए  थे  ।  ऐसी  स्थिति  में  भधिक  डूब  क्षेत्र  बड़े  बांघ  बताने  की  वजह  से  तमाम  प्रकार

 की  समस्पायें  उत्पन्न  द्वोती  इसलिए  बड़े  बांधों  क ेबजाय  छोटे  छोटे  बाघ  का  निर्माण  किया

 जाकर  कृषि  के  सम्बन्ध  में  उन्नति  के  सिए  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 सभापति  इसके  साथ  हो  मैं  कृषि  ऋण  के  सम्बन्ध  में  भो  कहना  चाहंंगा  कि  दस

 हजार  तक  के  ऋण  सभौ  काश्तकारों  को  माफ  कर  देता  चाहिए  और  उससे  ऊपर  वाले  भाग  को

 चाहे  छोटे  हों  पा  मध्यम  या  बड़े  उनसे  वसूली  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  मध्य  प्रदेश

 में  लमभग  सवा  करोड़  जनसंछुया  वनों  से  आच्छादित  क्षंत्र  में  निवास  करती  है  और  इनमें

 आदिवासी  लोबों  की  स्रंद्या  अधिक  ये  आदिवासी  गत  30-40  कर्षों  से  निधास  कर  रह  हैं

 और  वहां  की  जमौन  पर  काबिज  हैं  लेकिन  फारेस्ट  अधिभियम  की  वजह  से  डनको  व्यवस्थापन  क

 पट॒टा  नहीं  दिया  जा  सका  ,  जब  तक  उन  आदिवासियों  को  व्यवस्थापन  का  भाभ  का

 स्वाभित्व  नहीं  मिल  तब  तक  उनके  आर्थिक  स्थिति  में  कोई  सुध्चःर  नहों  हो

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  और  सन्‍कार  की

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  इस  जंयलों  से  आच्छादित  भूमि  में  सुधार  की  कारंबाई  त्वरित  रूप  से  करनी

 चाहिए  ताकि  छोटे  बांधों  का  निर्माण  करके  उस  ऊबड़-छाबड़  भूमि  को  सिंजित  किया  जा  सके

 ओर  उस  सिंचाई  योजना  का  लाभ  वे  आदिवासी  डठा  सके  ।  इसलिए  मरा  एक  बार  पुनः  आप्रह
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 है  कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  ।  कम  समय  की  वजह  से  मैं  अग्ना  अतिम

 निवेदन  समाप्त  कग्ता
 *  श्लोमतो  बिसला  कौर  खालसा  :  सरकार  ने  पहले  कहा  था  कि  सभी  किसानों  के

 1  -10  हजार  तक  के  ऋण  माफ  कर  दिए  जाएंगे  ।  यह  बहुत  दु.व्॒  की  बात  है  कि  अभी  तक

 किसी  भी  किसान  का  एक  पैसे  का  ऋण  भी  माफ  नहीं  गया  ।  जबकि  भारतीय  किसान  सघ

 की  तीन  बँठकें  हो  चुकी  3।  दिसम्बर  को  भारतीय  किसान  संघ  और  मभूतवूव  सेनिकों  की

 दिल्‍ली  में  बैठक  हुई  थी  |  माननीय  प्रधान  मत्री  भी  उस  बैठक  में  शामिल  हुए  थे  और  उन्होंने  यह्‌
 वायदा  किया  था  कि  किसानों  के  ऋण  अवश्य  माफ  किए  जाएंगे  ।  उत्के  बाद  28  जतवरी  को

 जो  बैठक  हुई  उसमें  भी  माननीय  प्रधान  मंत्री  शामिल  थे  चडीगड़  में  भारतीयव  किसान  संघ  को

 एक  रंली  14  जनवरी  को  हुई  ।  इस  रेली  में  माननीय  उप-प्रधान  मत्री  ओऔर  माननीय  उप  प्रधान

 मंत्री  दोनों  मौजूद  थे  ।  वहां  भी  यह  व।यदा  किया  गया  था  कि  किसानों  के  10-10  हजार  के  ऋण

 माफ  किए  जाएंगे  ।  लेकिन  यह  भी  म।लूम  हुआ  है  कि  केवल  10-  0  हजार  के  ही  ऋण  माफ

 किए  जाएंगे  ।  अब  इसमें  प्रश्न  उठता  है  छोटे  और  बड़  कियानों  का  होना  ण्हू  चाहिए  कि  किसान

 चाहे  छोटा  हो  या  बड़ा  सभो  के  10-10  हजार  ठक  के  ऋण  अवश्य  माफ  किए  जाने  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  झुग्गी  झोंपड़ी  बासियों  को  विस्थापित  करने  के  बाद  उत्तर  प्रदेश  में  छोटे

 छ्टे  एक-दो  कमरों  वाले  मकान  दिए  गए  वे  लोग  बहुत  ही  निर्धन  हैं  और  कर्ज  के  भारी  बोझ
 से  दब  गए  हैं  गरीब  कित्षानों  के  साथ  ही  इन  िधघ॑त  वर्ग  के  लोगों  के  कं  भी  माफ  किए  जाएं  ।

 जहां  तक  जल-विभ;जन  का  सम्बन्ध  है  राइपेरियन  लॉ  के  अनुसार  जिस  राज्य  में  समुद्र  या  नदी

 बहते  हैं  उसी  राज्य  का  जल  पर  अधिकार  होता  है  |  नदी  था  ममुद्र  यदि  किसी  राज्य  से

 या  उसको  छूकर  नहीं  तो  उनका  उस  जल  पर  कोई  अधिकार  नहीं  होता  ।  ज॑पे  कि  हाल
 ही  में  प  जाब  में  बढ़  आई  थी  और  प  जाब  को  बाड़  से  नुकतात  उठाना  पड़ा
 मानव  जीवन  और  फसलों  की  हानि  प  जाब  को  उठानी  पड़ी  थी  लेनश्नि  उतत  पानी  से  हरियाणा ५
 ओर  राजस्थान  लाभान्वित  होते  इसलिए  राइपेरियन  लॉ  के  अनुसार  जब  श्री  मोरारजी

 की  सरकार  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  जल-विवाद  का  निर्णय  उच्वतम  न्यायालय  करेया  ।
 बाद  में  1980  में  श्रीमति  इंदिरा  गांधी  की  सरकार  ने  वह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  से  वापिस
 ले  लिया  क्‍योंक  वह  भली  भांति  जानती  थीं  कि  भ्यायालय  काश्नि्णंय  हरियाणा  के  पक्ष  में  न  जाक  '

 पजाब  के  पक्ष  में  जाएगा  ।  वहू  हरियाणा  के  विरुद्ध  जाएगा  ।  इसलिए  वह  मामला  वापिस  ले
 गया  था  ।  आज  मैं  सरकार  से  मांग  करती  हूं  कि  इस  जल-विवाद  का  निर्णय  राईपेरियन  लॉ  के
 अमुस।र  उच्चतम  न्यायालय  से  करवाया  जाए  ।

 सभापति  महोदया  :  अब  एक  मिनट  के  बिमल  जी'**

 झोमतोी  बिमल  कोर  खालसा  :  दूसरो  बात  एस०वाई०एल०  के  बारे  में  में  कहता
 चाहती  हूं  कि  एस  ०वाई०एल०  के  पानो  में  हरियाणा  का  कोई  अधिकार  नहीं  इसलिए  मै
 चाहती  हूं  ओर  पंजाब  के  लोग  भी  यही  चाहते  हैं  कि  एस०वाई०एल०»  से  एक  बूंद  पानी  भी  हरियाणा +  जड़ी

 जाना  फ्रि  टसरे  जो  ८  क में  नहीं  जगा  दूसरे  जो  1967  में  मूल्य  सूचकांक  निर्धारत  किया  उस  हिसाब  से
 |ਂ

 +
 ज्ूल  पंजाबी  में  दिए  गए  भावण  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 दैनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  भ.री  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  जिसों  की  कीमतें  गिरी
 इसलिए  मूल्य  सूचकांक  और  जिन्सों  की  कीमतों  में  तालमेल  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदया
 :

 बिमल  आपका  टाइम  बीत  गया  अभी  मिनिस्टर  जी
 को  बोलना

 भोमतो  बिमल  कोर  खालसा  :  मरी  यह  मांग  है  कि  जो  लोग  चाहे  आज  सेवा-निवत  हुए बब०  4  .~  ः
 हु  ©

 हों  या
 चार

 वर्ष  पहले  सेवा  निवृत  हुए  थे  उन  सबके  लिए  समान  रैंक  समान  पेन्शन  होनी

 सल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनृभाई  :  मुझे  खुशौ  है
 कि  जल  ससाधन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांधों  और  क्राषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांगों  पर  लगभग
 55-5  मंम्ब्स  ने  इस  बहस  में  भाग  परटिकूलरली  वाटर  रिशसोध्सेज  के  सम्बन्ध  में  अपने
 सुझाव  सदन  के  सामने  यह  भी  सही  है  कि  कई  मंम्बरान  ने  इरोगेशन  सेक्टर  या  वाटर
 रिसोर्सेज  सेक्टर  का  उल्लेख  नहीं  परन्तु  सबको  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  भायद  यह

 बहस  सबसे  लम्बी  रही  होगी  ।  पन्द्रह  घण्टे  तक  यह  बहस  चली  ।  ओरिजिनली  मेरे  मंत्रालय  की
 माँगों  को  चार  घण्टे  का  समथ  निर्धारित  किया  गया  या  परन्तु  कृषि  मन्त्रालय  को  इसके  साथ
 क्लब  करक  सभथ  बढ़ा  दिया  गया  ताकि  क  फी  माननीय  सदस्थों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने
 का  मौका  मिले  ।  मैंने  इस  हाउस  में  दिए  गए  सभी  सजे€गन्स  को  नोट  कर  लिया  मरे  विभाग
 से  सम्बन्धित  कई  शिकाथगें  भी  और  कई  रिकमैंडशन्स  तो  ब;[त  अच्छी  यहां  आयीं  मैंने  उन
 सबको  नोट  कर  लिया  मैं  कोशिश  करूंथ  fa  उन  सबको  सम्मिलित  करते  हुए  अपने  उत्तर
 में  स्थिति  स्पष्ट  पिठत  आँकड़ों  को  देखने  से  मुझे  लगता  है  कि  सिचाई  क्षेत्र  को  भ्रव
 तक  जिस  ढंग  से  ट्रीटमेंट  दिया  वह  सद्वी  नहीं  अच्छा  नहीं  दृम  लोग  हिन्दुस्तान  में

 कृषि  का  लाइफ-लाइन  मानते  है  क्योंकि  हम।रे  देश  कौ  लगभग  80  प्रतिशत  भआाब'दी  क्रषि  या

 क्रबि  से  सम्बन्धित  किसी  न  किसी  व्यवस्था  पर  आधारित  कृषि  से  जुड़ी  अपनी  रोटी  कमातो

 है  ।  जब  हम  कृषि  को  लाइफ-लाइन  बोलते  है  तो  नेचुरलो  हमे  पड़ेगा  कि  बाटर  कृषि  का
 वंकबोन  है  ।  पानी  के  सिंचाई  क  साधन  उपलब्ध  किए  एपग्रीकल्चर  का  डंवलपमट
 क्वाइट  इम्पौसिबल  फिर  इस  सीधी  सादी  बात  को  हमें  सामने  रखते  हुए  काम  करना  है  ।

 जहाँ  तक  सिंचाई  सुविधा्ों  का  सम्बन्ध  रइट  फ्राम  दी  फरस्ट  यह  क्षेत्र  लगभग  नेग्ल॑क्टिड

 रहा  है  क्योंकि  पहली  प  चवर्षीय  योजना  में  कुल  बजट  का  18,7  प्रतिशत  भाग  इस  प्रयाजन  द्वेतु
 एलाट  किया  गया  था  .  दूपरी  प  चवर्षीय  योजना  से  इसमें  डिकलाइनिंग  ट्रेड  चाल  हो  जह
 पहली  योजना  में  इसके  लिए  18.  ”  प्रतिशत  प्रावधान  किया  दूसरी  योजमा  में

 घटकर  11  2  परमेन्ट  पर  आकर  रुक  तौसरी  योजना  में  इसमें  और  कमी  आयी  अपर  यह
 10.64  प्रतिशत  रह  चौथी  योजना  में  कुछ  सुधार  के  लक्षण  दिखायी  दिए  ज  बकि  इस

 :.]  प्रतिशत  प्रावधान  किया  गया  और  पांचवीं  थोजता  में  यह  फिर  घटकर  8.1  परसेंट

 पर  आ  गया  ।  छठौ  प  चवर्षीय  योजना  में  स्‍लाइ  टली  रेज  होकर  1.3  परसनन्‍्ट  हुआ  और  सातवीं

 प'चवर्षीय  योजना  में  जल  संसाधन  हेतु  कुल  बजट  का  8.9  परमेंट  भाग  निर्धारित  किया  गया

 नतीजा  यह  निकला  कि  हूरल  सेक्टर  में  जितनी  रोजगार  की  तादाद  बढ़नी  चाहिए  थी  वह
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 बन  भाई

 बढ़ी  ग्रामीण  क्षेत्र  से  लोगों  का  शहरी  क्षेत्रों  में  भाना  शुरू  हो  गया  और  यहां  आकर

 झोंपड़ियां  डाबकर  रहना  शुरू  कर  दिया  ।

 लोग  भोजन  को  तलाश  में  भटक  रहे  थे  ।

 जब  तक  ईरिगेशन  सैक्टर  को  बढ़ावा  नहीं  मिलंग!ः  तब  तक  इस  देश  में  प्रास्पेरिटी  नदौं
 आ  सकती  है  ।  आज  जब  हन  पजाब-हरि  की  तरफ  देखते  तो  पाते  हैं  कि  इस  देश  का
 सबसे  ज्यादा  सिचित  क्षेत्र  वहां  है  जिसके  कारण  आज  देश  अनाज  में  स्वावलम्बी  हो  सका  है  । 1

 निर्मेल  कांति  चरर्जो  पोठासोन

 पहलौ  चार  प  चवर्षीय  योजनाएं  यदि  इस  क्षेत्र  में  पूरी  कर  दी  गई  तो  श्राज  हमें
 जो  12  लाख  टन  एडीबल  ऑयल्स  क  शॉटज  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  वह  नहीं  करना

 पड़ता  ।  चौनी  के  जो  दान  बढ़  रहे  वे  नहीं  बढ़ते  ।  जितनी  चीनी  कौ  आज  हमें  जरू  रत  उतनी
 चीनौ  हमें  नहीं  मिल  रही  है  इसौ  प्रकार  से  पल्‍सेस  के  बारे  मे  एग्रीकल्चर  प्रोड्यूस  कम

 होती  है  जिसके  कारण  हमें  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  है|  यह  ठाक  है  कि  अनाज  हमें  खूब
 घिल  रहा  लेकिन  दूसरी  जो  एसेंश्यल  कमोडिटीज  वे  हमें  पूरी  नहों  मिल  रही  अगर

 द्विचाई  का  प्रावधान  किया  गया  तो  जो  स्थिंत  आज  हमारे  सामने  उससे  कई  गुनी
 बेहतर  होती  ।  अश्ज  जो  हमारी  नदियों  का  पानी  समभु८  में  बेकार  बहू  जाता  यदि  इसको
 रोका  गया  तो  हमारे  देश  मे  किसी  भी  प्रकार  क  कृषि  उत्पाद  कौ  कमी  नहीं
 उस  समय  जिन  लोगों  ने  यह  काम  शायद  वे  ग्रामीग  क्षेत्र  से  आने  वाल  लोग  नही  उत
 को  कृषि  भोर  सिंचाई  $।  नॉलेज  नहीं  वे  बुद्धिजीवी  लोग  शहरों  में  बैठकर  उन्होन

 योजनाएं  बनाई  ।  जो  ग्रामौण  क्षेत्र  की  इकनोमी  उन्होंने  उसको  समझा  उमके  बारे  में
 किसी  ने  सोचा  नहीं  ।  ईरीगेश्वन  सेक्टर  को  बढ़ावा  देते  के  लिए  पूरा  वेटेज  देने  की  बरूरत  थी  ।
 यदि  पूरा  वेट  ज  दिया  गया  तो  आज  42  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  मात्र  31  प्रतिशत
 विचाई  नहीं  होती  ।  इस  विषाई  की  कप्री  को  हमें  दूर  करता  इसके  लिए  द्में  ध्रिचाई  की
 योजना  श्रों  पर  विशेष  जोर  देना  जिससे  यह  कमी  दूर  होगो  भोर  धथिचाई  का  क्षेत्र  बढ़
 सकेगा  ।

 सभापति  सात्तवीं  योजना  के  अन्त  इस  देश  में  प्लान  ओर  नॉन  प्लान  दोनों
 के  अन्दर  43155  करोड़  रुपया  खर्च  हो  चुका  हमें  उम्मीद  है  यह  भाठवीं  योजना  में  ।

 मैं  इसे डचित सिद्ध  करने  को  कोशिश  मैंने  इसके  अनुसार ही  इसे  प्रस्ताबित
 किया
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 ]
 इसलिए  सातवीं  योजना  में  जितनौ  धनराशि  उपलब्ध  की  गई  है  उससे  कई  गुनौ  घनराशि

 आठवीं  योजना  में  उपसब्ध  की  गई

 हम  देखेंगे  कि  प्रतिशत-वार  कृषि  क्षेत्र  पर  उचित  जोर  दिया  जाए  ।

 आज  आठवीं  योजना  का  जो  मसौदा  वह  आखिरौ  तोर  से  नहीं  मिन्ला  इसलिए  मैं
 उसके  आंकड़ों  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 ]
 ओर  आप  देखेंगे  कि  सिंचाई  के  क्षेत्र  पर  छचित  जोर  दिया  गया  है  ।

 ]

 सभापति  भारतवषं  में  शुरू  में  जो  इम्प्र  शन  था  वह  यह  था  कि  इस  देश  में  बहुत
 पानी  है  ।  बहुत  पानी  होने  के  इम्प्रंशन  के  कारण  जो  प।नी  उपलब्ध  रहा  उसका  सही  ढंग  से
 माल  जो  होना  चाहिए  बह  नहीं  हुभा  ।  जिस  तरह से  प्रॉपर  प्लानिंग  होनी  चाहिए  उस
 तरीके  से  प्रॉपर  प्लानिंग  नहीं  हुई  ।  देश  में  आज  70  प्रतिशत  लोग  ग्रामीण  क्षंत्र  में  रहते

 मैं  ऐसे  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखता  हूं  जो  हमेशा  सूखे  से  प्रभावित  रहता  है  *

 पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  ।

 ]

 एक  औरत  खाली  बतंम  प्लिर  पर  लिए  पानी  की  तलाश  में  मौलों  भटकती  रहतो  है  ।

 ]

 यह  क्‍यों  कैसे  हुआ  इसके  लिए  जिम्मेदार  कोन  ये  सब  बातें  सोचनी  पड़ेंगी  ।  यह
 '

 अभी  तक  सोचा  नहीं  यह  इसलिए  नहीं  हुआ  ।  पानी  स्केय्सं  कमोडिटी  दुनिया में  कई  देश

 ऐसे  हैं  जिमकौ  पर  पर  केपेटा  पानी  की  एवेलेवबिलौटी  इस  प्रकार  है-यू०  एस०  में  62.0
 पर  हैड  क्यूबिक  जापान  में  6500,  रूस  में  17,536

 ]

 जबकि  भारत  में  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र  के  सतह  के  जल  जिसे  कि  काम  में  लाना  असम्भव

 यह  3,200  है  ।

 ु
 यह  बताता  है  कि  बानी  को  समूद्धि  नहीं  पानी  का  सह्दी  ढंग  से  इस्तेमाल  करने  को
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 जरूरत  वह  नहीं  को  गई  है  ।  अब  हमने  जो  कारोबार  संभाला

 हम  देखेंगे  कि  यह  कार्य  किया  जाए  ।

 )

 अकाल  पड़ता  क्‍या  नतीजा  निंक्रकत्ता  है  ?  42  के  बाद्र  भी  एक  अकाल  का
 स  मना  करने  को  स्थिति  किसान  को  नहीं  रही  जिन  लोगों  को  कहते  हैं  कि  बड़े  किश्लान
 उस  किसान  की  स्थिति  को  भी  देखें  ।  सूखे  क्षेत्र  में  अकाल  पड़ता  है  तो  20-25  हैक्टर  जमीन  के
 मालिक  कौं  बहन-बेटी  भी  रोस्नौंफ  वक॑  पर  जाकर  मजदूरों  करते  एक  अकाल  का  भी  सामना
 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  वजह  से  उसको  भें  स  बेचनी  पडती  आज  यह  आया है  फि  किंसान
 का  लोन  माफ  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  किसान  पर  कर्ना  कंसे  हुआ  ?

 ]

 गलत  नीति  के  कारण  ऐसा  हुआ  था  ।

 ))

 उसको  सहो  दासः  नहीं  उसकोਂ  सेतती  करमे  लिएਂ  कोई  स्क्ष  नहीं  मिलीਂ  पामी
 नहीं  मिस्सत  ।  जब  पेंदाबार  हुईं  म्किट  में  कया  तो  डिस्ट्रंस  सेलਂ

 सीडः  जो  डालाਂ  वह  भीਂ  चला  गधा  ।  इसकी  वजह  सेਂ  क्षिसाम पर  कर्जा  बढ़  गया
 गवर्नंमेंट  कौ  नीति  फोल्टी  इसलिए  गवनंमैंट  न ेऋण  माफ  फरने  का  जो  निर्णय  किया  है  कह
 सद्दी  मैं  पूछना  चाहत्त  हूं  कि  ऐसी  हैं  जिनका  है  ।

 ]

 ओद्योगिक  विकास  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपए  लगाए  जा  चुके

 ]

 आज  इंडस्ट्रॉजਂ  सिक  हो  पेंससਂ  चला  कोन  वल्ूल्त  जाता  है  ?  ढॉंक  से
 कर्जा  दे  यूनिट  सिक  हो  गई  ।  पैसा  चला  गया  ।  वह  पंसा  किसका  सरकार  का  ढोंकः
 सरकार  काਂ  हैं  ।!  का  ऋण  माफ  चाहिए  ।

 भोर  हभਂ  इसके  सिए  कशिवद्ध  हैं  ।

 ]

 क्या  करना  कंसे  करना  है  वह  कनसन्‍्ड  मिनिस्टर  जबाब दे  देंगे  ।  लो  हुआ  वह  इसलिए
 हुआ हैं  कि  किसान  को  पानी  की  ईरीगेशनः  नहीं  मिलर  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  कोपरेटिव  सेक्टर  का  कर्जा  भी  माफ  करेंगे  क्‍या  ?
 झरो  सम  भाई  कटाडिया  :  वह  तो  सम्बन्धित  मिनिस्टर  बताएंगे  ।  पौने  के  पानी  के  बारे  में

 बहुत  शिकायतें भाई  हैं  ।
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 ]
 मैं  भी  चिन्तित  हूं  ।

 पौने  के  पानी  का  प्रावधान  करने  की  जो  जिम्मेदारी  है  ।

 विशेष  रूप  से  बहाँ  तक  प्रामीण  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  ग्रामीण  विकासः  काः  कारयश्रारः
 लमे  वाले  मन्त्री  जी  इसका  उत्तर  देंगे  ।

 ]

 मैं  भौ  मानता  हूं  कि  पोने  के  पानौ  का  करना  मुश्किल  क्योंकि
 दी  नहीं  ।  भाज  से  20  साल  पहले  भूतल  में  पानीं  का  जो  लेयर  था  वह  30-60  फीट  आज
 300-400  फीट  बोरवेल  करते  हैं  लेकिन  पानौ  नहीं  जो  दोर  किया  है  उसके  सामने
 रीचार्जिंग  की  नही  जे  पाक  कमरा  बह  कंस  बसा  है  ।

 ]

 दहब्।वेज  में  ते  दिखाथा  गया  दै  कि  उत्पम्नਂ  कोਂ  गयी  लेकिन  व्स्तक  में  कोई
 क्षमता  उत्पन्न  नही  को  गयी  है  ।

 मैं  मानता  पूर्ः  कुछ  गलतियां  हुई  इनका  नतीज।ा  यहਂ  निकलनः  कि  पीने  के
 पानौ  को  समस्या  यहां  खड़ी  हो

 मैं  राजमाता  जी  का  अपभारी  कि  उन्होंने  बहुत्र  अच्छे  सुझाव  मैं  उनका
 प्रभावित  ।.  के  बारे  वह  बहुत

 कई  सदस्यों  में  बढ्ुतः  द्विग्र  ।  खजमप्रता  ने-तो  अन्‍्छे  ।:

 यह  सह्दौ  बात  है  कि  इरिगेशन  एक  ह्टेट  सबर्जक्ठ  है  |  स्ंकिघान  के  आठवें  शेंड्यूल  में  साफ
 तौर  पर  यह  लिखा  है  कि  यह  एक  स्टेट  सब्जैक्ट  इसमें  सेन्टर  का  जो  रोल  है  वह  है

 सहायता  और  इसे  संचालित  करने  हेतु  सहायता  देना  ।”

 प्रो०  एन०  जो  रंगा  :  मध्यस्थता  और  समझोता  करना  भी  ।

 ]
 करों  सन भाई  कोटाडिया  :  सातवीं  योजना  का  जो  प्लान  था  उसमें  ।.7.000  करोड़  रुपए

 का  प्रावधान  इसके  अलावा  सेंटर  से  884  करोड़  रुपये  का  प्र/वधान  सातवीं  योजना  के
 दोरान  इसमें  से  70  परसेंन्ट  स्टेट  को  पास  करने  के  लिए  कर्मांड  एरिया

 माइनर  एस०  वाईण  एल»  केंनाल  और  राजस्थामਂ  केनालਂ के  लिए
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 भाई  कोटाडिया ]
 प्रावधान  था  ।  सेन्ट्रल  सेक्टर  में  हतना  पैसा  नहों  है  कि  सब  राज्यों  को  उनकी  इच्छा  के  अनुसार

 घन  दिया  जा  सके  *  कई  माननीय  सदस्यों  ने  रिकर्वंस्ट  किया  कि  सेन्टर  से  फाइरॉौशल  असिस्‍्टेन्ट्स
 स्टेट  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मिलना  चाहिए  ।  जो  सेन्टर  से  स्टेट  को  घनराशि  दी  जाती

 बाद  ]

 यह  अनुदान  के  रूप  में  इसे  किसी भी  क्षेत्र  या  योजना  अथवा  परियोजना  के  साथ
 जोड़ा  नहीं  सकता  है  ।

 झो  संयद  ससूदल  हुसंन  :  जिस  नदी  के  पास  इन्टरनेशनल  वाडर  पढ़ता  हो
 वह  स्टेट  सबजेक्ट  होगा  या  दूसरा  कोई  सबजौक्ट  होगा  ?

 बाद  ]

 करो  सन्‌  भाई  कोटाडिया  :  मैं  बाद  में  उस  मुह  की  चर्चा  करूंगा  ।

 ऐसा  सुझाव  चल  सकता  है  जिससे  कि  इसको  सेन्‍्ट्रल  सेक्टर  में  ला  सकते  उसमें  एक
 सवाल  पावर  के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  नरूर  भायगा  ।

 थाव  ]

 हम  केन्द्रौय  विधि  निर्माण  नही  हम  का  विकेन्द्रीकरण  करेंगे  ।

 इसमें  राज्यों  कौ  बात  भी  बीच  में  आएगी  ।  हमारी  राज्य  विधान  सभाओं  में  एम०  एल०
 एज०  उनसे  रिकिवेस्ट  किया  जाए  कि  वे  राक्य  विधान  सभाओं  में  यह  मसला  सेंटर
 इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कर  वह  करेगा  भोर  वह  करने  में  हमें  खुशी  होगी  ।  मैं  इसके  बारे
 में  मुख्यमन्त्रियों  के साथ  बहस  करने  वाला  हूं  ।

 वाद  ]

 राज्यों  के  अपने  दौरे  के  दौरान  मैं  सम्बन्धित  मुख्यमन्त्रियों  बिशेषकर  पश्चिम  अंगाल  और
 असम  के  मुख्यमन्त्री  के  साथ  चर्चा  करूंगा  ।

 ]

 एक  सासननोय  सदस्य  ?  राजस्थान  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाये  ।

 करो  मन भाई  कोटाडिया  |  सभो  से  करने  कौ  कोशिश  जहां  बढ़ौ-बड़ी  नदियां
 वहां  के  मुख्यमन्त्रियों  से खासतोर  से  करूंगा  !

 इस  देश  में  जितना  फ्लडप्रोन  एरिया  है  उसमें  26  प्रतिशत  सिफं  बिट्दार  में  है  ।  वहां  हर
 साल  बाढ़  भाती  है  भोर  उससे  काफी  बरबादी  होती  है  ।
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 क्रो  भोगेना  झा  :  एक  शुद्धिकरण  है  |  हम  चाढ़  पीड़ित  इलाके  के  हैं  भौर  हमें  बाढपीड़ित
 करके  आप  बर्बाद  कर  रहे  वहां  बाढ़  तीन  मह्ौने  आती  है  और  सूखा  9  महौने  अता  हम
 दोनों  के  शिकार  हैं  ।

 भ्रो  सेयद  मसूदल  हुसंन  :  मैं  इसी  कनेक्शन  में  कह  रहा  हूँ  कि  बिहार  का  बाढ़पीड़ित
 इलाका  है  और  बाद  में  यह  बाढ़  का  पानी  बंगाल  में  भी  भेज  देते  हैं  ।

 थी  म्त्‌  भाई  कोटाडिया  :  लेकिन  उसका  एक  हौ  हल  है  कि  नेताल  से  साथ  अब  तक  जो
 भाें  चसी हैं  उसमें  कुछ  हल  मिकलता  चांहिए  ।

 [  अन्‌  बाव  ]

 जब  तक  कि  हम  नेपाल  के  पास  बड़े  बांध  नहौ  बनाते  हैं  इसका  कोई  समाधान नकद का  अं ry नहा  हे  ।

 वही  इलाज  है  ।  इसके  लिए  जब  से  मैंने  मंत्रालय  सम्भाला है  उसके  बाद  16  माच  को  मैंने
 एक  लेटर  लि  दिया  है  लेकिम  मेरी  मुसीबत

 मैं  इस  चारे  मैं  एक्सटर्नल  भ्रफेयसं  मिनिस्ट्री  से  और  भी  विनतौ  करूंगा  कि  कंसे  भी
 इसका  हल  निकाला  जाय  क्योंकि  हर  साल  गंगा  कौ  बाढ़  है  ओर  जो  नदियाँ  बिहार  में  जाती  हैं

 वह  सत्यानाश  करती  हैं  ।  इस  साहब  ने  ऐसी  बाढ़ आती  है  सो  ऐसी  बात  नहीं  ।

 बाद  ]
 दीपावली  के  बाद  वे  सूखे  को  स्थिति  का  सामता  कर  रहे

 बार  इसका  हल  निकालेगा  ओर  निकालने  की  मैं  पूरो  कोशिश  ऐसी  मुझे
 उम्मीद  अब

 वाद  ]
 हाल  ही  में

 | ः
 नेपाल  के  साथ  जंसे  अपने  सम्बन्ध  सुश्रर  रहे  है  और  सुशरने  की  उम्मीश  इसके  जरिए

 मैं  कह  सकता  हूं  कि  शायद  यह  हो  सकेगा  क्योंकि  नेपाल  कगे  भी  इसकी  जरूरत  आाज  भी

 भैबाल  की  टैरेटरी  में  बड़ा  बांध  बनाने  के  बाद  35  हजार  मंगाव/्ट  पावर  जेनरेट  हो  सकती  जो

 हिन्दुस्मात को  करूरत  का  करोब  35  यस्सेम्ट  हो  जाथंगी
 और

 उस  पावर से
 उसकी  सम्पन्नता

 बढ़ ेगे  ओर  अफ्ले को  प्ाामो  बाढ़  का  सियस्त्रण  हो  तर  भोर
 ईसेगेशम  के  बिहार

 को  भी  पानी  यू०पी०  को  राजत्यान  प  गी  भी  जो  मांग  झूसकी  भी  संतुष्टि को
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 _*  “  “  य  ्  ्  सकता  ््-३य  झट  पनथथड
 -  जा  सकेगी  लेकिन  वह  कंसे  दो  सकता  कब  हो  सकता

 अनुवाद ]
 इस  स्तर  पर  मेरे  लिए  कुछ  भी  कहना  बहुत  मुश्किल  है  ।

 मांग  है  राजस्थाम  की  ।

 भरी  भोगेन्द्र  झा  :  प  चरेश्वर  और  गिरावा  में  नेपाल  से  साल  पहले  समझोता  हो

 चुका  है  ।
 ॥ं

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  ।  आप  राजस्थान  को  अपने  हिस्से  का  पानी  दिलवा

 बह्दी  नहीं मिल  रहा  हम  मर  रहे  हैं  ।

 क्री  श्रम भाई  :  ठीक  है  ।

 झरो  छविरास  अगंल  (मुरंना):ः  मध्य  प्रदेश  की  जमीन  पानी  के  भ्रभाव  में  वोहड़  और

 बंजर  भूमि  में  बदल  इसके  लिए  आप  क्‍या  योजना  बना  रहे  हैं  ?
 ] के *

 रो  सनुभाई  कोटाडिया  :  सिंचाई  में  या  अधिक  सिचाई  सुविधा  प्रदान  करने  में  सबसे  बड़ी
 कठिनाई  धमराशि  का  अभाव
 ।8  $।

 पैसा  तो  है  ही  नहीं  ।  एक  निगम  की  स्थापना  का  मैंने  एक  सुझाव  रखा

 जोकि  इन  राष्ट्रीय  महत्व  की  परियोजनाओं  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  कर  सके  ।

 जो  बात  कर  रहे  उसढ़े  ऊपर  आ  रहा  एक  फारपोरेशन  ऐसा  खड़ा  किया  जाय
 कि  जिस  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  पेसा  मिल  सके  और  उस  पैसे  ने  नेशनल  इम्पोर्टेन्स  के  प्रोजंक्ट  स
 बन  सकें  चाहे वह  गंगा  का  हो  या  नमंदा  का  हो  या  ब्रह्मपुत्र का  हो  या  तिस्ता  का  इसके  लिए
 यह  प्रपोजल

 बन
 यह  सरकार  के  विद्याराधीन  है  ।

 ]
 आज भी

 नाबार्ड  के  माध्यम  से  एप्रीकल्चर  सेक्टर  को  पैसा  मिल  सकता

 :

 ह  ओोद्योगिक  क्षेत्र  को  वित्त  व्यवस्था  हेतु  आई०डी०्बी०अाई०  कोई  भौ  वित्तीय  संस्था
 नहों  है  जो  सिंचाई  क्षेत्र

 क ेलिए  वित्त  व्यवस्था  कर  सके  ।  मैंने  इसके  लिए  प्रस्ताव  रखा  है  और
 .  यदि  इस  पर  सहमति  हो  जाए  तो  मैं  इस  हंस्था  को  स्थापित  करना  चाहता
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 की  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  आपने  काबेरी  बिवाद  को  न्यायाधिकरण
 हवाले  क्‍यों  नहीं  किया  ?

 ह  भो
 सन्‌  भाई  कोटाडिया  :  आ  रहा  सब  आ  कुछ  छोड़ने  वाला  नहीं  हैं  । जब

 फाइनेंस  रिसोर्सेज  कौ  बात  चलती  है  तो  इस  देश  में  जो  ई  येगेशन  पोटेन्शियनन  खड़ा  करता
 उसमें  विदेशी  कर्जा  भी  मिलता  विदेशी  असिस्टस  भौ  मिलती  है  ।
 5.00  भ०  प०
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 अब  तक्ष  जो  विदेशों  में  मिलता  उसमें  से

 वाद  ]

 मुख्य  रूप  से  हमें  विश्व  बेंक  से  मदद  मिल  रही  है  और  विश्व  बैंक  द्वारा  हमें  बहुत  ही
 अच्छा  सहयोग  मिल  रहा  है  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  पानी  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  घोषित  करके  राष्ट्रीयकरण  की  बात
 कही  है  ।  यह  बात  सह्दो  है  ओर  नेशनल  वाटर  पॉलिसी  मे  इसका  उल्लेख  किया  गया  लेकिन
 राज्य  इस  बात  से  सहमत  मुख्य  बात  यह  कोई  छोड़ने  वाला  नहीं  ।

 बाद  ]

 जबसे  मैंने  जल  संसाधन  मंत्रालय  का  कार्यभार  सम्भाला  मैं  कावेरी  जल  बिवाद  जैसे
 अर्न्ताज्यीय  विवादों  को  निपटाने  हेतु  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  औपचारिक  और  अनोपच।रिक
 रूप  में  वार्तालाप  शुरू  कर  चुका  हूं  ।  गुजरात  और  राजस्थान  समेत
 कोई  भी  राज्य  किसी  भी  प्रकार  का  त्याग  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  भ्रब  उच्चतम  ग्यायालय
 ने  एक  न्थायाधिकरण  गठित  करने  का  भादेश  जारी  कर  दिया  इसलिए  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 नहीं  कहंगा  क्योंकि  यह  विपरीत  बात  होगी  ।

 ]

 कावेरी  में  किसका  क्‍या  यद्द  बात  मैं  नह्हीं  कहूंगा  ।

 बाद  ]

 जहां  तक  वाटर  प्रिड  का  सम्बस्ध  है  इसके  लिए  दो  प्रस्ताव  आए  गंगा  और  कावेरी

 ब्रंसी  बड़ी  नदियों  को  अन्तर्राज्यौय  रूप  से  जोड़ने  हेतु  तथा  सिंचाई  और  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए

 जल  से  स्थानांतरण  द्वेतु  एक  प्रस्ताव  श्री  के०पएुल०  राव  और  दूसरा  प्रस्ताव  कैप्टन  दस्तूर  ने  रखा

 था  ।  सरकार  के  इन  पर  विचार  किया  या  और  तकनीकी  रूप  से  इन्हें  अनुव्यक्त  पाथा  गया  ।

 ]  कि
 पानी  को  कोई  छोड़ने  बाला  नहीं  पानी  की  क्या  जरूरत  क्‍या  कीमत  यह  सब

 समझ  लिया  राष्ट्रीयकरण  की  बात  कही  गई  राज्य  सरकारें  इससे  सहमत  इंसकी

 देखमा  होगा  ।  फिर  मैं  इस  बारे  में  डोयलॉ्ट

 ह  ह
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 इन  दो  प्रस्वावों  के  लिए  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  जल  संसाधन  विकास  हेतु  एक  राष्ट्रीय
 योजना  तैयार  की  है  जिसके  दो  भाग  हैं  अर्थात्‌  हिमालय  थ्विर  डेवलपमेंट  और  पेनिशू्षर  श्विर

 डेवलपमेंट  ।

 |

 ऐसा  कोई  सुझाव  दिया  है  कि  इधर  से  गंगा  के  पानी  को  ले  लिफ्ट  करने  की
 जरू  रत  तो  इसके  लिए  करोब  16  सौ  मीटड  के  लिए  सात  हजार  मेगाव  ट  पावर  कौ  जरूरत
 पड़ेगी  ।  इसके  लिए  घन  की  जरूरत  पड़  गी  मोर  मुश्किल  इसक्रा  थोड़ा  सा  स्टडी  किया

 है  ।  इसलिए  इसको  छोड ़ने  वाले  हम  लोग  नहीं  हैं  ।

 आद  ]

 प्रायद्षीपीय  नदी  विकास  के  चार  भाग  है  i—

 i)  पेन्नार  और  कावेरौ  नदियों  को  आपस  में  जोड़

 मुम्बई  के  उत्तर  ओर  ताप्ती  के  दंक्षिण  में  पक्षिषमी  बहाव  की  नक्यों  को

 iti)  स्‍केन  को  चम्बल  के  श्लाथ  और

 iv)  सोन  मदी  के  जल  को  कैरल  की  पश्चिमी  बहाव  कौ  सदियों  को  पूर्व  को  ओर
 मोड़ना  ।

 जहां  तक  हिमालय  रिबर  के  इेब्रलप्येंट  की  चःत  जब  तक  नेपाल  ओर  बगालावेश से
 क्षमलोता  नहीं  अन्डस्स्ट  लग  महीं  त्थ  तक  द्रभारा  भागे  बढ़ना  मुश्किल  हैः

 जल  ससाधन  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  योजना  के  पेनिशलर  रिवर  डेवलपमेंट  को  मूर्त  रूप
 देने  हेतु  रा$ट्रीय  जल  विकास  प्राधिकरण  को  स्थापना  की  गई  थी  ।

 ]
 थ्रो  दाउदयाल  जोशो  :  मैं  माननीय  मनी  जौ  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसका  कोई  टाईम

 थाउड  प्रोग्राम  भी  आपके  पास  में  ?  कोई  एक्शन  प्लान  है  ?

 भ्रो  मन्‌ भाई  कोटाड़िया  :  मैं  आ  रहा  हूं  ।  कुछ  भौ  छूटेगा  नहीं  ।  मैं  एक्शन  प्लान  पर  भी
 जितका  कृषि  विभाग  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  वे  लोग  द्वी  बड़े  बांध  के  खिलाफ  बात

 करते  हैं  ।  कुछ  लोग  रिहेवलीटेशन  की  बात  करते  हैं  |  कुछ  लोग  कास्ट  बेनिफिट  रेशों  कौ  बात
 करके  निकल  आए  डन  लोगों  को  मालूम  नहीं  है  कि  रूरल  सेक्टर  में  क्या  स्थिति

 व।ब  ]
 वे  नहीं  जानते  कि  विसान  किस  प्रकार  वर्षा  पर  आधारित  कुष्रि  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 यह  उनको  मालूम  नहीं  है  ।  नमंदा  श्वरदार  श्वरोवर  से  18  सलाज  67  हजार
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 कि

 हेक्टेअर  जमौन  पर  सिंचाई  होगी  ।  1450  मेघाबाट  पावर  मिलेगी  !  इसमें  जो  जमीन  फोरेस्ट
 की  जा  रहौ  है  उससे  डवल  फारेस्ट  वहां  पर  करने  का  निणंय  हो  चुका  भाज  जितना  फोरेस्ट

 उससे  डबल  होगा  ।  आज  तो  अनप्लाँड  और  रेनफेड  फारेस्ट  बहां  प्लॉड  फारेस्ट  होगा  और  6
 साल  में  हम  ।8  लाख  हेक्टेअर  में  ग्रीनरी  बना  देंगे  ।  जो  लोग  एनवाय  रनमेंट  की  बात  करते  हैं  मै
 उनको  बताना  चाहता  हूं

 कि  इससे  एनवायरनमेंट  में  सुधार  इससे  किसानों  को  पानी
 मिलेगा  ।  वहां  जंगल  में  आज  फायरवुड  होता  वहां  अब  फ्रूटस  के  पेड़  जिनसे  आपको
 आम  केला  मिलेगा  जौर  भी  फ्रट्स  मिलेंगे  । आज  फट्स  कितना  महंगा  है  ।

 जहाँ  तक  रिहदेबलिटेशन  कौ  बात  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  रिहेबलिटेशन
 अच्छी  तरह  से  द्वोना  चाहिए  ।

 जो  परियोजनाओं  के  लिए  त्याग  कर  रहे  उन्हें  तंग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  पुनर्वास
 में  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 जो  लोग  सबमर्जंड  एरियाज  में  रहते  हैं  उनको  रिहेबलीटेड  किया  वे  आज  जो

 जीवन  जी  रहे  हैं  उससे  अच्छा  जीवन  वे  जी  सके  ऐसी  हमारी  योजना  वह्‌  योजना  इम्पलीमेंट

 होगी  ।  इसमें  कोई  कम्प्रोमाईज  नहीं  हो  सकता  ।  चाहे  गुजरात  में  चाहे  कह्दीं  ओर  हो  ।

 )
 किसामों  को  जो  जमान  देने  की  बात  जिस  किस्तान  के  पास  एक  एकड़  जमीन  उसको

 कमान  एरिया  में  दो  एकड़  जमीन  देने  की  बात  है  ।

 एक  फेमिलौ  तीन  भाई

 वयस्क  पुत्र  एक  अलग  परिवार  माना  जाता

 हम  इस  तरह  से  जमौन  देंगे  ।  आज  जो  उन  को  मिलता  उससे  ज्यादा  उनको  मिलेगा
 ॥

 मैं  29  तारीख  को  साईट  पर  गया  था  ।  वहां  गांव  में  भी  गया  था  ।  मैने  देखा  था  कि  किसी  के

 पास  ढाई  एकड़  जमीन  किसी  के  पास  कुछ  ज्यादा  किसी  के  तन  बचचे  हैं  भोर  जमीन  मी

 कम  है  भोर  सूखी  पड़ी  है  ।  )
 हि  ने

 परा  हें  जाएगा  ?
 ओ  यमना  प्रसाद  शास्त्रों  ः  यह  काम  कब  तक  पर  दी  हु

 प्रो०  प्रेम  कुमार  धमाल  :  आपने  कहा  है  थो  लोग  हजड़े
 हे  है

 पर  जाकर  बसे  हैं  ।  क्या  आप  बहां  पर  गए  और  आपने  ऐखा  हद  कि  बहां  पर  लोग
 क्से

 फाईड

 हिमाचल  प्रदेश  के  पौंग  डेम  से  जो  लोग  उजड़  कर  आए  हैं  और  राजस्थान  में  बसे  क्या

 आप  यहाँ  पर  गए  हैं  ?
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 iE  “  एफ  ररो_र  रऑझझए
 भरी  मन्‌  भाई  कोटाड़िया  :  उस  सम०  जो  योजना  बनाई  गई  है  उस  योजना  पर  अमल  होना

 चाहिये  ।  मैं  उसे  एग्रौ  करता  हूं  ।

 मुझे  मेरा  उत्तर  परा  करने  दें  ।  मैं  लघु  सिंचाई  की  बात  कर  रहा  उप्तकी  जाँच  की

 जाएगी  ।  मैं  अपने  अधिकारियों  को  निर्देश  दू  गा  कि  वे  सम्बन्धित  राज्यों  में  जाकर  उन्हें  कद्दें  ।  यह
 योजना  अवश्य  लागू  की  जानौ  चाहिए  |

 ग्राउंड  ब'टर  रिसोर्सेज  के  बारे  में  मैंने  कह  दिया  है  कि  वह  स्टेट  की  जिम्मेदारी  फिर

 भौ  सेंटर  ग्राउंड  वाटर  स्टेट  बोर्ड  कौ  सहायता  कर  रहा
 वाद

 ॥॒
 केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  राज्य  सरकार  को  योजना  एवम्‌  भूमि  से  पानी  निकालने  के  ब  रे

 में  जानकारी  उपलब्ध  करामे  में  सहायता  दे  रहा  है  ।  हम  अपनी  ओर से पूरे  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 यह  एक  राज्य  सूची  का  जिषय

 ]
 माइनर  इरीगेशन  स्टेट  का  सबूजेक्ट  माइनर  इरौगेशन  हमारे  पास  नहीं  आता  है  फिर

 भी  माईनर  इरीगेशन  अच्छे  प्रोजेक्ट  यह  एक  साल  या  दो  साल  में  परे  हो  सकते  हैं  ओर  उनका
 लाभ  जल्‍दी  मिल  सकता  है  |  माइतर  इरीगेशन  जहां-जहां  हो  सकता  जितना-जितना  द्दो  प्रकता

 वह  हमें  करना  चाहिए  ओर  हम  कर  रहे

 बाव  |]
 सभापति  महोदय  :  हमें  प्रक्रिया  का  पलन  करना  चाहिये  ।  माननीय  मम्त्री  जी  को  बोलने

 दें
 |  तत्पश्चात  हम  देखेंगे  ।

 ]

 क्रो  सन  भाई  कोटाड़िया  :  स्प्रिंकलर्स  एण्ड  लिफ्ट  इरीगेशन  की  बात  भी  कई  मंम्बसं  ने

 कहौ  है  जो  ऐक्शन  प्लान  बनाया  गया  है  और  जो  अभी  एप्रव  नहीं  हुआ  है  लेकिन  एप्रव  हो
 जाएगा  ।  इसमें  यह्‌  कहा  गया  है  कि  अ/।ठवें  प्लान  के  दौरान  एक  लाश  हेक्टेयर  ज  मौन  को
 स्प्रि  कलसं  ओर  लिफ्ट  इरोगेशन  की  सुविधा  देने  हमें  उम्मीद  है  ।

 कई  मेम्वसं  ने  अण्डर  यूटिलाईजेशन  आफ  इरीौगेशन  पोर्टेशियल  की  बात  कही  है  इसमें  भी
 थोड़ी  मुश्किल  तो  यह  सद्दी  है  कि  इसका  पूरा  यूटिलाइजेशन  नहीं  हां  लेकिन  जो
 बात  मैंने  देखी  है  वह  यह  है  कि  प्लान  को  बनाने  के  समय  पर  ओवर  रिपोर्टिंग  की  बात  भी  सामने
 आई  है  ।  जब  वे  प्रपोजल  भेजते  प्लान  बनाते  हैं  ।  कई  बार  दूसरा  सिस्टम  भौ  पूरा  नहीं  होता

 आज  डेम  पूरा  गया  तो  पांच  साल  तक  कंनाल  पूरा  नहीं  होता  दूसरा  नॉन  मेंटीनेंस  आफ
 सिस्टम  सिस्टम  भी  पूरो  तरह  से  मंनटेन  नहीं  होता  है  उसको  वजह  से  पूरा  लाभ  नद्ठीं  मिलता

 है  |  कमाप्ड  एरिया  के  डेवेलपमेंट  का  काम  भौ  जिस  ढंग  से  होना  चाहिए  वह  भी  नहीं  हुमा

 इरीगेशन  पोट  शल  का  हम  जितना  भौ  प्रयोग  कर  सकते  उसके  लिए  हम  प्री  कोशिश
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 करेंगे  ।  एग्रीकल्च रल  पोट  शन्न  में  से  हम  84  परसेंट  प्रयोग  कर  रहे  हैं  बाकी  16  परसेंट  का  प्रयोग
 करने  की  हम  पूरी  कोशिश  करेंगे  ।

 प्रोजेक्ट  कंप्लीशन  में  विलम्ब  के  बारे  में  कहा  कई  सदस्यों  ने  यह  बात  सह्दी
 है  ।  स्टेट  गवनंमेंट  को  अपने  रेसोसेंस  के  मुताबिक  जितना  काम  हाथ  में  लेना  उतना  नहीं
 लेतौ  है  ।  प्लानिंग  के  बिना  नए  प्रोजेक्ट  शुरू  हो  जाते  हैं  भोर  बाद  में  काम  में  विलम्ब  होता  है  ।

 10-15-20  साल  से  कई  योजनायें  ऐसे  ही  चल  रही  जिस  साल  50  करोड़  रुपये  की  जरूरत

 होती  उस  साल  5  करोड़  रुपया  दे  दिया  जाता  हमने  मना  कर  दिया  है  भौर  आदेश  दे
 दिए  हैं  कि  आन  गोइंग  स्कौम्स  को  पहले  नई  स्कीम  तब  तक  न  ली  जाए  जब  तक  आन

 गोइंग  स्कीम्स  पूरी  नहीं  हो  जाती  ।

 समय  के  अन्दर  प्रोजेक्ट  पूरा  होना  अभी  तो  !  5-20  साल  से  कई  प्रोजेक्ट  पड़े

 हुए  अब  भाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उनको  पूरा  करना  यह  हमने  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को

 कहू  दिया  है  ।

 भरी  यम॒ता  प्रसाद  शास्त्रो  :  सतलुज  यमुना  लिक  केनाल  के  बारे  में  बोलिए  ।

 भरी  सनुभाई  कोटाड़िया  :  सतलुज  यमुना  लिक  केनाल  का  काम  चल  रहा  उसके  बारे

 में  भी  बताऊंगा  ।

 योजनाओं  के  ब्लीयरेंस  के  बारे  में  कह्टा  इस  बारे  में  मैंने  पहले  बताया

 बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  14  माह  से
 ओर  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए

 10  माह  से  अधिक  समय  नहीं  लगता  ।

 |
 यह  मेक्‍्सौमम  समय  है  ।  जंसा  कि  हमने  राज्य  सरकारों  को  देश  दिए  हमने  कहा  है

 कि  जब  भी  जरूरत  हो  आफिससं  को  यहां  भेजिए  और  यद्दां  से  आवश्यकता  हो  तो  टीम  बह्दां  भेजी

 ए  और  आमने  सामने  बंठकर  जो  भी  क्वेरीज  वे  ठीक  कर  ली  यह  नहीं  कि  यहां  से

 कृूछ  क्वेरीज  लगाकर  भेज  दिया  ओर  एक  साल  लग  फिर  वहां  से  फिर  क्वेरोज  लगा

 १२  भेज  दिया  ।  अब  यह  नहीं  होगा  और  प्रोजेक्ट  क्लीयरेंस  में  मुश्किल  नहीं  होगी  ।

 ए+  बात  संतोष  मोहन  देव  जी  ने  टिपाईमुख  प्रोजेक्ट  के  बारे  में

 ]
 इस  परियोजना  के  लिए  *णिपुर  और  असम  के  बीच  समझौता  अपेक्षित  है  ।

 इस  पर  विशेष  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  तकनौकी  ओर  आशिक  दृष्टि  से  परियोजना  स्वीकृत

 फौ  जा  सके  ।

 ]
 इस  तरह  से  अभी  यह  मसला  बस  रहा  इस  कायंत्राह्दी के  बाद  ही  कुछ हो  सकेगा  ।

 इसौ  तरह  से  संतोष  मोहन  देव  भी ने  कहा  कि  ब्रह्मपुत्र बोर्ड
 का  चेयरमेन  नहीं  तो  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  अब  चेयरमंन  है  ।
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 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  कोन  है  ?

 थ्रो  सन,भाई  कोटाडिया  :  आप  आज  बोले  कल  अगर  आप  बोले  होते  तो  मैं  नाम  भी

 बता  इतनी  जल्दी  तो  नाम  नहीं  पता  किया  जा  सकता  ।

 समुद्र  तट  का  भूमि  कटाव  रोकने  सम्बन्धी  बोर्ड  अस्तित्व  में  है  और  सभी  सम्बन्धित  राज्य

 आंध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  रखा  लेकिन  एंटी  सी  इग्ोजन  के  करे  में

 एक्शन  लेना  राज्य  सरकार  का  काम  उसके  अधिकार  क्षेत्र  की  बात  है  । 8

 इसी  तरह  से  अपर  सीकरी  प्रोजेबट  के  बारे  में  कहा  यह  फारेस्ट  एण्ड  एनवायनंमेंट
 मिनिस्ट्री  के  पास  फारेस्ट  लैंढ  की  भी  इसौ  सम्बन्ध  में  बात  फारेस्ट  लैंड  मेरे  अधिकार
 क्षेत्र  में  नहीं  है  ।

 पहले  राज्य  सरकार  को;पावर  लेकिन  980  में  फारेस्ट  कंजरवेशन  एक्ट  बनने  के
 बाद  यह  अधिकार  उनके  पास  नहीं  इस  विषय  को  फारेस्ट  एण्ड  एन्व्यनंमेंट  मिनिस्ट्री  को
 कसीडर  करना  चाहिए  ।  मैं  तो  इतता  कह  सकता  हूं  कि  फारेस्ट  लंण्ड  जिपव्नी  सबम्जं
 जितने  पेड़  कट  उससे  ज्यादा  पेड़  ऐसे  ही  आ  सकते  हैं  |

 सिस्टम  इंप्रूवमेंट  आफ  केनाल  लाइनिंग  के  सुझाव  पर  भी  विचार  किया  गया  है  और  5
 वर्ष  की  अवधि  के  दोरान  कम  से  कम  8  लाख  भिलिय  हैक्टर  क्षेत्र  बढ़ेगा  इस  सिस्टम  को
 इंप्रव  करने  यह  उम्मीद  इन्दिरा  गांधी  कंनाल  के  बारे  में  भी  कहा  गधा  ।  इसमें  सेंट्रल
 फायनैंस  करता  है  ।

 ]

 दम  यह  चाहेंगे  कि  यह  यथाशीघ्र  पूर्ण  हो  ।  इसके  कार्यान्वयन  का  दायित्व  राज्य  सरकार
 पर  है  ।

 मैं  माननौय  सदस्य  से  विनती  करूंगा  कि  स्टेट  गवनंमेंट  को  भी  रिक्वेस्ट  करें  ताकि  काम
 अल्दी  से  जल्दी  प्रा  हो  सके  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  इसके  हैड-वक  फा  जो  कंट्रोल  है  वह  इतने  वर्षों  से  तय  हो  चुका  है
 ओर  बराबर  आप  लोग  लिख  रहे  हैं  ।  लेकिन  भाश्ड़ा  ब्यास  मैनेजमेंट  को  उसका  कंट्रोल  न  देकर
 पंजाब  के  पास  इसका  कंट्रोल  राजस्थाम  के  लिए  का  हिस्सा  तय  लेकिन  वह  उसे
 नहीं  मिल  पा  रहा  इसके  बारे  में  आप  क्‍या  कर  रह्दे  हैं  हा  दे

 का  ।  सन्‌  भाई  कोटाडिया  :  हमें  सभी  सम्बन्धित  संसद  सदस्यों  से  मिलना  चाहिए  ।
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 बिद्दार  के  बारे  में  शिकायत  यहां  लोक  सभा  के  54  एम०  पौ०  और  राज्य  सभा
 के  22  एम०  इन  76  के  बारे  में  मैंने  बता  दिया  ।

 बाद  ]
 ।6  तारीख  को  मैंने  उन्हें  बंठक  के  लिए  आशन्त्रित  किया है  मौर हम  इस  पर  विस्तार

 चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 |  हिम्दो  )
 राजस्थान  वालों  को  मैं  बुला  लू

 वाद  |

 हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ओर  अन्त्रिम  निर्णय  लेंगे  ।  में  इसके  श्रणाधाव का  अयास्॒
 मैं  यह  नद्हीं  कहता  कि  मैं  इसका  समाधान  करू  बल्कि  मैं  इसके  लिए  प्रयास  करू या  ।  यंगा
 फ्लड  कंट्रोल  कमीशन  के  बारे  में  शिकायत  की  उसमें  सिफਂ  फल्ड  कंट्रोल  की  स्कीमें  आती

 उनको  सप्लौमेंट  करने  का  उसका  रोल  वह  रोई  एग्जीक्यूटिव  बॉडी  नहीं  है  जँसे  श्ी०

 डब्त्यू०  सी०  है  ।

 बाद  ]
 ये  सब  योजनायें  राज्य  सरकार  के  कार्यों  को  पूरा  करने  में  सहायता  के  लिए  है  ।

 ]

 फरकका  के  बारे  में  बात  भायी  ।  अमर  राय  प्रधान  जो  मे इसके  बारे  में  कहा है  ।  मैं  इसके

 बारे  में  ज्यादा  नह्लौं  कंबल  इतना  कहूंगा  कि  इस  क्ये  भूतकाल  से  ज्यादा  पानी  देने  को

 हमने  कोशिश  को  है  ।

 बाद  |
 पिछले  वर्ष  यह  26,000  कयूसेक  से  नीचे  बला  गया

 इस  साल  30  हजार  क्यूसेक  से  नीचे  कभी  भो  पानी  नहीं  दिया  !

 भगवान  का  शुक्र  उसने  हमारी  सहायता  की  है  और  हम  इसका  प्रबन्ध  करने  का  प्रयास

 कर  रहे

 झो  अमर  राय  प्रधान  :  हमारी  मिनिमम  रिक्वायरमेंट  30  हजार  क्यूसिकस

 भो  सन्‌  भाई  :  समझोता  ज्ञापन  पर  1985  में  हस्ताक्षर  हुए  आप  यह

 अच्छी  तरह  से  जानते  उस्में  बंगला  देश  के  लिए  यह  60  प्रतिशत  था  और  हमारे  लिए  40
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 ]
 बर्षा  ऋतु  में  60  हजार  क्यूसिक  तक  फ्लो  हो  जाता  यदि  इसका  40  परसेंट  निकालें

 तो  कितना  होगा  ?  यह  24  हो  जाएगा  ।

 बाद  ]
 मैंने  बंगाल  को  सन्तुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  है  ।

 तौस्ता  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  कहा  गया  कि  इसको  सेंट्रल  गवनंमेंट  कौ  एड  मिलनी

 चाहिए  ।

 ]
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पहले  द्वी  यह्‌  प्रस्ताव  किया  है  कि  उन्हें  50  प्रतिशत  सहायता

 मिलनी  चाहिए  ।

 यह  मुश्किल  काम
 क्‍्योंशि

 नहीं  सेंट्रल  गबनंमेंट  के  पास  प॑सा  नहीं

 फिर  भी  आपने  जो  सुझाव  २खा  उसके  बारे  में  सम्बन्धित  मंत्रालय  और  योजना  आयोग
 के  साथ  मैं  बहस  करूंगा  और  इधर  से  जो  संग्शन  मिलेगी  उसफो  मैं  परमिट  कर  दू  गा  ।

 जहां  तक  बाण  सागर  योजना  की  बात  शास्त्री  इसका  काम  चल  रहा

 यह  राज्य  सरकार  के  पास  राज्य  सरकार  को  ह्वी  इसे  कार्यान्वित  करना  वे  अपने
 पूर्ण  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  उन्हें  वित्तीय  बाधाओं  का  सामना  भी  करना  पड़  रहा

 ||

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  तीन  बषं  में  इसको  पूरा  करवा  यहू  मेरा  आपसे
 निवेदन

 क्षो  सनुभाई  कोटाडिया  :  तीन  साल  में  पूरा  करने  के  लिए  मैं  राज्य  सरकार  से  बात
 करू  गा  ।  इसके  लिए  मैंने  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  ध्ात  को  इसलिए  उसके  बारे  में
 जो  कुछ  हो  सकेगा  वह  में  आपको  बता  दू

 श्री  के०  डो०  धुल्तानपुरो  :  आपने  बहुत  अच्छी  रूपरेखा  रखी  है  भोर  असम  से
 लेकर  नेपाल  तक  को  बात  कही  हिमाचल  प्रदेश  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  है उसको  इग्नोर  कर  दिया  ।
 जो  लिफ्ट  इरोगेशन  स्कीस्स  हैं  उनके  लिए  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 क्रो  सन्‌  भाई  कोटाडिया  :  हिमाचल  प्रदेश  की  जो  स्थिति  है  उसका  अध्ययन  कर  रहे
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 बाद  ]

 मैंने  माननौय  सदस्यों  को  सम्तुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  है  और  इनके  द्वारा  उठाए  गए
 लगभग  सभी  मुद्दों  को शामिल  करने  का  प्रयास  किया  है  ।

 मैं  मान्ता  हूं  बहुत  से  सदस्य  अभी  बाकी  हैं  जो  इस  बहस  में  हिस्सा  लेना  चाहते  थे  जिनको
 समय  नहीं  मिल  सका  ।  मैं  उनसे  निवेदन  हूं  कि  उसके  जो  कुछ  सुझाव  हैं  ।

 वाद  ]
 यदि  वे  मुझे  लिखें  तो  मैं  निश्चय  ही  उन  पर  ध्यान  दू  जेसे  क्षि  यहां  सदन  में  सुझाव

 दिया  जा  रहा  है  और  मैं  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  करूंगा  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  विनती  करता  हूं  कि  जिन्होंने  कट  मोशंस  दिए  हैं  वे  वापस  ले  लें
 ओर  मेरे  विभाग  की  मांगों  का  समथंत  देकर  उसको  पास

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाएं  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  लगभग  सभी  मुह  शामिल  कर  लिए
 इसमें  महत्वपूर्ण  शब्द  है  जल  संसाधन  अत्यन्त  सौमित  जिनकी ओर  उन्होंने

 संकेत  किया  परन्तु  जंसा  कि  सभी  जानते  यह  विषत  असीमित  इस  पर  चर्चा
 अनिश्चित  समय  के  लिए  जारी  रह  सकती  है  ।  ज॑सा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  सुझाव  दिया  शेष
 बचे  मुद्दों  को  उन्हें  भेजा  जाए  और  वे  उनका  उत्तर  आगे  और  प्रश्न  पूछने  के  लिए  समय
 कद'पि  नहीं  हमारे  पास  विचार  करने  के  लिए  अन्य  कई  विषय  अब  मैं  मतदान  करवाना

 चाहूंगा  ।

 राव  बोरेस्द्र  सिह  :  इन्होंने  सतलुज-यमुना  सम्पक  नहर  पूरा  करने
 जेसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  भूतपूर्व  मन्त्री  आप  जानते  हैं  कि  महत्वपूर्ण  विषयों  से
 निपटा  जाता  है  ।

 राव  धोरेशा  सिह  :  मैं  इनसे  कुछ  बानकारी  और  आश्वासन  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  इसका  सबये
 सरल  उप'य  है  कि  आप  उन्हें  पत्र  यदि  मन्त्री  जी  अभी  तैयार  हैं  तो  ठौक

 राब  बीरेन्द्र  सतलज  यमुना  लिंक  कनाल  का  प्रोजेक्ट  1:83  में  पूरा  होना  था

 6  थार  हेड  लाइन  इसके  लिए  गुजर  चुको  तारा  खर्चा  सेंटर  बर्दाश्त  कर  रहा  है  ।।  प्रोजेक्ट
 *

 एस्टीमेट  176  करोड़  से  58  करोड  हो  गए  क्‍या  मंत्री  मद्दोदय  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  ,
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 अगन्नो  डेड  बहन  कौन-सी  इस  प्रोजेक्ट  को  पूरा  करते  के  लिए  रघ्ली-है  ओर  कब  तक  बह  पूरा  हो
 जाएगा  और  इसका  कुछ  फायदा  भी  मिलेगा  या  यह  सारा  पैता  बर्बाद

 क्री  सन  भाई  कोटाडि.या  :  फराम  अच्छी  तरह  से  और  सदी  ढंग  से  चल  रहा  है|  शुझे
 उम्मौद  है  कि  यह  फरवरी  1991  तक  पूरा  द्वो  जाएगा  ।

 बाद  ]

 सभापति  भहोदय  :  मैं  भोर  स्पष्टी  करणों  को  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 क्रय  मैं  श्री  पलाई  के०एम०  मंथ्यू  द्वारा  प्रस्तुत  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  85  और  86  जो
 कि  जल  संसाधन  को  सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  मन्‍्त्रालय  की  अनुदाबों कौ  मांगों  से
 झम्बन्धित  री

 कटोतो  प्रस्लाव  श्रक्या  85  ओर  86  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे  मए  ओर

 अस्थोकृत  हुए  ।

 सभापति  सहोदय  :  अब  मैं  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदावों  को  मांगों  को
 सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 पक  क्रय  सूची  के  स्तम्भ  2  में  जल  संश्याधन  मन्बालय  से  श्वम्बन्धित  मांग  घंछूया  78  के

 सामने  दिखाए  ब्रए  मांग  श्रौर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  मार्च  1991  को  सम्राप्स  द्वोते  काले  क्ष
 में  धंदाय्  के  दोशन  होने  खाले  की  अदायथी  करन  हेतु  अवश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्य  सूचो  के  स्तम्भ  4  में  दिल्वाई  गई  राजस्व  लेक  तथा  पूंजी  लेखा
 सम्दर्ी  राशियों  सै  अनाधिक  शम्बस्धित  राज्षियाँ  भारत  को  संचित  निधि में  से

 पति  को  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोकसभा  द्वारा  स्वोकृत  वर्ष  1990-91  के  लिए  जल  संकाधन  म्न्त्रालय  से

 मांग  संख्या  और  28  1990  को  लोक  लोक  सभा  द्वारा  स्वोकृत
 भांग  का  नाम  सप्ना  द्वारा  स्वीकृत  अनुदाव  को  मांग  को

 दान  की  मांग  की  राशि  राशि

 (1)  (2)  (3)  (4)

 राजस्व  पूंजी  प्राजस्व  पूंजी
 ०  रू  रु०  रु

 78  जल  छंसाधन  मंत्रालय  66,36,00,00  4,55,00,000  199,06,00,000  13,65,00,000
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 सभापति  महोदय  :  इससे  पूव॑  कि  मैं  क्ृषि  मंत्री  से  उत्तर  देने  के  लिए  मैं  चाहूंगा  कि
 श्री  कुमारमंगलम  अपनो  बात  कहें  ।

 क्री  पो०  आर०  कमारमंगलम  :  सभापति  कार्य  सूची  के  अनुसार  पहले
 इन  दो  मन्त्रालयों  के  लिए  दो  अनुदानों  की  मांगें  सदन  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  लगभग  .00
 म०  प०  पर  रखी  जानी  थी  ।  अब  यह  समय  परिवर्तित  हो  गया  है  ओर  अब  इन  दो  मांगों  को
 पारित  करने  के  लिए  लगभग  सांय  काल  के  6  बज  चुके  मेरा  विचार  है  जब  तक  ये  पास

 दिन  बीत  जाएगा  ।  सभापति  आपके  माध्यम  से  मेरी  सदन  से  यह  प्रा्थना  है
 कि  इन  पर  कल  को  अपेक्षा  ०रसों  3.00  म०  प०  पर  गिलोटौन  होना  चाहिए  ताकि  श्रम
 त्त्था  श  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  माँगों  पर  कम  से  कम  पाँच  से  छः  घण्टे  तक
 खर्चा  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  किसौ  दल  के  नेहा  या  अम्य  कोई  इस  विध्रप  पर  कुछ  कहता
 चाहेंगे  ।

 )

 अनेक  मानतोय  सदस्य  :  हभ  इससे  सहमत  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  गिलोटौन  कल  न  होकर  परसों  होगा  ।  मन्त्री  जी  यह  स्पढ्ट  कर

 सकते  हैं  कि  इसके  लिए  समय  3.00  म०  प०  होगा  या  नहीं  ।

 )

 ससदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  सत्यपाल
 :  जहां  तक  समय  का  सम्बन्ध  यह  कल  काय॑  मन्त्रणा  समिति  द्वारा  तय  किया

 जाएगा  ।

 सभापति  मरोदय  :  गिलोटीन  का  निश्चित  समय  काये  मस्त्रणा  सभिति  द्वारा  कल
 गिश्चित  किया  जाएगा  ।  अब  कृषि  मंत्री  उत्तर  दे  सकते  एक  बात  की  ओर  मैं  मन्‍्त्री  महोदय
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  वह  यह  कि  सदन  द्वारा  आधे  घण्टे  को  चर्चा  6.00  म०  प०
 पर  आरम्भ  कौ  जाएगौ  /  आप  संज्ेप  में  अपनी  बात  कहने  का  प्रयास  करें  और  इसे  6.00
 बजे  से  पूर्व  स-प्त  कर  ह

 ]

 कृषि  संत्रालय  में'प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  उपेसत्र  माय  :

 मैं  बहुत  ध्यान  से  मानरेबल  मेम्बसं  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  धृन  रहा  खास  तौर  से

 इस  लिए  भी  कि  मैं  लोकसभा  का  बिलकुल  नया  सदस्य  हूं  और  मेरी  यह  बड़ी  इच्छी  थी  और
 भी  है  कि  मैं  लोकसभा  के  जो  अनुभवी  सदस्य  जो  अनुभवी  भूतपृव॑  मंत्री  जो  पहले  प्रशाभन
 में  रह  चुके  हैं  और  अब  लोकसभा  के  सदस्य  बनकर  आये  ओर  जो  नवपुकक  सांसद  बनकर

 आए  जो  नए  विचारों  से  ओतप्रात  मैं  उन  सबकी  बातों  को  सुनने  के  लिए  बढुत  उत्सुक  था

 और  बहस  कै  दो  रान  मैंने  बहुत  ही  ध्यानपूर्वंक  सारी  बातें  सुनी  ।  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि

 भो  केन्द्र  में  कोई  सस्कार  बदलती  नई  सरकार  आती  दे  तो  उसके  सामने  पुरानी  सरकार
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 अनुदानों  की  में  1990-91  14  1990

 उपेस्धनाय

 की  खाधभियां  ओर  पुरानी  सरकार  की  खूबियां  दोनों  होती  पहली  सरकार  ने  जितने  अच्छे
 फ्राम  बढ़िया  काम  उन्हें  आगे  ले  जाने  की  जिम्मेदारों  नई  सरऊहार  पर  होती  है  |  इसके
 साथ-साथ  पुरानी  सरकार  को  कायं  पद्धति  में  जो  ७ामिया  जो  कमियां  रही  उनकी  ओर  भी
 नई  सरकार  का  ध्यान  जाता  है  और  उनमें  सुधार  करके  आगे  बड़ने  का  वह  प्रयत्न  करती  है  ।
 इस  सदन  में  एक  से  एक  अनुभवी  सदस्यों  ने  अपने  सुझ!व  प्रस्तुत  किय  अपने  क्रिटिसिज्म  दिए  ।

 यह  सदी  है  कि  आलोचना  सिर्फ  आलोचना  करने  के  लिए  नहीं  की  आलोचना  सुझाव  देन
 के  लिए  होती  है  ।  आलोचना  रचना  के  लिए  होती  सही  तरीके  से  आगे

 लिए  होती  और  सरकार  को  ताकत  देती  इस  मंःलय  पर  हुई  बहूप  में  जितनी  आलोचना

 सामने  जितने  सुझाव  उनसे  मुझे  बहुत  लाभ  हुआ  मैं  बहुत  लाभान्वित  हुभा  हूं  +-मैं

 आशा  करता  हूं  कि  आगे  भी  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  से  मैं  लाभान्वित  होता  रहूंगा  |  उस  पक्ष

 के  लोग  बोल  रहे  थे  कि  उनके  समय  में  ऋषि  के  क्षेत्र  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  बहुत  तरकक्‍्को
 उससे  मुझे  ऐसा  लगा  क्रि  बहुत  तरक्की  हुई  या  नहीं  हुई  परन्‍नु  कुछ  तरक्की  जरूर  हुई  है  ओर

 उसे  स्वीकार  करने  में  हमें  कोई  हिचक  नहीं  होती  चाहिए  ।  आजादी  के  आरम्भ  के  दिनों  में

 इस  देश  में  खाद्यान्न  की  उपज  5  करोड़  50  लाख  टन  थी  जबकि  गत  वर्ष  यानी  1९89-90  में

 हमारा  उत्पादन  ।7  करोड़  30  लाख  टन  तक  पटच  गधा  |  यह  उपलब्धि  कोई  मामूली  उपलब्धि

 नहीं  है  भौर  मैं  यही  यही  आश्वासन  दूगा  कि  देश  को  सम्पूर्ण  उपज के  क्षेत्र  उत्पादन

 के  क्षेत्र  में  जो  बढ़ोत्तरी  हुई  उसे  हम  भौर  भागे  ले  पीछे  नहीं  हटने  यहः  कई

 लोगों  ने  चर्चा  को  कि  चीन  इस  मामले  में  बहुत  अ'गे  बढ़  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  चीन

 उत्पादन  के  मामले  में  काफो  आगे  बढ़ा  है  ओर  कम  से  कय  समय  में  आगे  बढ़ा  लेकित  मैं  इस

 बात  की  ओर  भी  सभी  माननीय  सदस्थों  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  कि  चीन  में  1987  में  जो

 इम्पोटਂ  के  फीगस  उसके  अनुसार  चीन  ने  एक  क*ोड़  5४  लाख  टन  खाद्यास्त  विदेशों  से  इम्पोटँ
 किया  जब  कि  भारतवर्ष  को  मात्र  46  हजार  टन  ख.ञ्यासन  द्वी  मगाना  पड़ा  '  आज  भा  चीन

 दूसरे  देशों  से  खाद्यान्न  मगा  रहा  इस  सम्बन्ध  हमें  जो  आँकड़े  मिले  जेसे  हम
 राइस  चावल  को  मानते  खाद्यान्न  वे  धार  को  मानते  हम  ७ाद्यान्न  में  जितने  कंदमल

 जंसे  आलू  शकरकंद  है  उन्हें  नहीं  जोड़  ते  लेकिन  चीन  इनको  भी  जोड़ता  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  ।  इसलिए  हमको  इस  मामले  में  +ई  अफसोस  करने  की  जरूरत  नहीं

 यह  जरूरत  जरूर  है  कि  उसकी  खूबियों  को  उससे  सबक  हमारे  सापने  जो  सबसे  कठिन
 सवाल  है  खेती  के  मामले  वह  यह  है  जिसका  राय  साहब  ने  अपने  भाषण  में  उल्लेख  किया

 हमारे  पास  जमीन  कम  आदमी  ज्यादा  रूस  के  पास  और  अमेरिका  के  पास  आदमी  कम
 कम  हैं  ओर  जमीन  ज्यादा  है  ।  भारतवर्ष  में  32  लाख  वर्ग  किलोमीटर  जमीन  भमरीका  में  94
 लाख  वर्ग  कि०  मी०  ओर  रूस  में  224  लाख  वर्ग  किलो  मीटर  जमीन  हमारे  देश  की
 आवादी  60  करोड़  50  लाख  अमरोका  की  25  करोड़  और  रूस  की  आवादी  29  करोड़
 आप  इस  फकं  को  समझें  ।  आप  इस  फर्क  को  तो  जानते  हो  हैं  कि  हमारे  देश  में  जमीन  कम  है  और
 आदमी  ज्यादा  हैं  ।  उन  देशों  में  भादमी  कम  हैं  और  जमीन  ज्यादा  हमारे  यहाँ  हाथ  सस्ता  है
 ओर  मशीन  महंगी  है  भोर  उन  देशों  म  मशीन  सस्ती  है  और  हाथ  महंगा  है  ।  इस  प्रकार  से  आप
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 देखें  कि  कठिनाई  क्‍या  है|  हमें  यह  देखना  है
 कि  हम  कम  जभीन  लेकर  के  अपनौ  पूरी  आबादी

 को  छ्िला  सकते  हैं  या  हम  पूरी  आबादी  को  पाल  सकते  हैं  या  नहीं  ?  भ'रतवर्ष  कृषि  प्रधान
 देश  है  यह  बात  भी  आप  सब  लोग  जानते  हैं  और  यहां  :00  में  67.1  आदमी  खेती  पर  निभंर

 भमरौका  में  2,5  आदमी  खेती  पर  निर्भर  हैं  और  रूस  में  :4  प्रतिशत  भादमी  खेती  पर

 निभंर  हैंਂ  जहाँ  कम  आदमी  खेती  पर  निभ॑  :  हैं  वहां  तो  इतना  पैदा  होता  है  कि  वह  खुद  खाता
 है  ओर  दूसरे  देशों  को  भी  भेजता  है  ।  जहा  ज्यादा  आदमी  खेती  में  लगे  हैं  वहां  इतना  भी  पैदा ू
 नहीं  होता  है  कि  वे  अपना  भी  पेट  भर  सके  ।  यह  चिल्ता  का  विषय  है  कि  कृषि  प्रध!न  देश  होते
 हुए  भी  हमारा  देश  भ्राज  भी  तिलहन  और  चीटी  के  नामले  में  परम्रुखापेक्षी  है  ओर  हमें

 दूसरे  देशों  के  सामने  ह।थ  पस्ारना  पड़ता  हमें  दलहत  हमें  तिलहन  दो  या  हमें  चीनी  दो  और
 कभी-कभी  तो  गेहूं  भौर  चाबल  की  मांग  भी  विदेशों  से  हो  जाती  हालांकि  गेहूं  भौर  चावल  कौ  मांग

 कभी-कगी  ही  हम  करते  इसलिए  अब  हमारी  सरकार  ने  फंसला  किया  है  कि  जिन  चीजों  की

 कमी  हम  अगले  पांच  वर्ष  में  कोशिश  करंगे  कि  उन  चीज़ों  में  हम  आत्मनिभंर  बन  जाएं  ।  हृप

 परमुखापेक्षी  नहीं  रहें  ।  दइलहन  के  मामले  वष  1990-9।  में  हमारी  सरकार  ने  फ़ंसला  किया  है
 कि  22  क्वरोड़  रुपये  खर्च  करेंगे  ।  इसी  प्रकार  से  तिलहन  के  मामले  में  54  करोड़  रुपये  खर्च  करेंगे  ।

 इसके  अलावा  जो  ड्राई  और  रेन  फेंड  फारमिंग  उस  पर  भी  80  करोड़  50  लाख  रुपए  खर्च

 कौ  बात  हम  लोगों  ने  की  जबकि  !98”-90  में  इस  पर  सिफ  ।9  करोड़  रुपथा  रच  हुआ
 आप  इसे  देखें  ।  1988-89  में  ।9  करोड़  रुपया  खर्चा  हुआ  हमारा  प्रस्ताव  अस्सी  करोड़

 पचास  लाख  खचं  करने  का  इसी  तरह  से  चावल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  जहां  पिछले  वर्ष

 सरकार  ने  1989-90  में  63.2  कगोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  वहां  1990-91  के  लिए

 हमारा  प्रस्ताव  चावल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  87  करोड़  का  इसी  तरह  से  और  भी  चीजों

 विश्तार  करना  चाइते  हैं  चाहे  बागवानौ  जाहे  डेरी  जद्ां  तक  ख्रेती  कौ  उपज  का

 मामला  ५ह  सही  है  कि  किसान  को  उपज  का  सही  मूल्य  नहीं  मिल  कभी-कभी  खर्चा  भौ

 नटरीं  बल  पाता  मैं  तो  गांब  का  रहने  वाला  खेती  से  प्रम्बन्धित  गांव  में  ही  पिछले

 40-48  5  वर्षो  से  लग'तार  घमता  रहा  मैं  देखता  हूं  कि  किसान  की  ईब  की  फप्तल  खड़ी

 दाम  गिर  बिसाम  ईख  की  फसन  म  आग  लगा  देता  है  क्‍योंकि  काटने  से  कोई  फ़ायदा  नहीं
 होता  है  ।  उसी  तरह  से  जितनी  सब्जी  पैटा  करता  सब्जी  में  घाटा  होता  मैने  कई  बार

 लोगों  से  पूछा  कि  क्‍यों  काट  रहे  उन्होंने  कहा  कि  हमको  हम  बाजार  तक  ल  जते  हूँ

 उसकः  भ.डा  भी  नहीं  निकलता  नतीजा  यह  है  कि  आज  लागत  श्र्च  भी  नहीं  मिल  पाता  है

 भर  किसान  बेचारा  मारा  जाता  है  ।  सरकार  ने  इसकी  ओर  ध्यान  दिया  और  कहा  कि  क्रिसानों  को

 इतना  पैसा  तो  उसकी  उपज  का  मिलना  हो  चाहिए  ताकि  उसे  कोई  घाटा  नहीं  हो  ।  सारे  कृषि

 खेती  में  पैदा  होने  वाली  सारी  चौजों  पर  विचार  नहीं  किया  गया  विवार  चल  रहा

 अलग-अलग  कमेटियाँ  बना  दी  गई  लकिन  कुछ  मामलों  में  तथ  कर  दिया  जंत  गेहूं  के

 15  रुपए  क्विटल  अधिक  दाम  थिछले  साल  की  तुलना  में  32

 रुपये  क्बिटल  अधिक  दाम  जाता  उस्ती  तरह  से  राई  के  माभल  में  भी  फ॑सला
 किया

 65  रुपए  क्बिटल  अधिक  हम  देंगे  ।  कोकोनट  पर  पहने  1500  रुपये  क्विटल  दे  रहे
 हैं  कि  इससे  यह  पता  चलता

 क्विटर
 दया  टी  कहता  चाह

 अभी  1600  रुपये  क्बिटल  दिया  हम  इतना  हूं

 है  कि  हम  क्‍या  करना  चाहते  हम  उस  दिशा  में  आगे  बढ़ते  हमें  आप  लोगों  का  सहयोग

 बारे  में  तय  किया  गया  कि
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 उपेस्द्रनाथ

 आप  लोगों  की  मदद  मैं  आपसे  यह्‌  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  जब  उपज  का  समय
 भाता  भाव  नीच  चलः  जाता  है  जब  किप्तान  के  हाय  से  गल्‍ला  निकल  जाता  है  भाव  उठ  जाता

 किसानों  को  मुनाफा  नहीं  शादी-ब्यह्‌  करन  क  कर्जे  का  भुगतान  करने  के

 लिए  वहू  अपन  अनाज  को  सस्ता  बेच  देता  हमारे  बिहार  में  खासकर  कटिह्वार  में

 मैंने  देखा  कि  खेतों  में  घान  को  फतप्तल  लगी  हुई  है  और  उनी  ध्रमय  भाव  तय  हो  गया  ।  इस  तन्ह्‌
 से  किसानों  पर  जो  मार  पड़ती  है  वह  भयावह  इस  दिणा  में  हमारी  सरकार  मे  जो  कदम
 बढ़ाया  है  कि  कभ  से  कम  कुछ  बीजों  का  दाभ  बढ़ाइए  जिसने  किप्षातों  को  लाभ  होगा  ओर  वह
 उ्थदा  उपज  कर  सकेंगे  ।  हमारे  किसान  के  उत्पादन  के  रास्ते  में  बड़ो  बाधाएं  ज॑ंसे
 अभी  बताया  गया  कि  खेती  के  लिए  पानी  जकरो  है  और  जब  पानी  नहीं  है  तो  कुछ  नहीं  हो
 सकता  है  |  हमारे  100  में  से  70  किसानों  की  जमीन  पर  आज  भौ  भथ्िचाई  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 उन्हें  भासमान  के  भरोसे  खेतो  करनौ  पड़ती  भाज  भी  बहुत  से  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  वे  इन्द्र  कौ

 पूजा  करते  हैं  भोर  समझते  हैं  कि  इन्द्र  कौ  पूजा  करने  से  वर्षा  होगी  |  वर्षा  तो  उससे  होती  नहीं
 है  ओर  उन्तको  पूजा  यू  हो  रह  ज!ती  है  ।  इत  विज्ञान  के  जमान  में  जब  इंसान  चांद  पर  जा  रहे
 हैं  और  इसमें  एक  से  एक  चमत्कारो  काम  हो  रहे  हैं  तो  ऐसे  में  हमारी  जमीन  प्यास  से  तड़प  रही

 हमारे  इन्सान  प्यास  से  तड़प  रहे  दम  पिछले  40-42  सालों  से  लोगों  को  पीने  का  पानी

 नहीं  दे  सके  इसमें  हम  सबको  मिल  कर  सोचने  की  जरूरत  है  कि  आजिर  क्‍या  वजह  है  कि

 हम  यह  क्यों  नहीं  दे  सके  हैं  । तव  ज'कर  कुछ  काम  द्वोगा  ।

 कीमतों  के  बारे  में  मैं  कह  रहा  था  कि  कुछ  चोजों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  हमने  सपोर्ट

 प्राइस  कई  चोजों  के  तय  कर  दिए  जहां  भाव  नीचे  जान  लगेगा  वां  सरकार  प  रब  जायेगी
 खरीदने  के  लिए  ताकि  किसानों  को  घाटा  न  हो  ।  इसका  शत-प्रतिशत  खर्चा  भारत  सरकार  वहन
 करेगी  ।  एक  और  काम  जिसको  हमने  किया  है  बह  है  इन्टरवेन्शन  इन  मार्कट--जैपे
 प्याज  ओर  अंग्र  का  किया  इन  फ़सलों  के  भाव  बहुत  नौचे  चले  आते  उसमें  जो  खर्बा  होगा
 और  जो  घाटा  द्वोगा  उसके  सकड़े  50  भारत  सरकार  देगी  और  संकड़  50  राज्य  सरकार  देंगे  ।

 जंसे  कि  अगूर  का  मामला  है  ।  अंगूर  का  खेतो  हरियाणा  और  प  जाब  में  जबरदस्त  द्ोती  है  ।  हमारे
 माननीय  सदस्य  भजन  ल्लााल  जी  को  इसको  पूरी  जानकारो  और  अनुभव  उसके  दाम  नीचे
 गिर  जाते  दो  रुपए  और  ढाई  रुपए  किलो  तक  चले  आते  हैं  ।  जब  वहू  इतने  तक  चले  भाते  हैँ
 तो  किसानों  को  बिनन्‍्ता  होती  है  ओर  वह  सोचने  लगता  है  कि  इसको  पंदा  हो  क्‍यों  किया  जाए  ।

 ऐसे  में  उसको  प्रोत्साहन  नह्टीं  मिलता  ।  हमारी  सरकार  ने  कहा  कि  ऐसे  म  हम  मार्किटिंग

 वेन्शन  करेंगे  ।  हम  यहू  नहीं  कहते  हैं  कि  हमने  सारा  मामला  हल  कर  दिया  भोर  हम  यह  भी  नहीं

 कहते  कि  किसानों  का  जो  खर्ना  होता  है  वह  पूरा  हम  दे  रहे  हम  यह  कहते  हैं  कि  दृमारो
 तबीयत  और  इच्छा  जरूर  इस  बात  को  करने  की  हम  कदम  इस  दिशा  में  डठा  रहे
 लेकिन  हमें  इसमें  भ्रापका  सहयोग  भोर  मदद  चाहिए  ताकि  उस  दिशा  में  बढ़ते  रहें  ।  हम  चाहते
 हैं  कि  एक  भो  किसान  इस  देश  में  ऐसा  न  दिखाई  पड़े  जो  यह  कहे  कि  हमें  हमारी  उपज  का

 उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।
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 5.53  झ०  प०

 महोदय  पौठासोन

 इस  सम्बन्ध  में  जैसे  पानी  की  कमी  के  कारण  मामला  बिगड़  रहः  है  वेसे  हो  बिजली  के
 कारण  बिगड़  रहा  है  .  अभी  जब  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  हमारे  यहा  4-5  घंटा  बिजली
 मिलती  है  तो  मुझे  ऐसा  लग  रहा  था  कि  करीब-करीब  4-5  घंटा  भी  बिजली  कम  नहीं  है  ।
 बिहार  में  तो  एक  महौने  में  दो  घंटा  भी  बिजली  नही  मिल  अधिकांश  किसान  हैं
 जिनको  महौने  में  दो  घंटे  भी  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  ।  हफ्ता  और  दिन  की  बात  जाने  दें  ।

 ऐसे

 में  किसान  बंठा  रहता  है  ओर  उसके  भादमे  बंठ  रहते  है  ।  यही  देद्धते  रठते  है  कि  अब  बिजली
 अब  बिजलो  आएगी  ।  बे  पम्प  के  पास  बेठ  रहते  हैं  ।  मजदूर  बैठ  रहते  हैं  लेकिन  बिजली

 नहीं  आता  फसल  सूख  जाती  है  भोर  लेने  के  देने  पड़  जाते  इसलिए  सरकार  ने
 :

 फेसला  जिया  है  कि  वह  फसल  बीभा  करेगी  ।  यह  फंसला  पहले  से  ही  हुआ  फसल  बीमा  में
 बीमा  से  जितना  पैसा  आया  है  उससे  कई  गुना  भुगतान  हम  कर  चुके  है  और  वह  ह
 आगे  भौ  करते  उसमें  कमी  नहीं  भाने  देंगे  ।  मैं  विशेष  रूप  से भजन  लाल  जी  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  आपने  जो  कुछ  किया  उसको  हम  और  आगे  ले  जायेंगे  लेकिन  वहूं  आपने  छो  ड
 दिया  जहां  आपकी  नजर  नहीं  वहां  हम  अपनी  नजर  ले  जायेंगे  ।  और  मैं  यही
 कहना

 भ्रो  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  मैं  सेव  वे  बारे  में  जानना  चाहता  आपने
 समर्थन  मूल्य  को  बात  को  भापने  अगुर  के  बारे  में  कहा  है  ओर  चीजों  के  बारे  में  कहा  है  तो

 हिमाचल  प्रदेश  में  जो  सेब  की  प्राब्लम  उसके  समर्थन  मूल्य  के  बारे  में  आप  सोचेंगे  ?

 क्रो  दाऊ  वदयाल  जोशो  :  कृषि  मंत्री  भी  अंगूर  को  आप  खरीदेंगे  लेकिन  खरीदने
 के  बाद  उसका  उपयोग  क्‍या  होगा  +  सेवा  तो  कोल्ड  स्टोरेज  में  महीने  दो  महौने  रह  सकता  है
 लेकिन  अंग्र  जेसी  चौज  4-)  दिन  में  ही  समाप्त  हो  उसका  क्‍या  देश  को

 बर्बाद  ही  करेंगे  माननीय  मंत्री  जी  कभी  स्वीकार  नहीं  दारू  बेचने  की
 बात  ।

 क्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  अंगर  सस्ता  आएगा  तो  कहां  तुरन्त  बिक  ढाई

 रुपए  में  आएगा  तो  5  रुपए  में  बक  जहां  14  रुपए  बिक  रहा  इसमें  कोई  प्राब्लम

 नहीं  है|  प्राब्लम  भी  हो  तो  भी  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आपको  करना  पड़ेगा  ।

 अभी  हिमाचल  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  भौर  सही  कहा  ।  इस  पर  भी  हमारी  बातें  हुई
 भाफि  ध्षरों  से  भौर  मैंने  हिमाचल  प्रदेश  जो  सेब  प्रदेश  के  नाम  से  जाना  जाना  एप्पल

 स्टेट  जिसे  कहते  जितना  प्रोडर्रशन  होता  हम  उस  पर  भी  सोच  रहे  अभी  हमने  कोई

 अन्तिम  फ  सला  नदीं  लिया  मैंने  शुरू  किया  अभी  हमारी  शुरूआत  है  '

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  जहाँ  तक  फसल  बीमा  का  सम्बन्ध  यह  सुविधा  केवल

 मंडलों  में  दी  उपलब्ध  होती  थी  ।  कया  इन्हें  गाँवों  तक  बढ़ाया  गया
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतिश

 बह  पहले  की  तरह ही  है

 श्री  उपेन्द्र  नाय  वर्मा  :  वह  तो  मैंने  बताया  कि  फसल  बीमे  को  श्रो  योजना  पहले  से

 चल  रही  उसी  को  हम  चला  रहे  हैं  और  उसको  हम  चल  एंगे  ।  उसमें  कुछ  और  सुधार  करना

 होगा  तो  सोचेगे  लेकिन  हम  उसको  अच्छा  मानते  इसीलिए  हम  चला  रहे  हैं  '*

 खुशाल  परसराम  बोपचे  :  अध्यक्ष  अभौ  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 यह  बात  कही  कि  पहले  से  जो  फसल  बीमा  योजना  चलती  आई  थीं  उमे  ही  चलाएंगे  ।  वह  तो
 इतनी  दोषपूर्ण  है  कि  उसमें  फसल  का  वीमा  नहीं  खाली  कर्ज  की  रक्रम  का  बीमा  हूंता
 उसमें  भी  तीन  साल  की  एवरेज  फसल  निकाली  जातौ  उसके  बाद  कर्जे  के  बीमा  की  रकम  दी
 जातो  है  ।  बीमा  कम्पनी  यह  तो  नहीं  कहती  कि  आदमी  तौन  बार  मरेगा  तो  उसको  पैसा  -  दिया

 जायेगा  ।  बतंमान  फसल  बीमा  योजना  बहुत  हो  दोष  पूर्ण  है  इसलिए  उसको  पूर्णतया  बदलना  पड़  गा

 और  किसान  को  पूरा  मुआवजा  सरकार  को  देगा  पड़ेगा  ।

 थ्री  उयेख्त्र  नाथ  वर्मा  :  मैंने  कहा  है  कि  उसमें  जो  सुधार  फी  आवश्यकता  वहां

 सुधार  भी  करेंगे  ;  खाद  के  बारे  में  कहा  गया  कि  खाद  को  खाद  की  बहुत  कमी  है  क्‍योंकि
 खाद  के  कई  कारखाने  बन्द  हैं  और  खाद  के  कुछ  का  रथआने  घाटे  में  चल  रहे  अभी  एक  माननौय
 सदस्य  ने  कहा  कि  इस  कारब्वातों  को  लो  और  उनका  कहना  सद्दी  है  किन्तु  यह
 कारौ  मैं  उन्हें  देना  चाहता  हूं  कि  तीन  कारब्षानों  के  वारे  में  हमारे  पास  जो  रिपोर्टਂ  आई  उन
 तीनों  कारखानों  का  पुनरूद्धार  करने  की  बात  हम  सोच  रहे  उसकौ  रिपोटਂ  म  विचार
 कर  रहे  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सिफ  तीन  कार&।न  हैं  जिनका  पुनरूद्धार  करना  है  उस
 के  आगे  दम  नहीं  यह  हम  नहीं  कहता  चाहते  हैं  ।

 एक  बात  भजन  लाल  जौ  ने  बड़  जोर  से  कटी  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  गारण्टी  कार्यक्रम  में  तो  कुछ  णेसा  नहीं  जा  रहा  बात  सही  है  लेकित
 यह  पैंने  नहीं  जब  श्री  भजन  लाल  जी  कृषि  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  ही  दोनों  i
 मिला  डाला  और  जवाहर  योजना  कायंक्रम  में  बदल  दिया  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो
 किया  उसको  मैं  चला  रहा  हूं  ।  आपने  जो  पैदा  किया  यह  सरकार  उसका  पालन  कर  रही
 आप  अगर  भूल  रहे  हैं  तो  इसमें  हमारा  बया  दोष  है  ।  आपने  ही  तो  दोनों  को  मिलाया

 ५.00  प्रन०  १०

 मैं  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  मैं  यह
 भी  कहना  चाहता  हूं  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  कि  अखबारों  में  छाप  दिया  गया  कि
 इसमें  50  प्रतिशत  की  उपलब्धि  हुई  बात  यह  नही  बात  यह  है  कि  जवाहर  रोजगार
 योजना  में  85  प्रतिशत  रुपया  खर्च  हो  गया  ओर  93  प्रतिशत  की  उपलब्धि  हुई  है  ।  अभी  विभिम्न
 राज्यों  स ेमां  की  रिपोट  आनी  बाकी  मैं  यह  भी  कहका  चाहता  हूँ  कि  उसमें  दस  प्रतिशत
 मानव  श्रम  की  बढ़ोतरी  हुई  जद्टां  तक  जवाहर  रोजगार  का  सवाल  उसमें  कोई  विशेष
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 है  र-फो  र  नही  किया  गया  है|  सिर्फ  दो-तीन  जगहों  पर  किया  गया  जैसे  पहले
 जिला  को  दिया  जाता  हम  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  श्रेजते  हम  राज्य
 उपेक्षा  करके  नहीं  चल  सकते  हैं  |  दूसरों  बात  जवाहर  रोजगार  योजना  में  यह

 मजदूरी  पर  और  पचास  मैटीरियल  पर  घर  करते  हमने  इसमें  थोड़

 हमने  साठ  मजदूरी  पर  कर  दिया  है  भौर  चालीस  मंटीरियल  पर  कर  दिया  हूँ  ।
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उसको  भी  हम  बढ़ाएंगे  ।  हम  जिस-जिस  ओर  कदम  बढ़ा  रहे  उस
 »र  कदभ  बढ़ाएगे  और  उससे  अभी  आगे  बढ़ना  चाहते  हम  तो  ग्रामौण  रोजगार  गारण्टौ
 कार्यक्रम  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ओर  उप्तको  हम  |  90-91  में  ही  चालू  कर  लेकिन

 पूरे  देश  में  एक  साथ  चाल  नहीं  किया  जा  सकता  उसक  लिए  बहुत  पैसा  चाहिए  ।  हम  चुने  हुए
 जगहों  पर  चलाना  चाहते  हैं  ।  चुने  हुए  जगट्टों  जहाँ  बेरीजगारी  की  समध्ष्या  है  भयावह  समस्या
 हैँ  और  सूखा  ग्रस्त  इलाका  है  ओर  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  हृप  चु+  हुए  जगहों  पर

 स॒  योजना  को  चलाना  चाहते  जिस  तरह  की  योजना  महाराष्ट्र  में  चल  रह  हं  आदर्श
 ग्रामीण  योजना  ।  रोजपार  गारण्टी  योजना  चल  रही  उतौ  पैट्रन  पर  हम  सारे  देश  में  कुछ  चुने
 हुए  जिलों  में  चलाना  चाहते  है  ः

 री  बाऊ  दयाल  जोशो  :  सबसे  बदतर  पोजीशन  राजस्थान  में  बेरोजगारौ  में  और **
 )

 श्रो  उपेख्र  नाथ  वर्मा  :  मैं  भापको  बताना  चाहता  हूं  कि  पेयजल  की  समस्या  भो  बहुत
 कठिन  समस्या  करीब  सात  हजार  या  छः  हजार  से  अधिक  इस  देश  में  ऐसे  गांव  जो

 प्रान्लम  विलेजेज  माने  हैंਂ  जहा  पामी  का  स्रोत  नही  तन  जभोन  के  अन्दर  ओऔरन  एक
 किलोमीटर  के  अन्दर  है  ।  ऐसे  विःजेज  जो  कि  प्राब्लम  विलेजेज  उन  क्लिजेज को  समस्या

 को  भी  हम  दो  वर्ष  में  खत्म  कर  देना  चाहते  हम  चाहते  है  कि  हर  गांव  में  गंशिक  रुप  से

 ही  सट्टो  पानो  पहुंच  जाये  ।  यह  हमारा  लक्ष्य  हैँ  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  बहुत  चर्चा  असमानता  की  हुई  और  विषमता  की

 हुई  ।  बात  सद्दी  है  कि  बिषमता  तो  लेकिन  उस  का  लेश्वा-जोश्ा  क्या  हमारे  बहुत  से  साथी

 और  मित्र  यहां  बैठ  हुए  माननीय  सदस्य  जानते  कि  कितनी  विषभनता  हूँ  ।  पीने  के  पानी के
 बारे  में  तो  भयंकर  रूप  से  बिषमता  इसी  दिल्ली  में  जहां  भ्रति  व्यक्त  प्रति  दिन  240  लीटर

 पमिलता  हैँ  और  वही  गाँव  में  कहा  तो  दस-पन्द्रहू  लाटर  पानी  भी  प्रतिदिन  नहीं  मिलता

 हम  इस  विषतता  को  कम  करने  का  श्रयास  कर  रहे  हैं  ओर  कोशिश  कर
 रहे  हमारा  सभौ

 माननौय  सदस्यों  में  निवेदन  है  कि  वे  हमें  सहयोग  हमारी  मदद  करें  ओर  जो  कटोती

 प्रस्ताव  है  वे  कृष्या  वापित्त  ले  इसके  बाद  भी  हमेशा  जो  मानतीय  सदस्य  सुझाव  हम

 उन  पर  |  बार  कर  गे  ।  विचार  विचार  करता  रहूगा  और  उनसे  सीधे  लाभ  उठाता

 रहूंगा  ।  आपके  अनुभव  से  लाभान्वित  होता  रहूंगा  ।

 अन्त  में  मैं  अ!पसे  यही  कहुंगा  कि  इस  देश  में  जमीन  कम  अभादमी  ज्यादा  हैँ  ।  हम  इस

 देश  को  सही  मायनों  में  कृषि  के  मामले  में  ऐसा  बना  देना  चाहते  यहां  इतना  पैदा कर  देना

 चाहते  हैं  कि  यह  दुनिया  के  रंगमंच  पर  यह  खड़ा  हो
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 जज  ेीसससजरडचछर  ी////णईईण/
 अन्त  में  मैं  आफ्से  दरख्वास्त  करता  हूं  कि आप  इन  अनुदान  मांगों  को  पारित

 बाद  ]

 हो  पो०  आर०  कफ मारमंगलम  :  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  देते  समय  किसानों  की

 सिचाई  के  पानी  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  किया  उनकी  एक  और  समस्या  हूँ  तो
 मैं  सोचता  हूं  कि  उन्हें  उसका  भी  उल्लेख  करना  चाहिए  था  परन्तु  उन्होंने  पर्याप्त  ग्रम्भीरता

 में नही  दिखायी  ।  सिंचाई  तो  गड़ी  दूर  की  बात  है  पेयजल  के  सम्बन्ध  में  क्या  विचार  हैं  ?  मेरे
 जिले  में  उदकी  केवल  सिंचाई  जो  सोने  से  अधिक  मंहਂ  समस्या  ही  नही  है  बल्कि
 भाज  पेयजल  की  भी  समस्या  मिनी  मिशन  के  अन्तगंत  पेयजल  के  लिए  7  करोड़  रुपये
 भावंटित  किए  गए  ।  परन्तु  सलेम  जिले  तक  केवल  दूसरे, मैं समझता हूं कि जब श्री देवी लाल जी  करोड़  रुपये  पहुंचे  ।  मेरा  आपसे

 रोध  हं  कि  इसकी  जांच  की  भाषण  के  समय  भी  मैंने  इसके  बारे  में  उल्लेख  किया  था  मैं

 इस  बारे  में  आपकी  प्रतिक्रिया  जामना  चाहता  हूं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जब  श्री  देवी  लाल  जी  चीन  गए  थे  तो  उन्होंने  छोटी  जाति  के

 लिए  जाते  अश्वशक्ति  के  एक  इंजन  वाले  छोटे  ट्रैक्टर  को  पसम्द  किया  क्या  मंत्री  महोदय  को
 इस  बात  कौ  जानकारी  है  कि  भारत  में  ऐसे  ट्रेक्टरों  क  निम|ण  बौस  बर्षों  से  विचाराघधीन  है

 ?  आप
 चीन  जाते  हैं  और  इन्हें  पसन्द  करते  हैं  तो  आप  इन्हें  भारत  में  विका्नत  करने  का  प्रयास  क्‍यों

 नही  करते  ?  यदि  आप  इसे  वास्तविक  रूप  से  पसन्द  करते  हैं  तो  भाप  इप्तके  निर्माण  के  लिए
 छोटे  उद्यमियों  को  अबसर  प्रदान  क्‍यों  नही  करते  ?

 प्रो०  पी  ०जे०  क्रियन  :  मैं  केबल  दो  स्पष्टीकरण  हूं  ।  पहला  जो  मेरे
 साथी  श्री  कुमाश्मंगलम  ने  छोटे  ट्रैक्टरों  के  सम्बन्ध  में  मांगा  है  |  श्री  देशी  लाल  चीन  गए  और  ।:
 अश्ववशक्ति  के  छोटे  ट्रेक्टरों  को  पसंद  किया  ।  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  भी  छोटे  ट्रेक्‍्टरों  का
 निर्माण  किया  गया  इनका  निर्माण  कलकत्ता  में  होता  था  ।  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ये
 भारत  में  पहले  भी  अस्तित्व  में  रह्दे  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हंं  कि  वह
 इस  पर  विचार  करेंगे  कि  इस  स्वदेशो  ट्रैक्टर  का  परोक्षण  किया

 एक  से  अधिक  सदस्य  ने  नारियल  के  समर्थन  मूल्य  जिसका  भापने  अपने  जब
 में  कोई  उल्लेख  नहीं  उल्लेख  किया  नारियल
 भरांध्र  प्रदेश  तथा  लगभग  सभी  तटौण  रण्ज्यों  में  होता  इसका  समर्थन  मुल्य  बहुत  कम  है  ।
 कुछ  सदस्यों

 ने  इसका  उल्लेख  भौ  किया  आपने  बहुत  कम  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  की
 यह  मूल्य  लाभकारी  नहीं  है  इसलिए  किसान  इसे  कोड़ि  यों  के  दाम  बेच  रहे  समथंन  मूल्य  में
 वृद्धि  की  मांग  हो  रहो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपकी  प्रतिक्रिया  भी  जानना  चाहता  हूं''*

 )
 6.08  भ०  प०

 भो  बाबूभाई  मेघन्नो  शाह  :  उपाध्यक्ष

 माननीय मंत्री जी ते अभी कहा कि फसल के भाव जो गिर जाते हैं तो उसके लिए मार्केट इन्टरवेंशन के जरिए से फसल खरीदी 280 महोदय पोठासोन
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 जाती  है--जैसे  ओनियन  अंगूर  णोटेटो  वैसे  एडीबल  आयल  में  जो  मार्कट  इन्टरवेंशन
 हुआ  है  उसमें  आयलसीड  किसानों  से  सीधे  नहीं  खरीदा  गया  '  करा  आयलसीड  और  आयलसीड  के
 प्रोडेक्ट  किसानों  से  खरीदे  जाने  का  नजरिया  अपनायेंगे  या  इसको  स्पष्ट  करें  ?

 थ्रो  दाऊ  दयाल  जोशो  :  आये  भी  दिन  नहीं  जाता  जिस  दिन  समाछार  पत्रों  में
 यह  छबर  न  छपती  हो  पेस्टीसाईड  बड़ी  मात्रा  में  नकली  बिकता  दूसरे  सारे  हिन्दुस्तान
 में  नकली  और  घटिया  बौजों  का  अम्ब:र  आया  हुआ  है  जिनके  कारण  किसानों  बी  कमर  ट्ट
 जाती  हे  ।

 हिन्दुस्तान  में  नकली  दवाइयों  और  घटिया  किस्म  के  बीजों  की  जो  बाढ़  आई  हुई  इन
 चीजों  को  बेचने  वालों  के  खिलाफ  सख्त  सजा  का  प्रावधान  करने  के  लिए  क्‍या  कोई  नया  कानून
 लाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  कृपणा  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करने  का  कष्ट

 क्री  रतिलाल  कालोदास  धर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैं  अहमदाबाद
 भाता  हू  ।  एस  क्षेत्र  में  सूखे  के साथ-साथ  समुद्र  का  ख्वार/पन  जमीन  के  नीचे-नीचे  होता  हुआ  खेतों

 तक  पहुंचता  जिसको  वजह  से  किसान  बोया  गया  बौज  उगता  नहीं  है  भोर  जल  जाता
 उस  क्षेत्र  में  कुछ  फस+  पर  ही  फसज  बीमा  लागू  की  गई  मेरा  निवेदन  है  कि

 यहां  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  सारी  फसलों  को  बीमा  योजना  के  तहत  लिया  जाना

 चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  किसान  को  तो  फसल  बीमा  योजना  के  तहत

 मुआवजा  कुछ  न  कुछ  मिल  जाता  लेकिन  जो  फसल  बोता  वह  मजदूर  जब  जहरौले  कोड़ों  के

 काटने  से  या  जहरीलो  दवायें  छिड़कते  हुए  उनके  असर  से  मर  जाता  उसको  मुआवजा  देने  का

 कोई  प्रावधान  नहीं  मेरा  निवेदन  है  कि  उसके  लिए  भी  कोई  वीमा  योजना  लागू  की  जानी

 से

 चाहिए  ।

 भरी  कपिल  देव  शास्त्रो  :  उपाध्यक्ष  दृरियाणा-पजाब  में  1887  का

 104  साल  पुराना  एक्ट  चस  रहा  जिसको  घारा  67-68-69  के  तहत  जमौनें  अधिगहित  को
 लिए  गए ज,ती  किसानों  के  कर्ज  के  बदले  में  यह  काम  होता  है  '  नियमानुसार  जमीन  के  लिए

 कर्ज  के  बज  में  जमीन  की  नीलामी  नहीं  होनी  अधिग्रहण  नहीं  होना  चाहिए  |  भाज  10

 हजार  कर्ज  माफी  की  बात  कही  जा  रही  है  लेकिन  अगर  2  अक्तूबर  1987  कौ  तारोब  रखौ

 जाती  है  तो  इससे  किसानों  को  एक  पैसे  का  भी  साभ  नहीं  भाप  तो  10000  की  बात  कह

 रहे  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  है

 क्री  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  का  मशकूर  हूं  कि  उन्होंने

 सिंचाई  योजनाओं  के  बारे  में  कहा  ओर  पीने  के  पानी  के  बारे  में  भी  कहा  ।  इस  बारे  में  एक
 इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  में के  डिस्टेंस  की  बात  मंत्री  महोदय  ने  कही  है

 सलिए  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  क्या एक  मील  की  दूरी  बहुत  होतो  चढ़ाई  चढनी  पड़ती  है  |!

 मंत्री  महोदय  कोई  सर्वे  लिससे  ऊपर  की  जमीनों  में  सिच!'ई  को  ध्यवस्था  हो  सके  ।  कोई
 1  जाएगा  या  इस  बारे  में  मत्री  महोदय लिफ्ट  इरीगेशन  स्कोम  के  बारे  में  भी  विचा  किया

 बताने  का  कष्ट  करें  ।
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 के०शो०

 इसी  तरह  से  मंत्री  महोदय  ने  समर्थन  बात  कही  किसानों  को  सब  चीजों  का
 समर्थन  मूल्य  देने  की  बात  मंत्री  जौ  ने  कटद्दी  अंगूर  और  कोकोनट  को  भी  समर्थन  मूल्य  दिया
 जा  रहा  लेकिन  हिम!चल  प्रदेश  और  जो  सेव  उत्पादक  क्षेत्र  वहां  के  लिए  सेव  को  आप
 थंन  मूल्य  नहीं  दे  रहे  इस  बारे  में  मैं  मन्‍्द्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं  और  इसके
 साथ-साथ  प्लम  और  जो  दूसरे  स्टोन  फ्रूट्स  उनका  समर्थन  मूल्य  देने  पर  भी  क्या  विचार  कर

 उठे 88 Al

 कमारी  उमा  भारतो  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  2  सव  ल  करना  चाहृतौ  एक
 तो  यह  कि  ओलावृष्टि  से  जहां  फसल  को  क्षति  होती  वहां  पर  दौ  जाने  वाली  मुआवजा  राशि
 मजाक  उड़ाने  वाली  राशि  द्वोती  बहुत  साल  पहले  से  वही  राशि  चली  आ  रहीौ

 मुझे  रूगता

 है  कि  30-40  साल  से  चलौ  आ  रही  है  ।  क्‍या  इस  राशि  मे  कुछ  परिवतंन  करने  का  विचार  है  या

 महीं  ?  दूसरी  बात  यह  कि  मंत्री  महोदय  ने  कांग्रेस  पार्टी  के  भतयूव॑  मंत्री  जी  का  नाम  लेते  हुए
 कहा  कि  उन्होंने  जो  काम  शुरू  किए  उनको  हम  आगे  तो  कया  भुष्टाचार  को  भी  उसी

 तरह  से  आगे  बढ़ाया  इसको  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करने  का  कष्ट  क्‍योंकि  उनकी  रह
 बात  घुनफर  हम  लोग  बहुत  डर  गए  हैं  ।

 बाद  ]

 प्रोण  एन०  जो०  रंगा  :  मैं  सरकार  की  इस  भावना  जो  उसने  मंत्रिमंडल  के

 दूसरे  महत्वपूर्ण  मंत्री  अर्थात  उप  प्रधानमंत्री  को  कृषि  मंत्रालय  का  कार्य-भार  सौंनने  में  व्यक्त  की
 प्रशंसा  करता  हूं  ।  मैं  इसे  पहले  ही  व्यक्त  कर  चुका  हूं  परन्तु  आज  इसे  निश्चित  क:ना  चाहता

 हूं  । यदि  वह  आज  उपस्थित  होते  तो  मुझे  ओर  अधिक  प्रसन्नता  होतो  ।  दुर्भाग्यवश  व  हू  अभी  स्वस्थ
 प्रतीत  नहीं  होते  मैं  भपने  साथियों  की  ओर  से  उनके  शीघ्र  स्वस्थ  होने  की  करता  हूं
 ताकि  वह  मंत्रालय  के  सभी  साथियों  विशेषतः  सरकार  का  सक्रिय  प्रभावशाली  नेतृत्व  कर  मैं
 चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  साथी  सम्बन्धित  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  फकल
 घौमा  के  भन्‍्तगंत  केवल  सहकारी  सोसाइटियों  से  ऋण  लेने  वाले  किसानों  को  द्वी  नहीं  बल्कि  सभी
 उत्पादकों  को  चाहे  वे  कोई  भी  फश्नल  उगाते  सम्मिलित  किया  जाए  तथा  मडल  या  आधे  म॑  डल
 के  जैसा  कि  महाराष्ट्र  में  किया  जा  रहा  कम  से  कम  गांवों  के  भाघार  पर  शामिल
 किया  जाए

 ]

 श्रो  राम  कृष्ण  यादव  )  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  खेती  के  बारे
 अच्छा  भाषण  दिया  ।  लेकिन  जो  मूल  समस्या  है  उसके  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  जो  खेती  करने  वाले  लोग  हैं  उनके  पास  जमीन  नहीं  केवल  10  प्रतिशत  लोगों
 के  पास  खेती  लायक  बहुत  जमीन  क्या  सरकार  की  ऐसौ  योजना  है  कि  लैण्ड  रिफार्म  बना  कर
 जो  लोग  खेतो  नह्ीं  करते  हैं  उनके  हाथों  से  जमीन  छीन  ली  जाए  ।  जहां  तक  मेरो  जानकारी  है
 जितनौ  भूमि  में  खेती  होतो  है  उससे  दुगुनी  जमोन  बंजर  क्‍या  ऐ  ॥  कोई  योजना  है  कि  जो
 खेतौ  करने  वाले  लोग  हैं  उनके  हाथों  म  जमौन  दे  दी  को-आपरेटिव  सिस्टम  बनाकर

 में
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 यदि  उनके  हाथों  में  जमौन  नहीं  दी  जाएगी  तो  मेरे  ख्याल  में  खेती  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।
 इसके  बारे  में  मंत्री  जी  ने  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  ।  इसके  बारे  में  कुछ  बतायें  ।

 थ्रो  प्यारे  लाल  खष्डेलवाल  :  मैं  एक  मलभत  समस्या  की  भोर  मंत्री  जौ
 का  ध्यान  चाहता  हूं  ।  पिछले  कुछ  वर्षो  से  लगातार  देश  में  खेनी  की  जमीन  की  लगातार
 बंटवार  होते  रहने  के  कारण  घाटे  की  जोत  होती  जा  रही  है  ।  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  खेती
 धौरे-धीरे  घाटे  का  काम  बनता  जा  रहा  व्यवसाय  बनता  जा  रहा  मैं  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्यासरकार  के  पास  ऐसी  योजना  है  जिसके  तहत्‌  इस  घटे  कौ  जोत  को  रोकने  की
 व्यवस्था  की  जाए  ताकि  खेती  ला/भप्रद  कायं  बन  सके  ?

 भो  जोरावर  राम  ;  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  विहार  में
 चार  वर्ष  से  बिजली  आती  दर्शन  दैने  के  लिए  बिजली  आती  उसके  बारे  में  क्‍या  सोव

 रहे  हैं  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  म/ननीय  भाप  इस  तरह  की  बात  नहीं  कर  सकते  ।

 थ्रो  उपेस्ध  नाथ  उपाध्यक्ष  फपल  बीमा  के  सम्बन्ध  में  मैंने  पहले  ही  कह्ा
 था  ।  हमारे  मित्रों  ने  इस  बारे  में  स्पष्ट  किया  था  कि  जो  ऋणी  जिन्होंने  कर्जा  लिया  अभी

 हमारी  योजना  उन्हीं  की  फसल  का  बीमा  करने  की  है  ।  हमारे  कुछ  साथियों  कुमार  मंगलमਂ
 साहब  ने  सवाल  हो  सकता  है  आपको  घर  जाते-जात़  हमारा  जवाब  पहुंच  आपने
 ओ  माँगा  इसी  महीने  में  हमने  वह  रिलीज  कर  दिध्रा  है  लेकिन  कठिनाई  यह  हैकि  राज्य

 |

 सरकार  को  जो  पहले  दिया  गया  है  उसका  ब्यौरा  नहीं  आया  ।  बहुत  जगहों  से  ब्यौर  ।  नहीं  |
 इस  लिए  दिक्कत  हो  रही

 जहां  तक  ड्िकिंग  वाटर  प्रोब्लम  का  सवाल  उसमें  हम  बहुत  तेजी  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  किसी  भी  माननौय  सदस्य  को  कोई  कठिनाई  हो  तो  वह  कृपया  मुझे  लिख  कर  मैं

 तुरन्त  इस  पर  कार्यवाही  करू गा  ।  एक  ओर  माननीय  सदस्य  ने  कह्टा  कि
 जमीन  जोतने  वालों  के

 पास  जमीन  नहीं  जमीन  के  मालिक  वे  हैं  जो  हर  को  छूता  भी  पाप  समझते  हैं  ।  लैण्ड  टू  दी

 टिलर  का  नारा  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  जमाने  से  आ  रहा  है  ।
 ह

 लेकिन  उसमें  कहां  तक  सफलता  मिली  है  पूरा  ब्यौरे  वार  नहीं  कहा  जा  मगर

 इतना  स्पष्ट  है  कि  उसमें  सफलता  नही  भिली  मामले  ने  थोड़ा  रास्ता  जरूर  पकड़ा  है
 जो  लंड

 ट  टिलस  स्‍्लोगन  बह  सह्दी  जिसके  हाथ  में  किताब  है  और  किताब  पढ़ना  नहीं  जानता  वहू

 कया  यह  बिलकुल  सही  है  कि  जिसके  बाजू  में  खेती  करने  की  ताकत  है  यदि  देश  की  सारी

 जमीन  उसे  सौंप  दी  जाए  तो  पैद/वार  कई  गुना  बढ़  सकती  लेकिन  अभी  एतके  लिए  इछ

 करता  होगा  ।  यह  बिलकुल  साफ  है  कि  उत्पादन  बढ़ाना  ही  नहीं
 सा

 जिक  न्याय  थी  साथ  देता  पा

 सामाजिक  न्याय  भौर  ज्यादा  पैदाव!र  को  लेकर  चलेंगे  तो
 कहों

 म।मला  रास्ते  में  आ  सकता

 ऐसे  में  नहीं  आ  सकता  मैं  अन्त  में  यही  निवेदन  करूग
 ५

 |]
 न  विभभिकका

 ने  जो

 सुझाव  दिए  हैं  उसके  लिए  मैं  उनका  आभारो  हूं  मोर  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  आप
 और

 सुझाव  देना
 ढ़  मैं  जापको  जवाब  दू

 हैं
 सम  सुझावों  का  मैं  आापको  जवाब

 चाहें  तो आपका  स्वागत  है  ओर  उन  सुझावों  का
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  हूं  ।

 पु

 प्रश्न  यह  है

 का्यं-सूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  |  से  5  के  सम्मने

 दिखाए  गए  माँग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  मार्च  1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में

 संदाय  के  दोरान  होने  वाले  ख्चों  को  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने

 के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी

 राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियाँ  भारत  की  संचित  निप्चि  में  से  राष्ट्रपति  को
 दी  जाएं

 ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 लोक  सभा  द्वारा  स्वोकृत  बय्ं  1990-91  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित
 अनुदानों  को  मांगें

 मांग  की  संख्या  28  1990  को  सदन  सदन  द्वारा  स्वीकृति  अनुदान
 ओर  नाम  द्वारा  स्वीकृत  लेख  नुदात  कौ  की  माँग  की  राशि

 मांग  की  राशि

 2  3  4

 राजस्व  पूमी  राजस्व  पूजी
 रुपए  रुपए  रुपए  रुपए

 कृषि  संत्रालय
 1.  कृषि  376,74,00,000  3,11,00,000  1130,21,00,000  9,33,00,000
 2.  कृषि  96,22,00,000  47,63,00,000  288,68,00,000  142,90,00,000

 3.  कृषि  81,  श््य े75,00,000  तप  245,25,00,000  ा का

 4.  1898,45,00,000.._  7,00,000  1244,16,00,000  23,00,000
 विकास  विभाग

 5.  उर्वरक  1320,78,00,000  33,86,00,000  3962,34,00,000  101,58,00,000

 ण्णणएणएणएएए्ए्एएए-7फस्‍फोफोफफषर कफ  ||
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 6.22  मनण्प०

 आधे  घण्टे  को  चर्चा

 बुन्देलकण्ड  क्षत्र  में  सक्षा  प्रकण  जिले
 उपाध्यक्ष  अहोक्षय  :  अब  हम  अभआाध  घंटे  की  चर्चा  शुरू  करते  कुमारी  उमा  भारती

 बु-देलखंड  क्षेत्र  में  सूखा  प्रवण  जिलो  के  सम्बन्ध  में  29  199  को  भतारांकित्त  प्रश्न  ब्ंदया
 2807  के  उत्तर  स  उत्प्न्न  बातों  पर  चर्चा  उजएगी  ।

 कूमारो  उमा  भारतो  :  सम्माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  अधः  घंटा  की  चर्चा
 को  मांग  इसलिए  करनी  पड़ी  क्‍योंकि  लगातार  शन्य  काल  में  बुदेलवण्ड  के  सूखे  के  बारे  में  मैने
 भाव।ज  लेकिन  मुझे  आज  तक  उसका  कोई  उतर  मंत्री  महोदय  से  नद्ों  निला  ।  उसक  बाद
 मैंने  एक  बार  मत्री  महांदय  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  भी  किया  था  जो  कि  जताराॉकिश  प्रश्नों
 में  शामित्र  हो  बथ्त  +  इगच्र  सम्बन्ध  में  मुझे  कृथि  मंत्री  से  और  उनके  मंझालय  से

 ओह  कि  जो  मैंने  प्रश्न  किया  मुझे  उसका  उत्तर  बिलकुल  अजीब  सा  भिला  ।  मैंने  सवाल  किया
 था  कि  बुन्देलखड  क्षेत्र  मे  किसने  जिले  हैं  जो  सूखे  से  पॉर्मइत  है  उसके  सम्बन्ध  में  कृषि  मंत्री

 मद्धोक्य  का  ध्यान  अंपदो  थ्लेर  चा  ती  हुँ  उसके  सम्बन्ध  में  जो  मुझे  उत्तर  भिला  मंत्रालय  स्ले
 उसको  पढ़कर  मुझे  बड़ा  अश्चयं  हुआ  कि  क्रृषि  मंत्रालय  की  जानकारी  के  अनुसार  बुदेचख्ण्ड
 छत  म  उत्तर  प्रदेश  के  द्वी  बिले  आते  जबकि  मध्य  प्रदेश  के  जिले  उसमें  शामिल  हैं  और

 बुदेलखंड  क्षत्र  का  जो  पंटर  है  वद्‌  एक  प्रकार  से  मध्य  प्रदेश  का  टीकमगढ़  लेकिन  उम्रकी

 चर्चा  नहीं  की  गई  ।  तब  मुझे  लगा  कि  मुझे  इस  बात  को  आधा  +ी  चर्चा  के  माध्यम  से  सदन
 के  सामने  रखवा  चाहिए  भोर  बु  देलखड  में  सुखे  की  जो  व्यथा  है  उपको  यहां  पर  बताना  चाहिए  ।

 इस  समय  देश  के  कई  प्रदेशों  में  सूखा  है  और  प्रदेश  के  कई  हिस्सों  में  मैं  थोड़ा  सा  अयने
 विषय  से  परे  होकर  उल्लेख  करना  चाहूगी  कि  मध्य  प्रदेश  के  सूखे  को  देंखते  हुए  वहाँ  कौ  सरकार
 ने  ४0  करोड़  रुपव  की  माँग  की  उसकी  जगह  पर  37  करोड़  रुपये  दिए  मध्य  प्रदेश  में

 सू  4।  लगभग  सभी  हिस्सों  में  लेषिन  हमारे  यहां  मधिक  है  ।

 आज  बुम्देलखण्ड  में  उचर  प्रदेश  के  अलावा  मध्य  प्रदेश  के  जिले  भी  आते  बद्दां  पर

 सूखे  कये  स्विपति  वहां  की  विशेण  परिस्थितियों  के
 कारण  भयावह  हो  जाती  जिसका  जिक्र  में

 यहां  पर  करना  चाहती  उप्राध्यक्ष  मैंम  ननीय  क्रषि  मंत्री  महोदय  के  समक्ष

 वहाँ  के  सूखे  की  स्थिति  हो  उठाने  ते  पहते  और  उड्ठा  पर  जूब्े  का  जो  हाज

 उस  कियय  कही  उठाने  से  पहले  उस  क्षेत्र  की  कुछ  त्रासदी  का  वर्णन  करना  चाहती हूं  ।.

 बुन्देलखण्ड  अपने  आप  में  एक  अत्यधिक  समृद्ध  क्षेत्र  यदि  वहड्ां  देखा  जाए  तो  किसी  प्रकार

 की  कोई  कमी  नहीं  रही  उस  क्षेਂ  में  चेतक  जैसे  कवि  छत्साल  जैसे

 वी  खक्ष  दीब।ई  जेंसी  बौरांगनायें  और  मेंबचल्नोशरण  भुप्त  जसे  थी  वृन्दावन  लाल  वर्मा  ज्से

 साध्त्यिकार  की  कमी  नहीं  रही  नदियों  की  कभी  भो  नद्दी  रही  केन  जंसी  नदिया

 वहां  रह  वहां  पर  खदानों  को  तरह-तरह  की  सम्पदाय  पन्‍ना  की  खदानों  में  भाज  भीं

 हौरे  मिलते  हैँ  ।  मड  कौ  कोख  से  भी  हीरे  निकलते  कलते  हैं  यानी
 कई

 भी  कित्री  प्रकार  की  कोई  कमी
 ब  अभाग

 नहीं  है  लेकिन  फिर  भौ  ज्ञाज  तक  यह्‌  क्षेत्र  अभागा  रहा  रु  उरू
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 उप्ता  भारतो ]

 कोई  व्यक्ति  कभी  भी  केन्द्रीय  मंत्रिमण्डल  में  नहीं  रहा  और  न  ही  उस  क्षेत्र  के  क्रिसी  व्यक्ति  को

 मुख्यमंत्री  बनने  का  अवसर  मिला  ।  इसलिए  उस  अभागे  क्षेत्र  पर  किसी  भी  व्यक्तित  की  नजर

 नहीं  पड़ी  ।  खनिज  सम्पदाओं  से  भरपूर  होते  हुए  भी  उस  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  नहीं  नदियां
 इतनी  हैं  लेकिन  वहां  कोई  भी  कभी  बांध  नहीं  बन  पाया  और  आज  उस  क्षेत्र  में  सूखे  की  ऐसी
 स्थिति  पंदा  हो  गयी  है  कि  मुझे  एक  शेर  याद  आता  है  :

 पण्डित  तू  तो  था  पाषाण  बदल

 ओर  मुल्ला  तू  भी  बोला  था  रहमान  वदल

 अब  भी  अवसर  है  समझा  वर्ना  तेरे  ईश  और  अल्ल'ह  को

 भूखा  इनसान  निगल  जाएगा  ॥

 तो  आज  उस  क्षेत्र  की  यदहौ  स्थिति  होने  वाली  मैंने  जो  आपके  सामने  जिक्र  किया  कि  मध्यप्रदेश
 में  सूखा  लगभग  हर  जगदह्ट  पर  पड़  रहा  है  भोर  देश  के  कई  प्रदेशों  में  भी  पड़  रहा  है  परन्तु  उस

 क्षेत्र  को  स्थिति  अधिक  भयावह  इसलिए  द्वो  जाती  है  कि  वहां  फी  परिस्थितियां  कुछ  अलग  किस्म
 को  हैं  ।  मुझे  लगता  है  कि  बुन्देल&ण्ड  के  जो  जिले  इसमें  आते  उसकी  जानकारी  क्रृषि  मन्त्री  के
 मम्त्रालय  को  भी  नहीं  है  ।  बुन्देलखष्ड  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  के  हनी  जालौीन  और

 ललितपुर  जिले  भाते  हैं  ओर  मध्यप्रदेश  क  छत्त  सागर  जिले  आते  हैं  ।

 इन  जिलों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  इस
 दर्ग  के  लोग  बही  हैं  जब  भू-सुधार  कानून  बना  तब  भू-आबटन  का  लाभ  इन  भूभत्नद्वीन  लोगों  को

 नहीं  मिला  ।  वहां  पर  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  कारण  इन  भू  नहीतों  को  भूमि  नहीं  |  मल  १।यी  ।  वहां
 पर  बड़े-बड़े  सामन्ती  लोगो  ने  बड़े  जमींदारों  ने  येत-केन  प्रकारण  अपनी  अपने  अपने
 नाती-पोतों  के  नाम  जमीन  करवा  ली  ।  इस  कारण  से  यदह्द  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  वहाँ  पर  ऐसे

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  को  जमीन  नहीं  मिली  है  भौर  वे
 लोग  पढ़  भी  नहीं  इसलिए  उनको  मजदूरी  के  लिए  खेतों  में  फसल  को  वोआई  का

 सिच्चाई  का  काम  यः  कटाई  का  काम  करना  पड़ता  है  और  एवज  में  उनको  क्‍या  भिलतਂ  है  ?  उनका
 उससे  पेट  भी  नहीं  भरता  है  ।  लगातार  सूखा  पड़ने  के  कारण  स्थिति  यह  हुई  कि  उनको  काम  भी

 खेतों  में  नहीं  मिला  और  जब  काम  नहीं  मिला  तो  वे  पलायन  कर  गये  ।  कुछ  ८ंजाब  चले  गये  ।

 कुछ  कलकत्ता  भौर  कुछ  दिल्ली  चले  गए  |  मैं  पंजाब  में  कुछ  ऐसे  लोगों  से  भिली  और  उनसे  पूछ
 कि  यहाँ  तो  सबको  जान  का  खतरा  है  लेकिन  उनका  यह  कहना  था  कि  यदि  यहां  तो  भूथों
 पेट  तो  नहीं  मरना  पड़ेगा  ।  यह  स्थिति  आज  द्वो  रही  अखबारों  मे  लगातार  यह  पढ़ने  को
 मिलता  है  कि  उपरोक्त  क्षेत्र  में  पहले  डक्कतों  की  समस्या  रही  है  भौर  अब  पुनः  पनपने  वाली  है
 क्योंकि  वहां  लगातार  सुखा  पड़  रद्दा  है  और  वहाँ  के  नोजवान  उस  लगातार  पड़ने  वाले  सूखे  से

 इसके  सिवा  उनके  पास  और  कोई  रास्ता  ही  नहीं  बचा  था  कि  वे  अपराध  करने  कौ  ओर
 मुड़  जो  लोग  मजदूरी  करने  के  लिए  उस  क्षेत्र  के  बाहर  नहीं  जा  पारिवारिक
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 परिस्थितियों
 के  वे  अन्त  में  अपराध  प्रवृत्ति  की

 ओर
 उन्परुख  हो  जो  पूरे

 खण्ड  क्षेत्र  में  इस  समय  हो  भी  रह्दा  है  |  इसलिए  वहाँ  जो  सूखे  की  स्थि  त्ति  है  बह  अन्य  क्षेत्रों  की
 तुलना

 में  ज्यादा  भयाबहू  हो  गयी  है  क्योंकि  वहां  पर  बड़ी  सख्या  में  ऐसे  लोग  हैं  जिनके पास  खेतों
 उलट में  मजदू  री  करने  के  अलावा  अपमा  पेट  भरने  के  लिए  अन्य  कोई  साधन  मौजद  नहीं  जब

 को  हे  साधन
 नहीं  मिलेगा  तो  वे  अपने  गाँव  से  पलाथन  करने  पर  विव्रश  हो  जायेंगे  ।  लगातार  तीन

 सालों  से  वहां  सूखा
 पड़ता  आ  रहा  है  और  यदू  चोथी  क्ाल  सजे  की  है  |  इस  स्थिति  के  कारण  कर्द

 लोग  जो
 गांव  छोड़कर  मजदू  री  के  निए  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  चले  गए  आज  तक  अपने  गाँव

 वापस  नहीं  आए  है  |  इस  तरह  उस  क्षेत्र  में  गाँव  के  गांव  उजड़ते  चने  जा  रहे  खण्डरर  बनते
 जा  रहे  स्थिति  आगे  चलकर  ओर  भी  खराब  होते  वाजी  हमने  लग'वार  प्रदेश  सरकार
 का  ध्यान  इस  ओर  खीचने  का  प्रयत्न  पिछली  काँग्रेत  सरकार  का  धप्रान  भी  इस  ओर  खींचा
 भोर  वर्तमान  समय  में  जो  बहाँ  सरकार  उसका  ध्यान  भी  जाकषित  करने  का  प्रयत्न  किया
 केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  भी  हम  समय-समय  पर  आकर्षित  कराते  रहे  परन्तु  ऐसा  लगता  है
 कि  किसी  ने  इस  समस्या  को  ज्यादा  महत्त्व  नहीं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  बह  क्षेत्र  अभी
 तक  गृ  गा  वहां  सब  तरह  +ी  सुविधाए  होते  हुए  उम्तको  आवाज  लगाने  वाला  यहां  कोई
 नहीं  यही  बजह  है  कि  लोगों  को  वहां  सब  तरह  को  तकलौफ  सहनी  पड़  रही  हैं  और  तकली  फों
 के  होते  हुए  भी  वे  अपनी  आवाज  यहद्टाँ  तक  नहीं  पहुंचा  भारत  में.कुछ  स  मय  पहने  एक  बिदेशी  ध्यक्ति

 घूमने  के  उह्दं  श्यसे  आए  ।  उन्होंने  यहाँ  भ्रमण  करने  के  वापस  जाते  हिन्दुस्तान  के  बारे  भें

 यह  र।य  दी  कि  इज  ए  रिच्र  कन्ट्री  ब्हेयर  पूअर  प्यूपल  लिवਂ  यांनो  हिन्दुस्तान  एक  ऐसा
 भमी र  देश  है  जहाँ  गरीब  लोग  रहते  हैं  |  हिन्दुस्तान  में  अमी  री  तो  है  लेकिन  आ्थिक  विषमता  के
 कारण  अधिकतर  लोग  गरौब  हैं|  यही  स्थिति  उस  क्षेत्र  को  एक  तो  दूर  गाँव  में  बहां  कोई  न

 कोई  भूतपूर्व  महाराजा  या  जमींदार  जरूर  जिसके  पास  300  या  400  एकड़  जमीन
 सारे  कानूमों  को  ताक  पर  रखकर  उसने  जमीन  पर  कब्जा  जमाया  हुआ  है  ।  उस  जमीन

 को  उ,ने  अपने  नौकरों  भौर  दासों  के  कर  रखा  है  ओर  उस  जमीन  से  सम्बन्धित  पट्टे  अपन

 घर  में  रखे  हुए  है  ताकि  किसी  तरह  बाद  मे  वे  उन  जमीनों  पर  अपना  कब्जा  न  दिखा  सके  ।  इस

 तरह  वहाँ  रहने  वाल  अनुसूचित  पिछड़ें  तबके  के  जितने  लोग  वनवात्षी  और

 भादिवा  थी  लोग  उन  सबका  शोषण  हो  रहा  है  मैं  आपको  बताऊं  कि  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  में  अभी

 लक  सच्चे  भानों  में  आजादी  नहीं  आयी  है  और  आने  में  अभौ  समय  लगेगा  ।  जब  मुझसे  कुछ
 लोग  सवाल  करते  हैं  कि  मैं  राजनीति  में  क्यों  मुझ  जैसे  व्यक्ति  को  तो  श्रवचन  करने  में  ज्यादा

 रुचि  उसका  उत्तर  यह  है  कि  मेरे  जैसे  लोग  राजनीति  में  इसौलिए  आए  हैं  क्‍योंकि  उस  क्षेत्र  के

 साथ  सदा  से  अन्याय  होता  आया  उसकी  आवाज  यहाँ  तक  पहुंचाने  के  उ्द  श्य  से  ही  हम  यहां
 आए  मेरे  जैसे  लोगों  कै  लिए  अयोध्या  जी  में  बनने  वाले  श्रीराम  जन्मभूमि  मन्दिर

 क ेप्रति

 लगाव  बुन्देल  खण्ड  क्षेत्र  में  रहने  वाले  गरीब  सूखे  के  कारण  डजड़ने  वाले  और

 झोंपडिथों  में  रहने  वाले  लोगों  के  प्रति  उससे  कद़ों  अधिक  महंत्व  है  ।  हमें  उनकी  भी  बिन्ता  है  कि
 छ  अवश्य  होना  चाहिए  ।  हमारा  दायित्व  है  कि  उनकी  समस्याओं  का  ओर

 बांदा  जिलों  के  बीच  में  कन
 उनके  लिए  कुछ

 न
 कुछ

 इस  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  वहाँ  छतरपुर
 ही  ञ  अं  $

 साम  की  एक  नदी  बहती  उस  पर  जो  बृहृद्‌  केन  बहुदेश्यीथ  परियोजना  के  अन्तर्गत  बाँध  बम
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 रह्मा  यद्धि  वह  पूछ  हो  बहता  तो  भाज  वहाँ  भौकक्‍ण  सखे  की  स्थिति  न  बनक्ती  |  लेकिन  फ्यविरण
 के  भाअले  में  भ्युकूल  सपोर्ट  न  आने  से  उस  यग्रोजना  को  ठप्डे  बस्ते  में  डकल  द्विया  मय  |  यह  श्री

 सुनने  में  आता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  मध्यप्रदेश  सरकार  दोनों  कं  बीच  किसी  विव;द  करे

 लेकर  इस  योजना  के  काम  को  उलज्ञाएं  रखा  अन्यथा  उस  चुद्ृद  केन  परियोजना

 कय  काम  छतरपुर  ज्लि  को  भी  भिलत  बाँदा  जिले  को  भी  भिक्ना  छ्लेता  |  पन्‍ना  जिले
 को  भी  मिक्का  होता  और  हमीर१र  जिले  को  भौ  मिला  होता  ।  आज  वह  योनना  ठण्ड  ब्स्ते

 में  पढ़  गयी  हैं  ।  यदि  वह  योजना  बन  गयी  होतो  सो  आज  ललितपुर  क्लि  भी  सूख  की  चपेट  में

 से  आया  इसकै  अलावा  हमारे  यहां  बेत्वा  गंदी  के  ऊपर  जो  ओरहा  योनना  उस  योचना

 केलिए  भी  चूकि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सहमति  नहीं  मैं  यहाँ  स्वीकृति  कौ  बात  नहों
 कर  रहौ  सहमति  नही  मिल  इतलिए  उसका  काम  भी  अधूरा  ही  रहू  गया  ।  यंदि  कह
 योजमा  पूरी  हो  भयी  जिसका  सर्वे  भी  हो  चका  तो  निश्चित  तौर  से  आज

 ललितपुर  और  झाँसी  भादि  जिलों  में  मूखे  कीं  समस्या  उत्पन्न  न  हुई  होतो  ।  उतनी  तरह
 हमारे  यहाँ  धसाम  नदी  पर  बनने  वाले  सुजारा  कँध  कौ  योजना  भी  ठण्ड  बस्ते  में  पड़  गयी  ।  यदि
 कह  योजमा  भी  सफल  हो  गयी  होती  तो  भी  छतरपुर  आदि  जिलों  को  आज  सूखे  को
 स्थिति  का  न  करना  ।  में  मानती  हुं  कि  यज्ञपि  प्राकृतिक  जाबदा  के  कारण

 बहाँ  सूखा  पड़  रह्टा  लेकिन  उसके  पीछे  शिफ  प्राकृतिक  विर्षात्त  हो  नही  बल्कि  केन्द्र  सरकार
 और  प्रदेश  सरकाहों  को  पूरी  लापरवाही  के  कार  रण  ऐस  हुआ  कहाँ  के  जो  अभी  तक  के
 प्रतिनिधि  रहे  उनकी  लापरवाही  के  कारण  यह  स्थिति  क्यो  मैं  कल  वह्ली  से  लोटोी  हूं  ।

 वहां  हजाशें  कौ  सच्या  में  मरने  लग  गए  उ-]ध्यक्ष  में  आपको  निवन्‍न  उन
 जिलों  से  शूले  के  भूख  से  मरने  को  कोई  शिपोट  नो  भाई  है  ।  अभी  तो  मरने  शुरू
 हुए  हैं  ।  जब  में  जाप्रन  गई  थो  हिरोशिमा  और  नागासफकी  को  स्थिति  को  देखने  क  तो  जब  मैं

 वहाँ  तो  मेरे  सरमने  €क  को  की  खत्म  की  रिप्रेट  दर्ज  कौ  पई  ।  जब  मैंने  इस  बार  में  पूछा
 कि  इस  व्यक्ति  के  मरने  कौरिपोर्ट  क्‍यों  दर्ज  को  सो  मुझे  वताबतर  गया  कि  जन  हिरोशिमा  और
 नागासपकी  पर  ढम  शिराया  गया  उस  अजत  यह  पेट  में  उस  वकल  इस  पर  उस  बविस्फाट
 का  असर  हुआ  जिसके  कार्य  अय  इसकी  मृत्यु  हो  गई  है  ।  इसलिक्‌  यह  रिप्रोर्ट  दर्ज  की  जा

 रद्धी  है  ।  इसी  सन्दर्भ  कहृपप  चम्हतते  हूं  कि  जब  बुन्देलखण्ड  में  अब  ख्रूखा  पड़  रहा  भले

 हो  उसके  कारण  आज  भादभी  नहौ  मर  रहे  लेकिन  भोजन  कौ  कभी  के  का  दूध  कौ  कमी  के
 कारण  ओर  कुपोषण  के  कारण  बाद  में  लोग  इसी  सूखे  के  परिणामस्वरूप  लोग  बाद  में

 झुझें  कुछ  लोग  कहते  हैं  क्रि  अभो  बहाँ  आदमी  नहीं  भरे  इसलिए  सरकार  का  ध्यान
 बहां  नही  जा  रहा  जब  लोग  मर  बाएंगे  तब  सरकार  का  ओर  मुख्यमन्त्रो  काध्यान  उस
 तरफ  जाएगा  |  अभी  तो  वहां  पर  केबल  पशु  ही  मर  रहे  मैं  कह  जानना  चाहती  हैं  कि  उस
 क्षेत्र

 सै  पंजाब  में  मजदूरी  करने  क्‍यों  लोग  जाते  उसका  कारण  यही  सूखा  है  ।  यदि  वां
 सूखा  नही  वहाँ  लोगों  को  रोजी-रोटी  सो  लोग  पंजाब  में  क्यों  जाते  ?  मैं  आपके
 समक्ष  यह  निवेदन  भी  करना  चाहती  हंं  कि  बुन्देलखभ्ड  से  णंजभाव  ल्रोव  बहुल  बड़ी 2.20  सख्या ह

 में पंजाब के आतंकवादियों की गोली का निशाना क्ने यदि वह्नां सूल्या नहीं तो इस 288
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 प्रकार  की  स्थिति  नहीं  होती  और  उनको  अपने  घर-परिबार  से  दूर  इस  तरह  नौकरीन
 करनी  पड़ती  ।

 अपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहती  हैं  कि  सरकार  की  नींद  कब
 खुलेगी  ?  सरकार  का  ध्यान  कब  उस  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  की  ओर  जाने  बाला  है  ?  जो  37  करोड़
 रुपया  दिया  गया  मुझे  मालूम  है  कि  उसमें  कितना  रुपया  हमारे  जिलों  को  मिलने  वाला  है  ।
 ब्‌  देलथ्वण्ड  क्षेत्र  में  जो  सूखा  पड़  रहा  है  उसके  लिए  0  करोइ  रुपये  से  कम  में  काम  चलने  वाला

 नहीं  इसके  उपरान्त  इस  सूखे  का  स्थाई  सम।ध/न  निकालना  मैं  जब  छोटी  थी  1964
 में  भयंकर  सूखा  जैसा  अब  मुझे  मालूम  जब  मैं  4-5  साल  को  मैंने  स्वय  अपने
 परिवार  को  देखा  था  fy  उसन  पेड़  को  छ'ल  खाकर  गुजारा  कियਂ  था  ;  मुझे  आशंका  है  कि  कही
 फिर  वही  स्थिति  न  आ  जाए  ?  जब  भी  वहां  सुत्रा  पड़ता  हमेशा  खर!ब  हालत  हो  जाती  है  ।

 इसका  मुख्य  कारण  वनों  wy  अंधाधु  ध  कटाई  है  जिसके  कारण  वहां  बारिश  होने  को
 संभावना  क्षोण  हो  जाती  अभी  तक  40  साल  से  वहां  पर  जितने  भी  लोग  चुनाव  लड़े  वे
 सब  वहां  के  जंगलों  की  सागोन  की  लकड़ी  कौ  अवंध  कटाई  उसको  भृष्ट  अफसरों  के  साथ

 मिलकर  बेचने  से  आए  पैसों  को  चुन!व  में  झोंक  कर  चुनाव  लड़े  हैं  '  वे  उस  लकड़ी  को  गरीबों  के
 घरों  में  रखवा  देते  थे  जिससे  यदि  पकड़े  तो  गरोब  पकड़  उनके  ऊपर  कोई  आंच  न

 जिन  रास्तों  से  गुजरने  में  दिन  में  भी  अधेरा  वे  रास्ते  जो  जंगलों  के  पेड़ों  से
 दित  रहते  वे  अवध  कटान  के  कारण  साफ  हो  गए  इसलिए  वहां  पर  वृक्षारोपण  करना

 भर  जंगलों  को  हरा-भरा  करने  की  व्यवस्था  करना  अत्यावश्यक  है  '  वहां  के  लिए  वृहृद  केन

 बहुउद  शीय  धसान  के  ऊपर  सुजरा  बांध  की  योजना  और  बेतवा  के  ऊपर  ओरहछा

 घांध  की  योजनाओों  को  फिर  से  प्र।रम्भ  नहीं  किया  तब  तक  यहां  यही  स्थिति  बनी

 सूखा  पड़ता  रहेगा  ।  जब-जब  भी  सूखा  वहां  पड़ेगा  उससे  सबसे  ज्यादा  पीड़ित  बुदेलबण्ड  के

 लोग

 उपाध्यक्ष  बुन्देलखण्ड  में  ज्यादातर  लोग  ऐसे  हैं  जिनके  पास  अपनी  जमीनें  नहीं  हैं

 भौर  जो  दूसरों  की  जमीनों  पर  काम  करके  अपना  पेट  भरते  हैं  या  जिनके  पास  जमीनें  हैं  भी  ब्रे

 इतनी  थोड़ी  हैं  कि  उनसे  उनका  गुजारा  चलता  नहीं  है  ।  यदि  एक  साल  सूखा  पड़

 जमौनों  से  इतना  भन्‍्न  पैदा  नहीं  होता  कि  वे  उसे  दूसरे  साल  था  सके  ।  बु  देलखण्ड  के  लोगों  को

 जो  यह  हालत  ह॒ई  वह  पिछली  केन्द्रीय  मध्य  प्रदेश  सरकार  और  उउत्तर  प्रदेश  सरकार

 जो  कांग्रेस  की  सरकारें  उनके  द्वारा  उस  क्षेत्र  को  ओर  ध्यान  नहीं  देने  भोर  पर्याप्त  योजन  यें

 न  बनाने  के  कारण  हुए  परिणामों  के  कारण  हुई  उन  सरकः  रों  के  कारण
 उन्हें

 खराब  स्थिति

 को  पड़  रहा  है  ।  अथंन्यवस्था  खो&ली  उसका  सन्तुझ्नन  ठीक  नहीं  है  ।
 मैं

 आ
 ।

 की  बार  उन  जिले  के  लोगों  ने  संकल्प  किया  है  कि  अभी  तो  हम

 प+  माध्यम

 से  निवेदन  कर  दू  कि  अब  |  हट

 रहे  हैं  कि  थ  योजनायें  अगले  साल  हमारी  भषा  बदल  अगले  साल  हमारौ  भाषा

 होगी  कि  योजनायें  हमें  देनो  उन  याजनाओं  को  लेने  के  लिए  इस  समय  उन  जिलों के  लाढों

 लोग  कटिबद्ध  हैं  नही  तो  वे  जिनकी  मैं  चचा  कर  रही  इसी  प्र
 कार

 से  शोषित  ओर

 ह्रा  पर  किया  उसके  बाद  स्वय  मैंने  क्रषि  मत्री  जो
 उन  जिलों  की  चर्चा  की  और
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 कहा  कि  यह  समस्या  बहुत  गम्भीर  मैंने  उनको  कहा  था  कि  मुझे
 बताइए  आप  इस  सम्बन्ध  में

 क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  हैंडपम्प  से  वहां  का  समाधान  होने  बाला  नहीं  है  क्योंकि  जितनी  भी  योजनायें

 यहां  से  जाती  वहां  तक  पहुंचती  हैं  वे  योजनायें  कागजों  पर  चढ़ा  दी  जाती  हैं  कि  इतने  ह

 लगाए  गांव  में  लगे  या  महीं  इसकी  तरफ  अधिकारियों  की  विषय  सूची  नई

 आंकड़ों  में  यह  विषय  सूची  होती  इस  क्षेत्र  में  कुछ  जिले  तो  ऐसे  द्वोंगे  जेसे  टीकमगढ़  जिला

 आप  आश्चयं  करेंगे  कि  टीकमगढ़  जिला  हिन्दुस्तान  ओर  मध्य  प्रदेश  का  ऐसा  जिला  है  जिसमें

 सात  हजार  कुय्ये  और  करीब  सौ  तालाब  मुझे  लगता  है  कि  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी  छोटे

 जिसे  में  इतनी  बड़ी  संख्या  में  न  तो  कुय्ये  न  तालाब  होंगे  ।  इसके  बाद  भी  वह  जिला  सबसे

 ज्यादा  सूखे  १)  चपेट  में  आ  गया  इसका  कारण  यह  है  कि  कुओं  की  ठौक  से  मरम्मत  नहीं
 तालाब  की  ठीक  से  मरम्मत  नहीं  हुई  |  अगर  ढंग  से  ध्यान  दिया  गया  मरम्मत  ठीक  से  की

 गई  होती  तो  आज  टीकमगढ़  जिले  की  यह  हालत  नही  हुई  होती  ।

 छतरपुर  जिले  कौ  हालत  इसलिए  खराब  हो  गई  क्‍योंकि  छतरपुर  जिले  में  बहुत  बढ़ी
 संख्या  में  अनुसुनचित  ब्रनजाति  के  लोग  हैं  भोर  उनको  सब्या  गांवों  में  इतनी  ज्यादा  है  कि  वे
 अपने  आप  को  समझते  ही  नही  हैं  कि  हम  मनुष्य  वे  अपने  आपको  जोब  जनन्‍्तु  जेसा  समझते
 उमके  अन्दर  आत्मा  मर  गई  लगातार  सामन्तश  ही  के  शोषण  के  कारण  उनको  भन्‍्तर्रात्मा
 मर  गई  आज  अगर  एक-आधघ  कुरी्ये  में  पानी  है  ओर  दुर्भाग्य  से  वह  कुआं  सवर्णो  की  बस्ती  में

 पड़  गया  तो  उनको  वहां  से  पानौ  मिलने  वाला  नही  वे  कुयें  में  कीचड़  मिला  कोड़ों  से
 मिला  हुआ  पानी  पीने  को  विवश  हो  जाते  हैं  ।  हमारे  जैसे  लोग  उत्  क्षेत्र  के लोगो  को  निवेदन  भी

 कर  चुके  हैं  कि  केंचुए  कौ  जिन्दगी  जीना  बन्द  इस  तरह  से  अस्तित्वहीन
 जिन्दगी  जौना  बन्द  करिए  लेकिन  इस  दृष्टि  से  उनको  जमने  में  समय  लगेगा  ,  भाज  जो  दंड  वे

 भगत  रहे  हैं  उसके  लिए  मेरा  आपके  साम्ने  निवेदन  इसलिए  मुझे  इसका  जिक्र  आपके  सामने
 करना  कई  लोगों  ने  इसकी  शिकायत  लगाई  है  कि  सूखा  तो  पूरे  देश  में  पड़  रह  कई
 प्रदेशों  में  पड़  रहा  फिर  इस  क्षेत्र  की  तरफ  विशेष  ध्यान  क्‍यों  ?  जंसा  मैंने  निवेदन  किया  कि

 इस  क्षेत्र  को  परिस्थिति  अन्य  क्षेत्रों  से बिल्कुल  अलग  इस  क्षेत्र  के साथ  जो  अन्य!य  हुआ  है
 वैसा  हिन्दुस्तान  में  शायद  कह्टी  नहीं  हुआ  होगा  ।  यहां  कोई  मुख्य  मंत्री  नहीं  कारण
 से  भी  कोई  ध्यान  नही  मु  मंत्री  अपने  क्षेत्र  की  भोर  ज्यादा  ध्यान  देते  केन्द्र  में  कोई
 मंत्री  बंठे  हों  तो  वह  ज्यादा  ध्यान  देते  जो  इस  क्षेत्र  को  मिले  खासकर  मध्य  प्रदेश  के  हिस्से

 वे  गूगे  उन्होंने  ढंग  से  यहां  पर  इसको  आवाज  भौ  नही  इसलिए  वह  हर
 तरह  से  उपेक्षित  रद्द  वहां  रेलवे  लाइन  नहीं  मुझे  लगता  है  कि  मेरे  कुछ  भाईयों  को
 इस  बात  की  तकलीफ  हो  रही  यह  तकलीफ  होनी  चाहिए  और  इस  तकलीफ  को  समझना
 चाहिए  क्‍योंकि  आज  तक  वहां  की  आवाज  किसने  उठाई  ?  आज  आवाज  उठाई  द्वोती  तो  खनिज
 सम्पदाओं  से  भरपूर  होते  हुए  उस  क्षेत्र  में कोई  न  कोई  उद्योग  जरूर  इतनी  नदिया  उस्ष
 क्षेत्र  में  वर्हा  पर  कोई  न  कोई  बाघ  जरूर  इतनी  जमीन  वहां  पर  है  ठीक  से
 भुखंडन  होता  तो  वहाँ  के  लोग  भूमिहीन  नहों  हुए  होते  ।  सबसे  पहले  सारे  अन्याय  से  छुटका रा
 पाने  के  लिए  मेरਂ  निवेदन  है  कि  एक  अध्ययन  दल  यहां  से  बहां  पर  भेजा  जाए  ,  जिस  वस्तुस्थिति
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 को  आज  मैं  यहां  रख  रही  हूं  कि  कितनी  बड़ी  संख्या  में  वहां  के  लोग  सूखे  की  चपेट  के  कारण
 परेशानी  में  घिर  गए  इसका  पता  लगाया  जाए  और  राहत  के  लिए  अधिक  से  अधिक  उन

 प्रदेशों  की  सरकार  उत्तरप्रदेश  ओर  मध्यप्रदेश  की  सरकार  को  जिसमें  बुन्देलखण्ड  का  हिस्सा
 आता  उनको  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  पैस्ता  दिया  उस  क्षेत्र  के

 लिए  बांधों  की  बात  जो  मैंने  निवेदन  सुआारा  बाँध  बेतवा  कौ  उसको

 लागू  करने  के  बारे  में  बिचार  किया  जाए  ता  सूत्र  की  सभस्4ा  जो  बार-बार  आ  जाती  है  उससे

 निपटा  जा  सके  ।  ताकि  वहां  स़खे  कौ  जो  बार-बार  समस्या  आ  जाती  उससे  निपटा  जा

 सके  i

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।  मुझे  यह  ध्यान  इसलिए  आकर्षित
 करमा  पड़ा  क्योंकि  जो  जवाब  मुझे  मिला  उससे  मैं  किच्ित-माात्र  संतृष्ट  नहीं  थी  और  बह
 जवाब  हास्पास्पद  था  |  मुझे  आश्चयं  हुआ  कि  कृषि  पत्रालय  की  सपमान्य  जानकारी  में  इतनी  बड़ी
 भार  कभी  कंसे  भा  गई  कि  बुन्देलवंड  क्षेत्र  के  पाँच  जिलों  का  नाम  ही  उस्नमें  स ेगोल  कर  दिया

 गया  ।  ऐसे  में  मैं  दुछो  होकर  रह  गई  कि  अब  क्‍या  करू  ?

 अध्यक्ष  मैं  अपने  विषय  से  हटकर  एक  बात  करना  चाहतौ  अगर  यह  अन्याय

 होता  रहा  तो  कुछ  समय  के  बाद  बुन्देलखंड  की  जनता  पृथक  बुन्देलखड  को  माँग  करेगी  ।  आखिर

 वह  कब  तक  उत्तर  प्रदेश  भोर  मध्य  प्रदेश  के  साथ  जुड़ी-जुड़ी  महसूस  करती  रहेगी  और  ऐसे  में

 मांग  करेगी  कि  बुन्देलखड  पृथक  किया  ज'ए  ताकि  हम  उसे  अपने  ढंग  से  उसे  संवार  पके
 और  अपनी  समस्याभों  का  खुद  समाधान  कर  सके  |  मुझे  विश्वास  है  कि  मेरे  इस  निवेदन  के  बाद

 बहां  कुछ  ने  कुछ  जरूर  होगा  और  बार-बार  यह  मामला  मुझे  शुन्यकाल  में  उठाना  नदीं  पड़गा  ।
 उपाध्यक्ष  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  शुन्यकाल  में  उठाए  गए  प्रश्न  कहीं  शून्य  में  तो  गायब

 महीं  दो  जाते  ।  मैंने  लगातार  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  वहां  सूखा  पड़  रहा  है  और  उसकी  तरफ
 ध्यान  दीजिए  ।  हजारों  की  सख्या  मे  मवेशी  वहां  मर  रहे  हैं  भौर  लाखों  कौ  संड्या  में  लोग
 पलायन  कर  रहे  हद  लेकिन  मुझे  उसका  कोई  जव/ब  नहीं  मित्रा  भोर  न  ही  कोई  समाधान  ही
 निकाला  गया  +

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।  मुझे  बिश्वास  है  कि  इसका  स्थायो
 समाधान  खोजने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  उपाय  शीघ्रता  से  किया  जाएगा  और  तत्कालिक  निदान  कें

 लिए  भी  बहाँ  अधिक  से  अधिक  सद्दायता  राशि  भेजी  जाएगी  और  साथ  ही  साथ  वहां  से  एक

 अध्ययन  दल  वहाँ  कौ  स्थिति  कौ  जानकारी  करने  के  लिए  भेजा  जाएगा  ।

 वाद

 थी  पो०  आर०  कमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  दुर्भाग्यवश  हमारे  देश  में  सूखा
 केवल  एक  राज्य  अथवा  क्षेत्र  तक  सीमित  नहीं  है  जैसा  कि  कुमारी

 उम्रा  भारती  ने  कट्दा  है  ।  मैं

 विदेजियों  द्वारा  दी  गई  उनकी  इस  टिप्पणी  का  समर्थन  करता  हूं  कि  ऐसा  धनी  देश्ष  है

 जहां  गरीब  लोग  रहते  हैं  ।  दुर्भाग्ययश  यह  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  उन्होंने  इस  तथ्य  को

 बड़ी  दृढ़ता  के  साथ  प्रस्तुत  किया  है  कि  बनों  की  कटाईं  के
 कारन  सूखा  पड़ता  है  और  इसी  वजह

 से  बुन्देलयण्ड  क्षेत्र  में अनवरत  सूला  पढ़ता  मैं  सोचता  हूँ  कि  आपके  माध्यम  से  इस  सभा
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 पी०  आर०

 तथा  कुमारी  उमा  भारती  जिन्होंने  यह  आधे  घंटे  की  चर्चा  शुरू  को  यह  बताना  मेरा  का

 है  कि  आजफल  वनों  की  कटाई  केवल  तत्कालिक  लाभ  के  लिए  ही  नहीं  की  जाती  है  बल्कि  यह
 शाजनतिक  भगतान  के  लिए  राजनंतिक  रिश्वत  बन  गया  है  ।  प्‌

 क्षेत्र  मैं  इसका  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जिन  क्षेत्रों  में--हमने  देखा है
 कि  स्थानीय  जनता  द्वारा  भारी  पैमाने  पर  वनों  की  कटाई  को  गई  वे  हसके
 प्रभाव  को  नहीं  समझ  रहे  भाज  सत्ता  के  लोग  इन्हें  इस  उदंश्य  से  बनों  की  कटा  ई  के  लिए
 प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  कि  वे  आर्थिक  दृष्टि  से  जीवित  रह  सकते  &  और  जो  आज़  सत्ता  में  हैं  वे

 और  अधिक  शक्तिशाली  बन  सके  ।

 मैं  स्पष्ट  कर  दूं  कि  यह  प्रवृत्ति  इसी  चुनाव  से  शुरू  हुई  इससे  पूर्व  इसे  कभी  भी

 चुतावी  तकनीक  नहीं  माना  गया  इसमें  ठेकेदार  लिप्त  द्वोते  यह  अब  चुनावी  तकनीक

 ही  बन  गयी  है  |  जो  भी  मैं  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।

 यह  कोन  करता  है  यह  बात  बेतुका  सच  तो  यह  है  कि  यह  काय॑  मध्यप्रदेश  के  एक
 क्षेत्र  में  किया  गया  है  जो कि  न  केवल  हीर!-पन्‍ना  और  कीमती  खनिज  देता  है  बल्कि  वहां  ऐसी
 नदियां  भी  हैं  जहां  विगत  चार  वर्षो  से  सूखा  पड़  रहा  है  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  कोई  ऐसा  तरीका  है  जिसे  वह  फिर  से

 सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  का  वर्गीकरण  कर  सके  '  मेरे  अपने  जिले  में  यह  समस्या  दमारे  क्षेत्र  को

 सूखा-प्रवण  कहा  जाता  है  ।  जिसका  मतलब  यह  है  कि  हमारा  क्षेत्र  हमेशा  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  समझा

 जाएगा  ।  क्‍या  वे  हमारे  क्षेत्र  को  मदस्थल  घोषित  कर  देंगे  जब  वहाँ  केवल  रंत  भर  जाएगे  ?  या
 क्या  वह  इस  क्षेत्र  को  मरुस्थान-तुल्य  मान  लेंगे  ताकि  जो  अनुदान  प्राप्त  द्वोता  है  उसे  बढ़ाया
 जा  सके  ?

 माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  अतारःकित  प्रश्न  के  लिखित  उत्तर  से  पता  चलता

 है  कि  प्रति  ब्ष  प्रत्येक  प्रखंड  के लिए  15  लाख  रुपए  से  18.5  लाख  रुपए  के  लगभग  राशि  इस
 सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आवंटित  की  गई  है  ।  एक  बात  जो  बिल्कुल  साफ  है  कि  यदि
 आवंटित  राशि  को  प्रति  व्यक्ति  आय  की  दृष्टि  से  देखा  जाए  तो  यह  राशि  नगण्य  है  |  यह  राशि
 नगन्य  ही  नहीं  बल्कि  नहीं  के  अराबर  क्‍या  तत्काल  कष्ट  से  छुटकारा  दिलाने  में  कुछ  भी
 सहायता  कर  सकता  हैया  क्‍या  यह  उस  क्षेत्र  का  लम्बे  समय  के  लिए  काया-कल्प  कर  स  कता  है

 मुझे  सक  मैं  समझता  हूं  कि  केवल  अतिरिक्त  क्षेत्रों  को  जोड़ने  के  दृष्टि  से  ही  नहीं  बल्कि  जो
 आवंटन  भिला  है  वह  समुचित  है  या  नहीं  के  आधार  पर  कार्यक्रम  की  पुनरीक्षा  करनी  चाहिए  ।

 मैं  चर्चा
 छोड़ने

 वाले  से  सहमत  हूं  कि  हालात  यह  होने  जा  रहा  है  कि  सूखा  के  कारण
 लाखों  लोग  मर  रहे  हैं  भोर  तब  भी  आप  कहते  हैं  कि  अब  सूखा  नहीं  अकाल  है  और  इसलिए
 भाय  :5  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  20  लाख  रुपये  आवंटित  कर  यह  सोचते  हैं  कि  आपने  बहुत  बड़ी ्  ञ्

 हीं  है
 हं  |

 क्रांति  ला  दी  हमें  प्राकृतिक  आपदाओों  का  मजाक  नहीं  उड़ाना  चाहिए  ।

 एक  बात  स्पष्ट  कर  दूं  कि  कुछ  प्राकृतिक  आपदाएं  मनुष्य  द्वारा  खुद  पैदा  हुई  होती
 मनुष्य  द्वारा  यह  तुरन्त  पैदा  नहीं  बल्कि  यह  समथ  के  झम्बे  अंतराल  में  होती  ज॑साकि  पैंने
 कहाकि  इसका  एक  कारण  जो  माना  हुआ  सत्य  है  कि  अधिकतर  क्षेत्र  जो आज  सूखा  ग्रस्त  है
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 उसका  कारण  है  अत्यधिक  वनों  की  विदोहन  तथा  सिंचाई  की  समुवित  सुविधा  की  कमी

 और  उचित  योजना  का  अभाव  चाहे  मंत्री  मद्ोदय  वहां  जाएं  अथव्रा  नहीं  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है

 कि  जिम्होंने इस  चर्चा  की  शुरूआत  की  है  वहू  इतना  तो  मध्यप्रदेश  में  सुनिश्चित  कर  ही  सकती  हैं
 कि  राज्य  सरकार  में  इसके  लिए  एक  मंत्री  बताथा  जाएगा  चुंकि  उनके  पार्टी  की  सरकार  वहां
 सत्ता  में  है  और  उनके  लिए  सुनिश्चित  करने  में  कोई  कठिनाई  नदीं  होनी  यदि

 वहू  बाहर  से  कोई  समर्थन  चाहती  हू  तो  हन  देन  लिए  तैयार  हैं

 [  हिन्दी  |

 कूमारो  उमा  भरतो  मिनिस्टर  बार-बार  अते  चीफ  मिनिस्टर  भी  आते  हैं  लेकिन
 केरद्र  सरकार  नहीं  देती  दे  ।

 झरो  प्यारेलाल  खन्‍्ड लव  ल  आपके  सहयोग  क्षे  तो  जंगल  कट  इतने
 वर्षों  में  ।

 श्री  पो०आर०  कुम।रघंगलम  :  आपके  मंत्री  ने  अश्वबार  में  छपा  पढ़  लो  ।  ऐसी
 बात  नहीं  है  कि  हम  लोगों  को  नहीं  मालूम  कि  आप  लोग  क्‍या  करते  हैं

 >
 + >

 करते  हैं  ।''  मैं  हिन्दी  समझता  पढ़  भी  लिया  है  ।

 [wa  अन  वाद  ]

 साराँश  में  मैं  मंत्री  मद्दोदय  के  ध्यान  में  यह  लाने  का  प्रयास  करूंगा  कि  यह  नहीं  है
 कि  यह  कार्य  किसने  किया  है  ।  मुद्दा  यह  है  कि  जो  कार्यक्रम  सुआग्रस्त  क्षेत्रों  या  मरूस्यल  क्षेत्रों
 के  लिए  चलाए  जा  रहे  जो  भावंटन  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आधार  पर  दिया  जाता  है  वह
 पर्याप्त  राशि  नहीं  है  ।  विशेषकर  थैस्तों  के  वास्तविक  मूल्य  के  दृष्टिकोण  से  1960  में  जो  पैसे  का

 मूल्य  था  भौर  आज  जो  है  उस  पर  गौर  करें  तो  वित्त  मंत्री  भो  यह  बताएंगे  कि  यहू  दस  गुणा
 कम  दो  है  ।  यानि  आज  के  दस  पंसे  की  क्रप  शक्ति  1960  के  तुलता  में  एक  पैसे  के
 बराबर  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  तक  संगत  और  महत्वपूर्ण  होगा  कि  मंत्री  महोदय  स्रवं  प्रथम  इसके
 नियमों  में  परिवर्तन  लाने  के  लिए  पुनरविचार  करें  और  दूसरे  आव्रटन  की  राशि  में  प्रति  ब्यक्षति
 आय  के  भाधार  पर  परिवतंन  ल!एं  ।  कृप्या  सूख  ग्रस्त  क्षेत्रों  पर  नियमित  तोर  पर  विचार
 कर  ।  बहुत  से  एसे  क्षेत्र  हैं  जो  इस्र  वर्गीकरण  में  आते  कृपया  उन्हें  अधिक  राशि  आवटित  करें
 ओर  यहू  सुनिश्चित  करें  कि  स्थानीय  रोजगार  क्षमता  उत्पन्न  की  जा  सके  ।  अन्यथा  श्रमिकों  का
 पलायन  जो  एक  बड़ी  समस्या  एफ  ऐसौ  समस्या  ही  जाएगी  जिससे  निपटा  नहीं  जा  सकेगा
 और  उमग्रवाद  का  एक  कारण  बन  जाएगी  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  बिभाग  सें  राज्य  संत्रो  उपेल्त्र  साथ  :
 उपाध्यक्ष  आधे  घण्टे  की  बहस  पूछे  गए  अताराकित  प्रश्न  संख्या  2807  के  29
 1990  से  संबंधित  माननीय  कुमारों  उमा  भारतो  ने  यह  प्रश्न  पूछा  था--छत  रपुर ओर  टीकमगढ़  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रमों

 के  अन्दर  क्‍यों  शामिल  नहीं  किया  गया  ?  सच्चाई  तो
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 उब्ेन्द  नाथ
 यह  है  कि  जब  से  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  ना  तब  से  आज  तक  कभी  भी  ये  दोनों  जिले  उसमें
 शाभिल  नहीं  किए  गए  ।  कारण  यह  है  कि  शामिल  करने  के  लिए  कुछ  मापदंड  बनाए  गए  हैं  और

 डउस  माषदंडों  के  अमुसार  ये  दोनों  जिले  नहीं  आते  हैं  ।  माण्दंड  में  णह  है--जहाँ  750  मिलौभौटर
 से  नौसे  वर्षा  होगी  भोर  20  प्रतिशत  से  कम  जमीन  सिद्रित  दूसरे--जहां  ?50  से  लेकर

 1.25  मिलीमौटर  वर्षा  हो  और  15  ब्रतिशत  से  कम  जमीन  सिच्ति  हो  और  तौसरे-त्रहां
 1125  मिलीमीटर  से  ऊपर  वर्षा  हो  और  दस  प्रतिशत  से  नीचे  जमीन  सिंचित  हो--इन  मापदंडों

 में  थे  दोनों  झिले  कभी  नहीं  भव्रए  ।  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  उन  दोनों  जिलों  को  उस  कामंक्रम
 में  शामिल  करने  की  आज  तक  अमुशंसा  नहीं  की

 कूमारो  उमा  भाशतो  :  मंत्री  महोदय  इसका  कुछ  हिस्सा  उत्तर  प्रदेश  में  भी

 क्रो  उपेन््र  नाथ  वर्मा  :  इन  दोनों  जिलों--छतरपुर  और  टीौकमगढ़--के  एक्सपैंडीचर आर
 एलाटमेंट  ड्रिकिंग  वाटर  सप्लाई  इस  प्रकार

 वाद  ]

 छतरपुर  भौर  टीकमगढ़  जिसों  के  लिए  पेयजल  आपूर्ति  हेतु  ब्यय  और  आवटन

 रुपये  रुपये

 व्ययम--अक्तूबर  1989  आवंटन--अप्र  ल  1990  से

 से  सायं  1990  तक  जुलाई  19: 0  तक

 छतरपुर  64,79  58.87

 टीकमपढ़  31.03  48.99

 दो  जिलों  के  लिए  सूखा  राहुत  पर  व्यय  इस  प्रकार

 रुपये  रुपये

 1989-90  1990-91

 छत्तरपुर  27.94  23.14

 टीकमगढ़  22.92  16.89

 कुभों  को  खुदाई  पर  व्यय  :

 उषरोकत  व्यय  कै  अतिरिक्त

 लाख  में

 1990-91

 छतरपुर  12.00

 टीकमगढ़  1,30

 जहां  तक  बु  दैलखण्ड  की  वात  भ ुदेशलखच्ड  कोई  प्रशासतिक  ईकाई  नही  न  उत्तर
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 अदेश  में  है  भौरन  मध्य  प्रदेश  में  प्रशासनिक  ईकाई  मध्य  श्रदेश  में  सागर  डिवीनन  है  और

 उत्तर  प्रदेश  में  झांसी  डिवीजन  लेकिन  आम  तौर  से  उसका  जो  कल्चर  संस्कृति  वह
 श्रु  देलखण्ड  जंसौ  है  जंसा  कि  कुमारो  उमा  भारती  भरी  ने  बताया  यह  सह्ो  है  कि  मिखती
 जसती  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  बाढ़  सूछा  कार्यक्रम  के  पुनराबलोकन  के

 लिए  1990  में  एक  नेशनल  कमेटी  का  पुनर्गठन  किया  गया  है  इस  कमेटी  की  रिकमेडेशन

 है  कि  राज्य  सरकार  के  पराम शं  के  आधार  पर  होगी  उसके  अनुसार  लोगों  को  ऋदख  कार्यक्रम  में
 शामिल  क्रिया  जाएगा  ।  यह  कमेटी  1990  में  बनी  है  भर  उसके  अध्यक्ष  योजना  आयोग
 के  एक  श्री  एल०  स्ौ०  जेन  है  ।  इन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 7.00  ग्र०प१७०

 भोर  अभो  दो  राज्यों  का  दोरा  शुरू  किया  बाकि  राज्यों  में  दोरा  नहीं  किया  हम
 लोग  इसमें  लगे  हुए  हैं  कि  जल्दी  से  जल्दी  यहू  कमेटी  दौरा  कर  ले  और  उसकी  रिपोर्ट  हमको  भा
 जाए  ।  रिपोर्ट  आने  के  बाद  और  राज्य  सरकारों  से  पराभश्श  करने  के  बाद  जेसा  द्वोबा  बंसा
 किया

 जहाँ  तक  सूखे  का  सवाल  पहले  तो  ऐसा  था  कि  सु्षा  और  प्र।कृत्तिक  आपदाओं  को
 मुकाबलਂ  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  भारत  सरकार  को  लिखती  थीं  और  भारत  सरकार  एक
 टीम  भेजतो  थी  ।  सर्वे  करने  भोर  जायजा  लेने  के  बाद  और  उस  टीम  क  लौटने  के  बाद  फिर
 ऐलोटमेंट  किया  जाता  था  ।  लेकिन  i  1990  से  हम  लोगों  ने  इसको  बदल  दिया  अब
 हम  लोगों  ने  यह्‌  किया  है  कि  हर  राज्य  के  लिए  राहुत  कोष  अलग  कर  दिया  है  ।  वह  राइत  कोष
 खत्म  हो  जाए  या  खर्च  हो  जाए  तो  फिर  उसके  अलावा  प्राकृतिक  विपदा  के  लिए  भारत  संस्कार
 से  ऐप्रोच  राज्य  सरकार  कर  सकती  अभी  राह्वत  कोष  में  वहां  37  करोड़  रुपया  है  भौर  चार
 किश्तों  में  उन्हें  देना  अभी  तक  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नह्टी  आया  है  कि  इसको
 सूखाग्रस्‍्त  क्षेत्र  मे ंशामिल  किया  जाए  '  यह  जो  देश  के  लिए  कमेटी  बनी  यह  भी  जो  अपनी
 अनुशसा  देगी  ओर  इसके  लिए  जो  मापदड  बनेगा  उसके  अनुसार  इसको  भी  सूखाग्रस्त  में  अगर
 भाता  होगा  तो  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ।

 क्री  प्यारेलाल  लंड  लबाल  :  मेरा  ब्यवस्था  का  सबाल  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  सवाल  नहीं  होना  चाहिए  ।

 क्री  प्यारे  लाल  खंड  लवाल  :  मेरा  व्यवस्था  का  सवाल  है  कि  मंत्री  जी  कह  रहे  हैं  कि
 हमसे  मध्यप्रदेश  सरकार  ने  38  करोड़  रुपया  मांगा  ।  हकीकत  यह  है  कि  80  करोड़  की  मांग  की
 गयी  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  से  मुझय  मंत्रौ  जी  ने  की  यह  जो  80  करोड़  की  मांग  की  गई  है
 इस  जानकारी  को  मत्री  महोदय  दुरुस्त  कर  लें  ।

 श्री  उपेख  माय  वर्मा  :  मैंने  यह  कहा  है  कि  37  करोड़  रुपया  डनके  राहत  कोष  में  है
 जिसका  कि  चार  किश्तों  में  भुगतान  मैंने  यह्‌  भी  कहा  है  कि  इन  जिलों  को  शामिल  करने
 की  बात  जो  माननीय  सदस्या  ने  कह्दी  उसके  बारे  में  कमेटी  के  दोरा  करने  के  बाद  जो  मापदंड
 बनेगा  उसके  बाद  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करने  के  बद  अगर  यह  मापदण्ड  में  आ  सकेगा  तो
 किया  जाएगा  ।
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 नपमयापा-यनाययययय यपय  पी  :पत"तप/थ:पपिपियियणा  या  ययीयी  यथययथािनायननन  पयय  ८/  दीया  पथा।यियपय।पययपपपथपपपा  प/त$/।ख“:तां नई

 कुसारी  उसा  जो  कमेटी  बन  चुकी  उसको  रिपोर्ट  के  बाद  क्‍या  इस  सम्बन्ध
 में  मापदण्डों  में  बरिवर्तत  कर  दिया  जाएगा  ?  ये  टीरूमगढ़  और  छतरपुर  ऐसे  जिले  हैं  जिनमें
 लगातार  तौन  सालों  से  कम  बारिश  हो  रही  है  |  हो  सकता  है  कि  अपके  आँकड़ों  के  हिसाब  से
 किसी  साल  में  ज्यादा  बारिश  हो  जाती  हो  जिससे  कि  ये  सू्ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  नहीं  दो  पाए
 हों  लेकिन  तीन  साल  से  लगातार  वहां  बारिस  न  होने  से  उन्हें  सखायस्त  क्षेत्र  धोषित  किया  जाना

 चाहिए  ।  )
 भ्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  डंम  बनाने  की  जो  बात  कही  गयी  है  उम्का  सम्बन्ध  मेरे  विभाग

 से  नहों  है  ।  किसी  भी  क्षेत्र  को  सूखाग्रस्त  क्षत्र  भारत  सरकार  मनमाने  ढंग  से  महीं  कर  सकती

 उसके  लिए  मापदंड  होता  है  और  मापदंड  के  अनुसार  काम  होता  है  ।  अब  यह  जो  कमेटौ  बनी

 है  उसके  बाद  भो  मापदंड  बनेंगे  उनके  अनुसार  इस  पर  भी  काम  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  महीं  भब  नहीं  ।  बाद  में  मंत्री  जी  से  चर्चा  कीजिए  मंत्री  जो
 में  कह  दिया  है  कि  मापदण्ड  को  बदलने  के  लिए  कमेटी  अपोइंट  की  गई  अगर  मैं  आपको  आज्ञा
 दे  दूं  तो  हमें  फिर  दूसरों  को  भी  यह  देनो  होगी  ।  इससे  एक  प्रथा  बन  जाती  अगर  दूसरे  भोौ

 पूछने  लगें  तो  उनको  मना  करना  हमारे  लिए  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  मंत्री  जी  ने  कह  दिया  है  कि
 जरू  रत  पड़ी  तो  चर्चा  होगी  ओर  उसका  समाधान  किया  जाएगा  ।

 वाद  ]
 अब  सभा  मंगलवार  15  1990  के  11  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के

 लिए  स्थगित  होतं  है  ।

 7.05  म०  प०

 शत्पश्चात  लोक  सभा  15  1990
 25  1912  को  1:  बजे  म०  पू०  तफ  के
 लिए  स्थगित  हुई  ।
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